राजनीतिक भारत 


( १६४०-४१ ) 


लेखक 
कन्हेयालाल वर्मा एम. ए 
राजनीति-विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय, 


बनारस 


अकाशक-- 
नंदकिशोर ऐण्ड ब्रदस 
बनारस । 


[ 
+ ; 
आ॥१ है. | 
् 


प्रथम बार ] 


रे न |] ड़ हैः 
|. अक 
है| 
रह 


3. ४ स्प ५ 
डे हे । के 
| + 
हक 
हि 
+ मूल्य 
+ फ कं (४ 
3. बे न बढ 
जि )$ 7१ डा के पृ कै 
के ] 
| 
न 
ड़ 4 
शक + 
सी] 
4 ॥+, ५ कक र 


345 --/< 


नानी न लिन लटलिननीगगग गए मे 


5" 


लेखक की अन्य पुस्तकें 


भारतोय राजनीति और शासन-पद्धति ( १८५८-१९३५ ) 
( उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्कृत ) 

भारतीय नागरिकता की भूमिका 

संयुक्त-राज्य अमरीका का संविधान 

भारतीय शासन 

हाई स्कूल नागरिक शास्त्र 

लोकनीति ओर राष्ट्रीयता 

नाजी जमनी 

प्रो० हीरालाल सिंह के सहयोग से-- 

नागरिक शास्त्र के मूल तत्व 
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भारत-राष्ट् 
के 
निर्माताओं को 


भस्तावना 


सन्‌ १९४० से सन्‌ १९५१ तक के ग्यारह चष भारत के राजनीतिक 
इतिहास में बड़े महत्व के हैं। इस काल के आरंभ में संसार, द्वितीय 
महासमर के पंजे में था । जापान के युद्ध में सम्मिकित होने के कारण 
भारत के द्वार पर ही युद्ध हो रहा था, किंतु भारतीय कांग्रेस लोकतंत्र 
के साथ सहानुभूति रखते हुए भी इस युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन और मित्र-राष्ट्रों 
की सहायता करने में असमर्थ थी। स्वयं भारत को उस स्वतंत्रता से 
वंचित रखा जा रहा था, जिसके लिए मित्र-राष्ट्र लड़ रहे तथा उसकी 
सहायता माँग रहे थे | अतएव कांग्रेस ने युद्धकार्य में सहायता न देकर 
उस सहयोग को भी इतिश्री कर दी, जिसके अनुसार आठ भारतीय प्रांतों 
का शासन कांग्रेसी मंत्रिमंडल कर रहे थे। देश संवैधानिक संकट से 
आच्छादित हो गया ओर तनातनी का वातावरण क्रमश: बढ़ने छगा। 
यह परिस्थिति युद्ध के सफल संचालन के अनुकूल न थी । अतएव ग्रेट 
बिटेन, अमरीका और चीन, भारतोय समस्या को सुलझा हुआ देखना 
चाहते थे ओर भारतीय कांग्रेस स्वर्य सम्मानपूर्ण समझौते के लिए 
प्रयक्षशाल्ल थी । फलस्वरूप सन्‌ १९४० से १९४६ तक भारतीय 
संवेधानिक संकट के दूर करने के किए कई प्रयत्न किये गये । 

प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम परिच्छेद में इन्हीं प्रयत्नों का संक्षिप्त विवरण 
है। दूसरे में भारतीय स्वतंत्रता ऐक्ट सन्‌ १९४७ ओर तीसरे में भारतीय 
डोमीनियन के संविधान का विश्लेषणात्मक विवरण दिया गया है। 
चोथे में भारत के नये संविधान के निर्माण तथा पांचवें से बारहवें 
परिच्छेदों में उसके महत्वपूर्ण अंशों का सारांश दिया गया हैं। तेरहवें 
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ओर चौद॒हवे परिच्छेदों में स्वतंत्रता के पश्चात भारत की आंतरिक व्यवस्था 
और पर-राष्ट्-संबंध संचालन को आलोचनात्मक समीक्षा की गयी है । 

मेरी जानकारी में अ्रभी तक हिंदी में कोई ऐसी पुस्तक नहीं निकली 
है जिसमें सन्‌ १९४० से सन्‌ १९४८ के आठ बरसों को राजनीतिक 
बातों तथा स्वतंत्रता के पश्चात भारत के आंतरिक शासन और पर-राष्ट्र- 
संबंध संचालन पर यथोचित प्रकाश डाछा गया हो। साधारण जनता 
और विद्यार्थियों दोनों के लिए एक ऐसी सुपाव्य पुस्तक की बड़ी 
आवश्यकता थी। इस पुस्तक को मैंने इसी आवश्यकता की पूर्ति के 
उद्देश्य से लिखा है। मुझे आशा है कि पुस्तक सर्व साधारण और 
विद्यार्थियों दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 


राजनीति विभाग 


हिंदू विश्वविद्यालय, बुनारस कन्हेयालाल वर्मा 
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राजनीतिक भारत 


पहला परिच्छेद 
राजनीतिक वातावरण 


सन्‌ १६३४ से १६४७ तक 


सन्‌ १६३५ के संविधान पर कार्यारेंम--कांग्रेसी प्रांतों का शासन-- 
गैर-कांग्रेसी प्रांतें का शासन--८ अगस्त सन्‌ १९४० की सरकारी 
घोषणा--युद्ध-कालीन मंत्रिमंडल की या क्रिप्स की योजना--अ्रगस्त 
सन्‌ १९४२ की क्रांति-पाकिस्तान की मांग--सन्‌ १६४२ से १६४४ 
तक--लॉड वेवेल की योजना--शिमला सम्मेलन--कैबीनेट प्रतिनिधि- 
मण्डल के आने पूब--कैबीनेट प्रतिनिधि-मण्डल' के भेजे जाने की 
घोषणा-प्रधान मन्त्री की घोषणा पर कांग्रेस का मत--केबीनेट प्रतिनिधि- 
मंडल का आगमन ओर कार्यारंभ--कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना-- 
कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल' की योजना पर मारतीय लोकमत--अंतःकालीन 
सरकार का निर्माण--सुस्लिम लीग का अंतःकालोन सरकार में सम्मिलित 
होना--लंदन का सम्मेलन--संविधान-सभा और २० फरवरी की घोषणा- 
लॉड माउंय्बेटेन का आगमन---२ जून सन्‌ १९४७ की धोषणा--३ जून 
की प्रोषणा ओर भारतीय लोकमत--अ्रन्तिम निर्णय । 


सन्‌ १६३५ के संविधान पर कार्यारंध--भारतीय 


शासन संबंधी सन्‌ १९३५ का ऐक्ट तीन गोलमेज़ परिषदों तथा 
भ्् कक | आल टिश लमें है 
संयुक्त पाक्नमेंटरी कमेटी के विचार के पश्चात्‌ ब्रिटिश पालमेंट द्वारा 
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स्वीकृत हुआ था । इसके द्वारा निर्मित संविधान समस्त भांस्त का 
संघ-संविधान था। कंद्र में सरक्षणों सहित उत्तरदायी शासन तथा 
प्रांतों में गवनरों के विशेष उत्तरदायित्वों तथा असाधारण अधिकारों 
के अतिरिक्त, प्रांतीय स्वराज्य की व्यवस्था की गयी थी | किंतु इसमें 
राष्ट्रीय आधार का अभाव था ओर ब्रिटिश सरकार का निरीक्षण 
पूवंबत बना हुआ था। साथ ही गवनर जनरल तथा गवनंरों के 
असाधारण अधिकार इतने अधिक थे कि इस ऐक्ट के द्वारा 
भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता का एक अंश भी मिलना असंभव 
समभा जाता था। फल्लस्वरूप भारत के सभी राजनीतिक दल, 
ऐक्ट से असंतुष्ट थे। कांग्रेस संपूर्ण ऐक्ट की विरोधिनी थी। 
मुस्लिम लीग को उसका सांप्रदायिक निर्णय तथा प्रांतीय स्वराज्य 
का अंश मान्य था, पर वह संघ-सरकार का विरोध कांग्रेस के 
समान ही कर रही थी ।' 

फिर भी यह ऐक्ट कायरूप में परिणत किया गया। होम 
गवर्मेट की संस्थाओं, विशेषतया भारत-संत्री की कॉसिल तथा 
स्वयं भारत-मंत्री की स्थिति में आपेक्षित परिवर्तेन कर दिये गये । 
भारत का संघीय न्यायात्षय स्थापित हो गया और संघीय पब्लिक 
सर्विस कमीशन अपने काम में लग गया। संविधान के संघीय 
अंश की तैयारियाँ होने लगीं और प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना के 
लिए, संविधान के अनुसार प्रांतीय विधान-मंडलों तथा विधान- 





डक कप 

१ फरवरी सन्‌ १९३५ को, भारतीय असेंचली में अपने प्रस्ताव द्वारा, 
कांग्रेस ने ऐक्ट की संपूर्ण योजना का विरोध किया था | पर यह स्वीकृत न 
हो सका । उसके स्थान पर मुस्लिम लोग का अस्ताब स्वीकृत हुआ | यह 
योजना की सांप्रदायिक व्यवस्था और प्रांतीय अंश के पक्ष में था ओर 
संघीय अंश के विरुद्ध | 
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साथी का निर्वाचन हुआ। संविधान के विरुद्ध होते हुए भी 
कांग्रेस ने निर्वाचन संबंधी सारी कारबवाई की और अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार निधोरित उद्दश्यों को 
पूर्ति के लिए, उसने निवाचनों में भी भाग लिया। फलस्वरूप पॉच 
प्रांतों में कांमसवादियों का बहुमत हो गया। बंबई के ४५९ प्रतिशत 
स्थान उसके हाथ आये, आसाम ओर सीमांत प्रदेश में कांग्रसी 
सदस्य सबसे अधिक संख्या में पहुँचे। मुस्लिम लीग के अभ्यर्थी 
किसी भी प्रांत में बहुमत में न थे। पर दूसरे दलों से मिलकर बे' 
गेर-कांग्रसी प्रांतों में अपना बहुमत स्थापित कर सकते थे | अतएब 
प्रांतीय विधान-सभाओं के बहुसंख्यक दलों के नेता संविधनांतगंत 
संत्रि-परिषद बनाने के लिए आमंत्रित किये गये; किंतु गवनरों के 
विशेषाधिकारों के प्रथोग के संबंध में संतोषपूवंक आश्वासन प्राप्त 
किये बिना, कांग्रेसी नेताओं ने मंत्रि-परिषद बनाने से इनकार कर 
दिया । अतएवं सरकार ओर कांग्रेस दोनों की ओर से संवेधानिक 
स्पष्टीकरण हुआ जिसके परिशास-स्वरूप कांग्रसी बहुमत प्रांतों में 
कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई और अन्य ग्रांतों में संयुक्त 

सरकारों की । 

5 $ नों शत क 

कांग्रेसी ग्रांतों का शासन--जुलाई सन्‌ १६३७ से अक्टूबर 
सन्‌ १६३६ तक के लगभग सवा दो बरसों में संवेधानिक गुत्थियों 
के कारण कांग्रेसी प्रांतों में राजनीतिक परिस्थिति ने कभी-कभी 
संदिग्धभय रूप धारण किया | इसका मुख्य कारण यह था कि 
गवनरों और सिविल्ल सर्विस के सदस्यों की मनोवृत्ति पहले जैसी 
बनी हुईं थी आर कांग्रेसी संत्रि-परिषद्‌ सयौदापूर्वक शासन 
करना चाहते थे। सबसे पहले राजनोतिक बंदियों की रिहाई 
के संबंध में मतभेद उत्पन्न हुआ। कांग्रेस उनकी रिड्ाई का 
कार्यक्रम अपना चुकी थी। अतएवं बिहार और संयुक्त-आंत के 
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मंत्रिपरिषदों और गवनरों में मतभेद हुआ जिसके कारण यंक्लँ के 
मंत्रिपरिषदों ने अपना त्यागपत्र दे दिया | देश का वातावरण पुनः 
निराशामय हो गया, पर गांधीजी ओर वाइसराय की दूरदर्शिता 
के कारण परिस्थिति बिगड़ने के पूव ही संभाल ली गयी और 
कांग्रेसी मंत्रिपरिषद पुनः अपने रचनात्मक कायक्रम में लग गये । 
तत्यश्वात्‌ उड़ीसा में मंत्रिपरिषद के अधीनस्थ अधिकारी के स्थाना- 
पन्न गवर्नर बनाये जाने तथा मध्यप्रांत में गवनर द्वारा तीन मंत्रियों 
के वरखास्त किये जाने के कारण, संवैधानिक संकट की आशंका 
हुई; पर इसमें भी परिस्थिति बिगड़ने के पूष, संभाल ली गयी । 
राजकोट के संबंध में गांधीजी द्वारा आमरण छउपवास के कारण 
भारत के राजनीतिक आकाश में पुनः काले बादल मंडराने लगे, 
पर वाइसराय के हस्तक्षेप ओर आश्वासन से संतुष्ट होकर उन्होंने 
अपना उपवास तोड़ दिया ओर इस कारण परिष्त्थात पुनः बिगड़ने 
से वचा ली गयी । 

किंतु ३ सितंबर सन्‌ १९३५९ को देश के सम्मुख ऐसी परिस्थिति 
आयी, जिसे संभालने में कांग्रेसी नेता और सरकारी अधिकारी 
असमथ रहे । उस दिन सम्राट की सरकार ने जमेनो के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा की ओर वाइसराय ने शिमला रेडियो स्टेशन से 
“पाशविक बल के प्रतिकूल मानव-स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत 
से महान और प्राचीन संस्कृतियों वाल्ले राष्ट्रों के योग्य, सहायता में 
विश्वास प्रकट किया ।” कांग्रेस की सहानुभूति स्वतंत्रता और लोक- 
तंत्र के साथ थी। “पर वह उस लड़ाई में भाग लेने में असम थी जो 
लोकतंत्रात्मक स्वतत्रता के लिए लड़ी जा रही थी, जब उसे ( भारत 
को ) स्वयं ऐसी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था।” १७ अक्टूबर 
सन्‌ १९३५ को, सम्राट की सरकार से अधिकार पाकर वाइसराय 
ने निम्नलिखित आशय का वक्तव्य निकाला--“सम्राट की सरकार 
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है 

ने सके यह घोषित करने का अधिकार दिया है कि युद्ध के समाप्त 
होने पर भारत की विभिन्न जातियों, राजनीतिक दलों, विशेष 
हितों ओर भारतीय नरेशों के प्रतिनिधियों के परामर्श से संविधान 
में आवश्यक संशोधन करने के लिए, उनकी सहायता और सह- 
कारिता प्राप्त करने को सम्राट की सरकार तैयार रहेगी |” इस 
घोषणा से भारत के राष्ट्रवादियों को लेशमात्र भी संतोष न हुआ । 
अतएव २२ अक्टूबर को कांग्रस कार्य-समिति ने मंत्रिपरिषदों को 
त्यागपत्र देने का आदेश दिया। फलस्वरूप एक के पश्चात दूसरे 
कांग्रेसी मंत्रिपरिषदों ने अपना त्यागपत्र दे दिया और गबनरों ने 
संविधान को निलंबित करके, परामशंदाताओं की सहायता से 
शासन का भार अपने ऊपर लिया | क्‍ 
गेर-कांग्रेसी ग्रांतों का शासन-जिन दिनों कांग्रेसी बहुमत 
प्रांतों में, परामशंदाताओं की सहायता से गबनर प्रांतीय शासन 
कर रहे थे, उन्हीं दिनों गेर-कांग्रेसी प्रांतों के मंत्रिपरिषद अपने- 
अपने प्रांतों का शासन भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १९३४ के 
ऐक्ट के अंतगंत कर रहे थे। इनमें से प्रायः सभी मंत्रिपरिषद 
कांग्रेसी मंत्रिपरिषदों से इस बात में भिन्न थे कि वे एक-दल्लीय न 
होकर संयुक्त थे ओर उन पर कांग्रेस हाईकमांड की भाँति किसी 
संस्था का आधिपत्य न था। मुस्लिम लीग का आधिपत्य सन्‌ 
१९४२ के पूव नहीं के बराबर था। अतएब इन प्रांतों का शासन 
उत्तरदायी सरकार के सिद्धांतों के अनुसार होता रहा। कूपलेैंड 
( ००००७०१ )' के मतानुकूल “मंत्रिपरिषद्‌ अपने विधान-मंडलों 
के अतिरिक्त किसी दूसरे के प्रति उत्तरदायी न थे। यदि वे अपने 
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विधान-मंडलों का विश्वास खो देते थे तो त्यागपत्र देकर अपने पद 
से अलग हो जाते थे”। उनका कायक्रम न्यूनाधिक वही था जो . 
कांग्रेसी प्रांतों का, पर विरोधों होने पर भी वे संविधान के कार्या- 
न्बित करने के पक्ष में थे, कांग्रेसी ग्रांतों की भाँति उसके संहार के 
पक्ष में नहीं। अतएवं उनमें ओर गवनरों में उप्त प्रकार के मतभेद 
का अभाव था, जो कांग्रेसी भ्रांवों में पाया गया और जिसके कारण 
कांग्रेसी मंत्रिपरिषदों ने कई बार संवेधानिक संकट का सहारा 
पकड़ा । अपने संयुक्त संगठन के कारण गेर-कांग्रेसी मंत्रिपरिषद 
किसी समस्या के विषय में बसा कड़ा रुख न अख्तियार कर सकते 
थे, जैसा कांग्रेसी मंत्रिपरिषद एक-दलीय होने के कारण अख्तियार 
कर सके। पंजाब, सिंध, बंगाल ओर आसाम के प्रांत इस प्रकार 
के मुख्य प्रांत थे। लोकमत में परिवंतन के कारण उड़ीसा ओर 
उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रांत का शासन क्रमानुगत सन १९४१ और 
सन्‌ १६४३ से भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १५३४ के ऐक्ट के 
अनुसार हो रहा था। सब्‌ १९४४५ में भारत के ग्यारह प्रांतों में से 
छः में संवंधानिक संकट था और शेष में सन्‌ ११३१४ के संविधान 
के अनुसार शासन । 

८ अगस्त सन्‌ १६४० की सरकारी घोषणा---महासमर 
आरंभ होने के (ऊछे ही दिनों पश्चात्‌ युरोपीय परिस्थिति भयंकर 
हो गयी। हॉलड ओर बेलजियम के पतन तथा फ्रांस की 
पराजय के कारण, भारत के कुछ कांग्रेसवादियों में ब्रिटेन के प्रति 
सहानुभूति का पुनरोदय हुआ ओर पूता के अधिवेशन में गांधी 
जी के विरोधात्मक विचारों के होते हुए भी, कांग्रेस कार्य-सर्मिति 
ने देश की रक्षा के लिए अपनी सारी शक्तियाँ इस शर्त पर लगा 
देन का बचन दिया कि ब्रिटिश सरकार भारत की पूर्ण स्वतंत्रता 
की माँग को स्वीकार कर ले और तदनुकूल अविलंब के्र में राष्ट्रीय 


| ( ७ ०) 

सरकार को स्थापित करे।' फलस्वरूप ८ अगस्त सन्‌ १६४० 

को, सम्राट की सरकार की अनुमति से, वाइसराय ने एक नयी 

घोषणा की जिसके महत्वपूर्ण अंशों का भावाथ इस प्रकार है 

(१) गवर्नर जनरज्ञ की इक्ज़ोक्यूटिव कॉसिल बढ़ायी जायगी 
ओर उसमें कुछ प्रतिनिधि-भारतीय सम्मिलित किये जाये | 

) एक युद्ध-परामश-दात्री कोंसिल स्थापित की जायगी। 

इसमें भारतीय रियासतों और देश के अन्य अंगों के भी 
प्रतिनिधि होंगे ओर निश्चित समय पर इसके अधिवेशन 
हुआ करेंगे | 

(३) युद्ध-काल में ब्रिटिश सरकार भारतीय शांति ओर व्यवस्था 
का उत्तरदायित्व किसी ऐसी सरकार के हाथ में देने में 
असमथ थी जिसकी सत्ता भारतीय जनता के महत्वपूर्ण अंश 
मानने को तेयार न थे और वह यह भी न चाहती थी कि 
इन अंशों से ज्ञबरदरसती ऐसी सत्ता स्वीकार करायी जाय । 

(४) युद्ध के पश्चात, सम्राट की सरकार, कम से कम समय में, 
भारतीय राष्ट्रीय जीवन के प्रधान अंगों के प्रतिनिधियों की 
एक ऐसी सभा बुलाने को अनुमति देगी, जिसका काम भारत 
के लिए नया संविधान बनाना होगा ओर यथाशक्ति उसके 
शीघ्रातिशीघ्र निणुय करने में सहायता पहुँचावेगी 
इस योजना में कांग्रेस की मांग ठुकरायी गयी थी । फलस्व- 

रूप उसने इसे अस्वीकार कर दिया | गांधी जी को पुनः व्यक्ति 
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कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद के विचारानुकूल घोषणा में 
कोई भी ऐसी बात न थो जिसके आधार पर कांग्रेस ओर सरकार 
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गत्‌ सविनय अवज्ञा का अधिकार दिया गया। उन्होंने । इस 
सम्बन्ध में वाइसराय से भेंट की । पर छुछ परिणाम न निकला | 
फलरवरूप आचाय विनोबा भावे से व्यक्तिगत्‌ सत्याग्रह आरंभ 
हुआ । वे गिरफ्तार कर लिये गये | लगभग ३०००० सत्याग्रही 
जेलों में बन्द हो गये और उनसे छः लाख रुपया जुर्माने की 
भाँति लिया गया! | किंतु कुछ दिनों के पश्चात्‌ वे इस कारण छोड़ 
दिये गये कि उनका सत्याग्रह केवल सांकेतिक था | फलस्वरूप देश 
में पुनः पूर्ण स्वराज्य की मांग तथा धुरी राष्ट्रों के बिरोध की 
चर्चा होने लगी | 

युद्ध-कालीन मंत्रिमंडल की या क्रिप्स की योजना-- 


इन दिनों सामरिक परिस्थिति बड़ी भयंकर हो गयी थी। जापान 
ने युद्ध में प्रविष्ट होकर एक ही बार में बर्मा स्थित त्रिटिश सेना 
को पराजित किया था और ऐसा विदित होने क्ृगा था कि भारत 
पर भी बहुत ही शीघ्र आक्रमण होगा । अमरीका और चीन इस 
खतरे के निवारण के लिए, भारतीय समस्या को शीघ्रातिशीघ्र 


घुलका हुआ देखना चाहते थे। अनेक ब्रिटिश समाचार-पत्र भी 


एक दूसरे के निकट आ सकते | वर्धा में १८ अगस्त के अधि- 
वेशन में कांग्रेस कार्य-समिति का निर्णय भी इसी प्रकार था। 
निकाले गये वक्तव्य, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र के 
सिद्धान्तों के ही विरुद्ध न थे वरन्‌ भारतीय हितों के मी विरोधी थे | 

९. उथाए&  फिक्य : 007087855 3722]0 /?. 27. 
२. श्री एन० एम० जोशी ने केंद्रीय असेम्बली में राजनीतिक बंदियों 
की रिहाई के संबंध में स्थगन-प्रस्ताव रखा था और गह-सचिव ने 


इस प्रश्न पर सहानुभूति के साथ विचार करने का बचन 
दिया था। 
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इसी दिशा में प्रयत्नशील थे । भारतीय परिस्थिति भी, जापान 
की आश्थयजनक विजय के कारण, कुछ नाजुक सी थी। अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सितंबर सन्‌ १६४० में युद्ध संबंधी जो 
प्रस्ताव पास किया था उसमें अहिंसा के आधार पर युद्ध में भाग 
लेना निषिद्ध न था। गांधी जी को पहले यह बात ज्ञात न थी। 
किंतु उन्होंने स्वयं प्रस्ताव की उक्त व्याख्या को स्वीकार करके 
अपने को अहिंसा में पूर्ण विश्वास रखने के कारण, कांग्रेस के 
नेठत्व से अलग कर लिया और कांग्रेस काय-समिति ने उनके 
नि्ंय को स्वीकार कर लिया। फल्-स्वरूप अब भारत युद्ध के 
प्रयत्नों में भाग ले सकता था। किंतु ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न 
करना ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। खतरों के होते हुए भी 
ब्रिटिश सरकार अपनी मंद गति को बदलने को तैयार न थी । 
अगस्त ७न्‌ १९४० की घोषणा के लगभग दो बरस पश्चात उसने 
सर स्टेफड क्रिप्स को डचित और अंतिम” हल के प्रस्तावों को देकर 
भारत को भेजा। उन्‍होंने भारत में आकर २६ माच सन्‌ १९४२ 
को निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया-- 

इस देश ( इंगछेंड ) और भारत में, भारत को उसके भविष्यत्‌ 
संबंधी दिये गये बचनों की पूर्ति को चिंता के कारण, सम्राट 
को सरकार ने स्पष्ट और निश्चित शब्दों में, वे तरीके निधोरित किये 
हैं जिनको वह शीघ्रातिशीघ्र भारत द्वारा स्वशासन श्राप्ति के लिए 
अपनाना चाहती है । इनका ध्येय एक नयी भारतीय यूनियन का 
बनाना है, जो एक डोमीनियन होगी और जो यूनाइटेड किंगडम 
ओर दूसरी डोमीनियन से सम्राट के प्रति राजसक्ति के कारण 
संबंधित होगी, प्रत्येक बात में उसके समकत्ष होगी और भीवरी 





न 
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। (्‌ १० ) 


तथा बाहरी किसी प्रकार की बातों में किसी के अधीन न इगी । 

अतएव सम्राट की सरकार ने निम्नलिखित घोषणा का निम्वय 

किया है-- 

(--आुद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ शीघ्रातिशीध्र एक ऐसी निर्वाचित 
सभा स्थापित की जायगी जिसका कास भारत के लिए नये 
संविधान का निर्माण करना होगा | 

२--इस सभा में भारतीय रियासतों के साग लेने की व्यवस्था 
की जायगी । 

३--निम्नलिखित शर्तों पर सम्राट की सरकार. शीघ्रातिशीघ्र नव- 
निर्मित संविधान को स्वीकार तथा कार्यान्वित करने का वचन 
देती है-- 

(अ) यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत नये संविधान को 
अपनाने के लिए तैयार न होगा तो उसे अपनी मौजूदा 
संवैधानिक स्थिति बनाये रखने का अधिकार होगा 
ओर उसके भविष्य में सम्मिलित करने की व्यवस्था 
की जायगी, यदि वह इसके पक्ष में निर्णय करे। 
सम्मिलित न होने वाले श्रांतों को, यदि वे चाहें, तो 
सम्राट को सरकार एक नया संविधान देने के लिए 
तेयार रहेगी जिसके अनुसार उन्हें भारतीय यूनियन 
का सा दर्जा मिल जायगा और उसके प्राप्त करने का 
वही मार्ग होगा जिसकी व्यवस्था की जाय। 

(ब) सम्राट की सरकार ओर संविधान-सभा में एक संधि 
होगी। इसमें उन सब बातों का उल्लेख होगा जो 
अंगरेजों से भारतीयों के हाथ में उत्तरदायित्व देने के 
संबंध में होंगी। सप्नाट की सरकार द्वारा दिये गये 
वचनों के अनुसार इसमें जातीय और धार्मिक अल्प- 


( ११ ) 


संख्यकों की रक्षा की व्यवस्था होगी, लेकिन भारतीय 
यूनियन के उस अधिकार पर कोई बंधन न लगाया 
जायगा जिसके आधार पर वह त्रिटिश-राष्ट्र-समूह के 
अन्य सदस्यों के साथ अपना भविष्य संबंध निर्धारित 
कर सके । 
अमुक भमारदीय रियासत संविधान में सम्मिलित 
होगी अथवा नहीं इसके कारण नवीन परिस्थिति के 
अनुरूप उसको संधि-जनित व्यवस्था का दोहराना 
आवश्यक होगा । 
४--लड़ाई के अंत के पूषवे जब तक प्रमुख भारतीय वर्गों के 
नेता कोई दूसरा समझोता न कर छे, संविधान-सभा की 
रचना निम्नलिखित ढंग से की जायगी-- 
प्रांतीय निर्वाचनों ( जिनका किया जाना लड़ाई के अंत 
के पश्चात्‌ आवश्यक होगा ) के नतीजे के मालूम होने के 
पश्चात्‌ प्रांतीय विधान-मंडलों की छोटी सभाओं का एक 
निर्वाचन-संघ बनेगा और यह अल्ुपातीय प्रतिनिधित्व की 
प्रणाली के अनुसार संविधान-सभा को चुनेगा। इसके 
सदस्यों की संख्या निधोचन-संघ की बे होगी। भारतीय 
रियासतें अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करने के लिए 
आमंत्रित की जायंगी । उनके सदस्यों की संख्या का उनको 
समस्त जनसंख्या के साथ वही अनुपाव होगा, जो समस्त 
ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का वहाँ की जन-संख्या के 
साथ होगा और उनके अधिकार भी ब्रिटिश भारतीय 
सदस्यों के समान होंगे । 
४--बतंमान संकटमय परिस्थिति में ओर जब तक नया संविधान 
तैयार न हो जाय, सम्राट की सरकार को भारत की रक्षा 


( १२ ) 


का उत्तरदायित्व तथा उसका नियंत्रण ओर संचालन / अपने 
हाथ सें, तत्संबंधी संसार-व्यापी प्रयन्न के साथ-साथ रखना 
होगा, किंतु भारतीय सैनिक, नेतिक, तथा अन्य साधनों के 
पूण रूप से संगठित करने का उत्तरदायित्व, भारतीय 
जनता के सहयोग के साथ-साथ भारत-सरकार का होगा । 
सम्राट की इच्छा है ओर वह भारतीय जनता के प्रभावशाली 
वर्गों के नेताओं को आमंत्रित करती है कि वे अपने देश, 
राष्ट्रसमूह ओर संयुक्तरराष्ट्रों के विचारों में शीघ्रातिशीघ्र 
अभावशाली भाग लें। इस प्रकार उन्हें उस काम के 
पूरा करने में सक्रिय तथा रचनात्मक सहायता देने का 
अवसर मिलेगा जो उनके देश की भावी स्वतंत्रता के लिए 
महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है | 

इस योजना को प्रकाशित करते समय सर स्टेफडे 
क्रिप्स ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वह केवल ऐसे 
अस्तावों के रूप में थी जिन्हें युद्ध-कालीन मंत्रिमंडल ने 
भारतीय जनता के नेताओं के समक्ष बिचाराश् उपस्थित 
किया था। उसका प्रकाशित किया जाना सम्राट की 
सरकार को किसी सरकारी घोषणा के समान न था। 
लेकिन यदि भारतीय जनता के विभिन्न वर्ग साधारणतया 
उसके अनुकूल होंगे तो वह इस प्रकार को सरकारी घोषणा 
करने के लिए तैयार थी | 

इस धोषणा को चरिताथ करने के लिए, सर स्टेफडे- 
क्रिस ने भारतीय जनता के विभिन्‍न वर्गों के नेताओं से 
उलाकात की । रूस में सफलता प्राप्त करने के कारण 
अंतराष्ट्रीय जगत्‌ में उनका यश फैल चुका था। भारत में 
आने के पश्चात्‌ , उन्होंने इस देश में भी अपनी प्रतिभा 


ु ( १३ ) 


का प्रदर्शन आरंभ किया। ऐसा विद्त होता था कि वे 

अपने उहृश्य की पूर्ति में अवश्य सफल होंगे, किंतु कुछ ही 

दिनों के पश्चात्‌ , न जाने किन कारणों से, उनके. उत्साह 

में कमी दिखलायी पड़ने लगी ।' भारत की प्रमुख संस्थाओं 

ने उनकी योजना को अस्वीकार किया । कांग्रेस के अस्वीकार 

करने के कारण निम्नलिखित थे-- 

( के ) घोषणा का संबंध युद्ध के अंब के पश्चात भविष्यत्‌ 
से था | 

( ख ) सविधान-सभा के लिए कुछ ऐसे अंशों की व्यवस्था 
थी जो किसी के प्रतिनिधि न थे । 

(ग ) भारतीय रियासतों की जनता के हित पर बिल्कुत्त 
ध्यान न दिया गया था । 

(घ) न सम्मिलित होने वाले प्रांतों की व्यवस्था भारत की 

एकता को खंडित करने का एक नया तरीका था । 
(छ) भारत की रक्षा का काम ब्रिटिश नियंत्रण में था । 


हिंदू महासभा ने योजना का विरोध इस लिए किया था कि 


समें भारत के विभाजन की व्यवस्था थी, यद्यपि इस बात की 


१. 





इसका कारण कुछ लोगों की दृष्टि में ब्रिटिश सरकार का हस्तत्तेप 
था। असफलता के कारण कुछ लोग यह संदेह करने लगे थे कि 
क्या बेचारे क्रिप्स की पीठ में ब्रिव्शि सरकार ने छूरा भोंक दिया 
था अथवा डौकेसी (० (००४०७) के शब्दों में चालाक 
क्रिप्स महज धोखेबाजी, छुल-कपट, विश्वासबात और दोहरी 
चालों से काम ले रहे थे और उन्हें इस पर जरा भी पश्चाताप न 
था |” पद्दामि सीतारामय्या--कांग्रेस का इतिहास खंड २, 
पृष्ठ रे८्च४ | 


( १७ ) 


बड़ी अस्पष्टसी संभावना थी | मुस्लिम लीग पाकिस्तान की अम्पष्ट 
स्वीकृति के लिए कृतज्ञ थी, पर चूंकि उसमें संशोधन की गुंजाइश 
न थी, अतएव योजना अपने मौजूदा रूप में मुस्लिम लीग को 
अमान्य थी। दलित वर्ग का विरोध इस लिए था कि उन्हें पर्याप्त 
संरक्षण न दिया गया था। गांधीजी ने योजना के संबंध में 
क्रिप्स से कहा था “अगर आपके वे ही श्रस्ताव थे तो आपसे 
यहाँ स्वयं आने का कष्ट क्‍यों किया ? अगर भारत के संबंध में 
आपकी यही योजना है तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आप अगजल्ले 
ही हवाई जहाज से ब्रिटेन लौट जाइये ।” उक्त बिसेध के कारण 
क्रिपसस के नाम से संबंधित त्रिटिश सरकार को घोषणा वापस 
कर ली गयी' और भारत की राजनीतिक परिस्थिति न्यूनाधिक 
वही हो गयी जो घोषणा के पूर्व थी । 


अगस्त सन्‌ १६४२ की क्रांति-क्रिप्स की विफन्नता के 
पश्चात भारतीय परिस्थिति पुनः भयंकर हो गयी | कई महत्वपूर्ण 
बातें हुई जिनमें से सर्वप्रथम मद्रास विधान-मंडल की कांग्रेस पार्टी 
शेप अस्ताव था जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से यह 
प्राथना की गयी थी कि यदि मुस्लिम लोग अड़ी रहे, तो उसका 
भारत से अलग होने का (पाकिस्तान संबंधी) दावा भावी संविधान 
के निर्माण के अवसर पर स्वीकार कर लिया जाय। भारतीय कांग्रेस 
कमेटी ने इस प्रार्थना को १४ के विरुद्ध १२० मतों से अस्वीकार 
किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी 'भारत छोड़ो? विचार का विकास । 


१. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर स्टेफड क्रिप्स का ऐसा रुख कियातो 
इस योजना को स्वीकार कीजिये अथवा ठुकरा दीजिये? और अस- 


फलता के पश्चात उसे वापस लेना खतरनाक और घातक था--- 
प्रोफेसर लास्की । 


ह ( १४ ) 


गांधीजी को क्रमशः यह स्पष्ट हो गया था कि भारतीय समस्याओं 
के जटिल होने का मुख्य कारण देश में अंगरेजों का अस्तित्व 
था। अतएव उन्हें भारत को छोड़ देना चाहिये। “भारत 
ओर ब्रिटेन की रक्षा इसी में है कि अंगरेज ठीक समय में 
अनुशासित ढंग से भारत से हट जायें।” “अभी तक शासक 
लोग यह पूछा करते थे कि भारत छोड़ने के समय वे शासन 
सत्ता किसको दें! मेरा (गांधीजी का) उत्तर है इंश्वर को 
दो ओर यदि यह अत्यधिक हो नो उसे अराजकता को दे 
दो ।? ? गांधी जी के भारत छोड़ो! संबंधी विचार क्रमशः पृष्ठ 
होते गये और जुलाई में वर्धा के अधिवेशन में कांग्रेस कार्य 
समिति ने भा उन्हें स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप एक नये 
अहिंसात्मक आंदोलन की चर्चा होने लगी। भारतीय कांग्रेस 
कमेटी ने बंबई के अधिवेशन में इस आंदोलन को अपना 
लिया । गांधीजी ने अपने भाषण को इस प्रकार समाप्र किया--- 


९. थजिदीदा। ०७० 300०८ ]947, ?, 867 ः 

२. काय-समिति के प्रस्ताव के महत्त्वपूर्ण अंश इस प्रकार थे... “जो 
धटनाए प्रति दिन घट रही हैं और भारतवासियों को जो-जो अनुभव 
हो रहे हैं, उनसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की यह धारणा पुष्ठ होती जा 
रही है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत अति शीघ्र होना 
चाहिये ।***भारत की स्वतंत्रता न केवल भारत के हित में आवश्यक 
है, बल्कि संसार की सुरक्षा के लिए और नाजीवाद, फ्रासिस्टवाद, 
सेनिकबाद और अन्य प्रकार के साम्राज्यवादों एवं एक राष्ट्र पर दूसरे 
राष्ट्र के आक्रमण का अंत करने के लिए भी |--*० पट्टामि सीता- 
रामय्या--कांग्रेस का इतिहास, खंड २, प्रष्ठ ३९५ | 

३. कमेटी ने अपने प्रस्ताव में कार्य-समिति के प्रस्ताव को स्वीकार करते 
हुए, आंदोलन संबंधी निम्नलिखित व्यवस्था की थी--““कमेटी भारत 


( १६ ) 


“प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसात्मक होकर, हड़ताल, कामबंदी 
तथा अन्य अहिंसात्मक साधनों द्वारा अधिक से अधिक दूरी 
तक जाने की स्वतंत्रता है। सत्याग्रहियों को मरने के लिए, 
जीवित रहने के लिए नहीं, आगे बढ़ना चाहिये। जब व्यक्ति 
इस प्रकार मृत्यु की खोज तथा उसका सामना करने के लिए 
तेयार हो जायगे तभी वे राष्ट्र को सजीव बना सकेंगे |” सरकार 
पर इस प्रस्ताव का स्वाभाविक असर पड़ा। उसने दमन के 
साधनों का प्रयोग पुनः आरंभ किया। कांग्रेस कार्य-समिति 
के सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये और किसी अज्ञात स्थान को 
भेज दिये गये। कांग्रेतवादी पुनः जेल की दीवारों के अंदर 
बंद हो गये.। जनता नेवा-विहीन हो गयी और वह आंदोलन 
जो अहिंसात्मक रूप में सोचा गया था, इस परिस्थिति के 
कारण, क्रमशः हिंसात्मक हो गया। तार काठे गये, रेल की 
पटरियाँ उखाड़ी गयीं, थानों में श्राग लगायी गयी, सरकारी 
अफसरों पर आक्रमण किये गये ओर रेलों के स्टेशन तथा 
डाकखाने लूठे गये | कई स्थानों पर समानांतर सरकारी संस्थाएँ 


िनननिननानिलन निनतननननन, 








७एएाणआ आर भर न 


को स्वाधीनता ओर स्वतन्त्रता के अविच्छेध अधिकार का समर्थन 
करने के उद्देश्य से अहिंसात्मक प्रणाली से और अधिक से अधिक 
विस्तृत परिमाण पर एक विशाल संग्राम चालू करने की स्वीकृति देने 
का निश्रय करती है, जिससे गत २२ वर्षों के शांतिपूर्ण संग्राम में 
संचित को गयी समस्त आहिंसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके । यह 
संग्राम निश्चय हो गांधी जी के नेतृत्व में होगा और कमेटी उनसे 
नेतृत्व करने और अस्तावित कारबाइयों में राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन करने 


का निवेदन करती है |” पद्ामि सीतारामय्या--कांग्रेस का इतिहास 
खंड २, पृष्ठ ४०२ | 
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तक स्थापित की गयीं। सरकार मे भी अंधाधुंध दमन-चक्र 
चलाया | जनता पर भयंकर अत्याचार हुए। उनकी बबरता 
के सम्मुख सन्‌ १८४७ को बबरता भी फीकी थी । किंतु दमन 
का स्थायी प्रभाव भारत की अंगरेजी सरकार और ब्रिटिश राष्ट्र 
के पश्च में न होकर भारतीय राष्ट्र के पक्ष में हुआ। ब्रिटिश 
सरकार को भारतीय जनता की हृढ़ता का पता चल गया और 
कालांदर में उसे वही करना पड़ा जो गांधी जी, कांग्रेस काय-समिति 
आर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चाहती थी । 

पाकिस्वान की माँग---भारताय समस्या की सबसे बड़ी 
कठिनाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतभेद था। कांग्रस और 
हिंदू महासभा अखंड भारत के पक्ष में थी ओर सुस्तिम लीग 
भारत को खंडित करके पाकिस्तान को स्थापना के पक्ष में । पाकि- 
स्वान के जन्म का श्रेय सर मुहम्मद इकबाल को है। आदशंवादी 
होने के कारण वह मनुष्य के व्यवहार को समभने में असम 
थे।' सन्‌ १५३० में मुस्तिम लीग के इलाहाबाद के अधिवेशन में 
उन्होंने परोक्ष रीति से पाकिस्तान की नींच डाली। बह चाहते 
थे कि ग्रांतों के पुनसंगठन के समय मुस्लिम श्रांतों को भारतीय 
संघ के अंतर्गत स्वायत्त शासन का पूर्ण अधिकार मिले । तीन 
बरस पश्चात कंत्रिज विश्वविद्यालय के चार मुसलमान छात्रों 
ने, जिनके नाम मुहम्मद आलम खाँ, रहमत अछी, शेख सुहम्भद 
सादिक ओर इनायतज्ल्ला खाँ थे, “अब या कभी भी नहीं” 
नामक चार प्रष्ठों की एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें मुसलमानों 
को सांस्कृतिक प्रथकवा पर जोर देते हुए उन्होंने यह सुझाव 
पेश किया कि भारत का बटवारा करके मुस्लिम राष्ट्र का 
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एक' प्रथक राज्य स्थापित किया जाय । उस समय मुस्लिस लीग 
के बयोबृद्ध नेता इस बात को काल्पनिक”, अव्यावहारिक तथा 
छ लड़कों की योजना कहते थे। किंतु पाँच बरस पश्चात्‌ 
इस अव्यावहारिक कल्पना ने वैज्ञानिक क्षेत्र में पदापंण किया । 
उस्मानियाँ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डाक्टर अब्दुल लतीफ ने 
यह दत्ञील पेश की कि भारत एक अविभाज्य राष्ट्र न था। 
अतएव उसे १४ सांस्कृतिक क्षेत्रों में बाँठ देना चाहिये जिनमें 
से चार मुसलमानों के हों ओर ग्यारह हिंदुओं के और प्रत्येक 
क्षेत्र को अपने स्वतंत्र शासन के निर्धारित करने की पूरा 
स्वतंत्रता हो । किंतु डाक्टर अब्दुल लतीफ संभवतः देश को 
दो खतंत्र भागों में बंटवाने के पक्त में नथे। काल्ांतर में 
सर मुहम्मद नवाज खाँ ओर सर सिकंदर हय्यात खाँ ने भी 
इसी प्रकार के विचार प्रगट किये। सन्‌ १६३१८ में सिंध के 
प्रांतीय मुस्लिम सम्मेलन ने, मिस्टर मुहम्मद अली जिन्‍ना के 
सभापतित्व में यह माँग पेश की कि भारतीय महाद्वीप में स्थायी 
शांति बनाये रखने, उसके हिंदू और मुसलमान श्ट्रों को 
सांस्कृतिक विकास का अवसर देने तथा उन्हें आर्थिक और 
राजनीतिक छतंत्रता की ओर अग्रसर करने के उद्दश्य से 
भारत दो संघनराज्यों में बाँठ दिया जाय . जिनमें से एक 
मुस्लिम प्रांतों का संघहों और दूसरा हिंदू प्रांतों का । कुछ 





औ ## त्तसन्‍्कत कल उकामह+ >सशातननाओव॥3तककन, 


१. इस प्रकार भारत में दो राष्ट्रों के होने का सिद्धांत प्रतिपादित क्रिया 
गया । राजनीतिक दृष्टि से धम के आधार पर राष्ट्र की कल्पना करना 
ठीक न था। पर ब्रिविश समर्थन पर आधारित मुस्लिम सांप्रदायिकता, 


इस बात पर ध्यान न देकर, धर्म आधारित राष्ट्र के निर्माण पर तुल 
गयी थी। 
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दिनों के पश्चात्‌ अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की का्य-समिति 
ने इस विचार को अपना लिया और सन्‌ १९४० में, लाहौर के 
अधिवेशन में, अखिल भारतीय सुस्तिम-लीग ने भी उसके 
पक्त में एक प्रस्ताव पास किया । इस प्रस्ताव का भावाथे 
इस प्रकार है--कोई ऐसी संवैधानिक योजना इस देश में 
कार्यान्वित नहीं हो सकती और न मुसलमानों को प्राह्म हो 
सकती है जिसका निर्माण निम्नद्लेखित आधारभूत सिद्धांतों के 
अनुसार न हो-- 

“भोगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के समीप-स्थित इकाइयों के 
ऐसे ज्षेत्र निश्चित किये जायें जिनमें आवश्यक प्रादेशिक रहोवदल 
के पश्चात्‌ जहाँ मुसलमानों का बहुमत है, ( जैसा भारत के 
उत्तरी-पश्चिमी और पूर्वी भागों में है ) वहाँ उनको मिल्लाकर एऋ 
स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाय और उनमें सम्मिलिव इकाइयाँ 
भी स्वशासन भोगी तथा प्रश्लुता-युक्त रहें ।”? 

प्रस्ताव में अल्प-संख्यकों के सांस्कृतिक रक्षण की संवैधानिक 
व्यवस्था पर भी जोर दिया गया था। दूसरे साल मद्रास के 
अधिवेशन में यह्‌ प्रस्ताव पुनः दोहराया गया और मुस्लिम लीग 
के उद्देश्यों में भी तदनुकूल परिवतेन किये गये*। मुसलमानों की 
उक्त माँग को ब्रिटिश सरकार स्पष्ट रूप से मानने को तैयार न 
थी । फलस्वरूप घुमा-फिरा कर इसको व्यवस्था की जाती थी 
जिसके कारण संवैधानिक संकट-निवारण की योजनाएं न तो 
कांग्रेस को मान्य होती थीं और न मुस्लिम ल्ञीग को । 

९, 47087 + 647 300, 947. 90- 924-26 , 

२, सन्‌ १६३९५ में मुस्लिम लीग का ध्येय भारत की खतंत्रता का प्राप्त 
करना निश्चित हुआ | मद्रास के अधिवेशन में पाकिस्तान की प्राप्ति 
मुस्लिम लीग का ध्येय हो गया । 
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सन्‌ १९४२ से १६४४ तक--पच्‌ १९४७२ से १६४४ तक 
एक ओर मिस्टर जिन्ना की अध्यक्षता सें सुस्तिम लीग की देश के 
बंदबारे की माँग जोर पकड़ रही थी ओर दूसरी ओर देश 
भयंकर संकटों का सामना कर रहा था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की 
गिरफ्तारी के पश्चात्‌ , सरकार ने गाँधीजी और उनके अनुयाथियों 
के विरुद्ध भांति-भांति के आरोप लगाये। उन्हें कूठा कहा गया, 
ओर उनके संबंध में यह भी कहा गया कि वे छिपे-छिपे आंदोलन 
की अनेतिक तेयारियाँ कर रहे थे। सत्य-प्रिय गांधीजी को ये बातें 
असह्य थी ओर वे उनका खंडन करना चाहते थे। पर काराबास 
में बंद होने के कारण उन्हें इस काम की पूर्ण स्वतंत्रता न थी | 
अतएव सरकार के अडुचित प्रतिबंधों के कारण, £ फरवरी 
सन्‌ १६४३ को गांधोजी न तीन सप्ताह का उपवास आरंभ किया। 
सारा देश इस दुखदायी समाचार के कारण अशुभ आशंकाओं से 
कॉप उठा। गांधाजी के बिना शर्ते छोड़े जाने की चर्चा होने लगी । 
किंतु लॉड लिनलिथगो की सरकार टस से मस न हुई ओर गांधीजी 
को अपने उपवास का समस्त काल कारावास में है। व्यतीत करना 
पड़ा | ३ मार्च सन्‌ १९४३ को उपवातत सफलतापूवंक समाप्त हो 
गया। डा० विधानचंद्र राय के भतानुकूल “इस बार, गांधी जी 
मत्यु के सन्निकट पहुँच गये थे |” उपवास को समाप्ति पर 
गांधी जी ने कहा “में नहीं कह सकता कि विधाता ने किस 
प्रयोजन से मुझे इस अवसर पर बचा लिया है। संभवतः वे ' 
मुझसे कोई ओर काम पूरा कराना चाहते हैं |?" इन्हीं दिनों 
' बंगाल में भीषण अकाल पड़ा । संभवतः इस समय तक महायुद्ध 
में सम्मिलित किसी भी देश के इतने मनुष्य रणत्षेत्र में हताहत 
आन यात कपल कल कक ममिकक जनक निकलती 
१. पद्टामि सीतारामस्या--कांग्रेस का इतिहास खंड २, पृष्ठ १५। 
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न हुए थे जितने इस भयंकर दुर्भिक्ष के कारण केवल्न वंगाल में 
सौत के घाट उतरे | पुरुष अपनी ख्ियों को छोड़कर भाग गये 
माताओं ने अपने बच्चों को छोड़ दिया ओर बड़े नगरों की 
सड़कों ओर पटरियों पर पेड़ की सूखी पत्तियों को भाँति सलुष्य 
गिरते तथा मरते हुए दिखायी पड़े। व्यापार लोग मुनाफा 
कमाने में संलग्न थे, बंगाल सरकार वास्तविक परिस्शिति से 
अनभिज्ञ थी ओर उसके जानने की कोशिश तक न कर रही थी । 
लॉड लिनलिथगों ने, सृत्यु के इस नम्न जृत्य के होते हुए भी बंगाल 
का दोरा न किया । महामारियों ने भी अपना भाग चुकाया।' 
अक्टूबर सन्‌ १९७३ में लॉड लिनलिथगो भारत से बिदा हुए और 
उनके स्थान पर ल्ॉड वेवेज्ञ भारत के गवनर जनरल ओर 
वाइसराय नियुक्त हुए। नियुक्ति के कुछ ही दिलों पश्चात्‌ 
इन्होंने बंगाज्ष का दोरा किया और तत्पश्चात्‌ सैनिक अधिकारियों 
को यह आदेश दिया कि वे खाद्य-पदार्थों के वितरण ओर 
बिना घरबार के लोगों को कल्नकत्त से हटाने में बंगाल-सरकार 
की सहायता करें। उन्होंने बंगाल के कष्ट-निवारण के लिए 
एक फंड भी खोला। अप्रतत सब्‌ १९४४ में गांधीजी मतलेरया 
ज्वर से पीड़ित हुए। उतकी अवस्था उत्तरोच्र इतनी बिगड़ 

गयी कि प्राश-सकट तक की आशका हुई। फल्लस्वरूप लॉड 
' बैवेल ने उन्हें बिना शत मुक्त कर दिया। बाहर आकर 
गांधीजी अच्छे हो गये। उन्‍होंने लॉड बेवेल से कांग्रस कारय- 
समिति के सदस्यों से मिलने की आज्ञा माँगी ओर यदि यह संभव 
न हो, तो स्वयं उनसे मिलने की । किंतु लॉड वेवेल ने उनकी एक 
भी बांत स्वीकार न की | 
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इसी बीच में गांधीजी ने सांप्रदायिक समस्या को भी सुलमाना 

चाहा। इस संबंध में श्री राजगोपालाचारी का सुझाव विशेषतया 

उल्लेखनीय है। कहा जासा है कि इसे गांधीजी ने भी मान लिया 

था | सुझाव का भावाथ इस प्रकार है-- 

१--खतंत्र-भारत की संविधान-संबंधी निम्नलिखित शर्तों के 
अंतगत मुस्लिम-लीग भारतीय स्वतंत्रता की माँग को स्वीकार 
करती है। वह संक्रमण काल के लिए एक अंतःकालीन सरकार 
के निर्माण में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी | 

२-लड़ाई के अंत के पश्चात, भारत के उत्तरी-पश्चिमी तथा पूर्वी 
भांगों के ऐसे समीपस्थित प्रदेशों के निश्चित करने के लिए एक 
कमीशन नियुक्त किया जायगा जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या 
समस्त जनसंख्या की आधी से अधिक है। इन प्रदेशों में 
वयस्क या किसी दूसरे व्यावहारिक मताधिकार पर भारत से 
प्रथक्‌ होने के विषय में समस्त जनसंख्या का मत-संग्रह किया 
जायगा। यदि बहुमत, भारत से प्रथक्‌ एक स्वतंत्र प्रभु-राज्य 
के पक्ष में होगा तो इस प्रकार का निणुय कार्यान्वित किया 
जायगा, पर सीमा-स्थित किसी क्षेत्र के, एक या दूसरे 
राज्य के साथ मिलने में किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया 
जायगा | 

(३ ) अत्येक पार्टी को जनमत-संग्रह के पूवे अपने विचारों को 
स्पष्ट करने का अधिकार होगा । 

(४ ) याद निणय प्रथकरण के पक्ष में हुआ तो रक्षा, व्यापार, 
यातायात के साधनों तथा अन्य आवश्यक विषयों की देख- 
भाल के लिए परस्पर समभोौता होगा । 
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(४ ) निवासियों का परिवर्तन केवल उनकी ही स्वतंत्र इच्छा पर 
निभर करेगा । 

( ६ ) यह सममकोता तभी लागू होगा जब ब्रिटेन भारत को 
स्वशासन संबंधी समस्त उत्तरदायित्व ओर अधिकारों को 
हस्तांतरित कर दे। 
मिस्टर जिन्‍ना को यह सुफावन तो मान्य था और न 

असान्य था। फत्न-स्वरूप सांग्रदायिक समस्या सुल्लकाने का यह 

प्रयत्न भी विफल रहा । 

सांप्रदायिक हल में विफल होने के पश्चात्‌ , गांधीजी ने 
वेधानिक संकट के निवारण-हेतु एक दूसरा संकेत किया। 
ब्रिटिश पत्रकार मिस्टर सटुअट गिल्डर से उन्होंने यह कहा 

'कि थे स्वयं “यह स्वीकार करने तथा कांग्रेस को यह 


१. हिंदू महासभा के भूतयूव सक्रेट्री राजा महेश्वर दयाल सेठ के 
मतानुकूल राजगोपालाचारी का सुझाव मिस्टर जिन्ना की उस माँग पर 
आधारित था जो उन्होंने सन्‌ १९४० में पेश की थी। सन्‌ १९४२ 
मे उन्होंने स्वयं मिस्टर जिन्ना से उसके संबंध में बातचीत की थी। 
पर देश के विभाजन की व्यवस्था के कारण हिंदू सभा उसे स्वीकार, 
करने में असमथ थी | दिसंबर सन्‌ १६४२ में, सर तेजबहादुर सप्रू के 
घर पर एक सम्मेलन हुआ। वहाँ पर राजा महेश्वर दयाल सेठ 
ने मुस्लिम लीग के प्रस्तावों को पढ़ा और उनकी एक प्रति श्रीराज- 
गोपालाचारी को दी। उसी के आधार पर राजगोपालाचारी का 
सुक्काव पेश किया गया। पर अब वह मिस्टर जिन्ना को न तो मान्य 
था और न अमान्य | इससे यह स्पष्ट था कि मिस्टर जिन्ना किसी प्रकार 
का समभोता न करना चाहते थे । 
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सलाह देने के लिए तेयार थे कि वह, युद्ध-काल के लिए 
ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं के अतिरिक्त, जिनका पूर्ण 
नियंत्रण वाइपतराय ओर प्रधान सेनापति के हाथ में होगा, 
सिविल शासन-संबंधी पूर्ण अधिकार-्युक्त राष्ट्रीय सरकार के 
निर्माण में भाग ले । ( ब्रिटिश सरकार से ) यह आशा की जायगी 
कि वह इस प्रकार की सरकार की स्थापना के साथ ही साथ 
युद्ध के अंत के पश्चात्‌ भारत को ख्तंत्रता की गारंटी दे।” 
गांधीजी ने श्री राजगोपालाचारी के सांप्रदायिक हज्ञ संबंधी 
सुझाव को स्वीकार किया और यह भी कहा कि उनका इरादा 
उस समय सविनय अवबज्ञा के पक्ष में नथा। “में देश की सन्‌ 
१९४२ की ओर वापस नहीं ले जा सकता। इतिहास अपने को 
दोहराता नहीं | कांग्रेस से अधिकार पाये बिना, जनदा पर अपने 
कथित प्रभाव के बल पर, यदि में चाहता तो सविनय अवज्ञा 
आरंभ कर देता । किंतु ऐसा करके में ब्रिटिश सरकार को केवल 
परेशान ही करता । मेरा यह उद्देश्य नहीं हो सकता |” तत्पश्चात 
गांधीजी और वाइसराय में संवैधानिक हल के संबंध में पत्र- 
व्यवहार हुआ । किंतु कुछ परिणाम न निकला। फलश्वरूप 
गांधीजी पुनः अपने रचनात्मक कार्य में लग गये | 

५५४४-४४ के जाड़े में सांप्रदायिक समस्या के सुलमाने का 
एक आर प्रयल्न किया गया। इसे साधारण बोलचाल् में देसाई- 
लियाकत अली पेक्ट कहते हैं । इसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं--- 
(--कंग्रस ओर लीग दोनों इस बात पर सहमत हैं कि वे 

मिलकर केंद्रीय अंतःकाल्लीन सरकार का निर्माण करेगी | 

इस सरकार को रचना निम्नलिखित प्रकार की होगी-- 
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(आर) केंद्रीय कार्यपात्िका में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा 
बराबर सदस्यों का मनोनीत किया जाना । इन सदस्यों 
के लिए कंद्रीय विधान-संडल का सदृष्य होना 
अनिवाय न होंगा। 

(ब ) अल्प-संख्यकों, विशेषतश सिक्‍्खों ओर परिगणित 
जातियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था | 

(से ) प्रधान सेनापति | 

२--इस सरकार की नियुक्ति और छाय-संचालन मौजूदा भारतीय 
शासन संबंधी ऐक्ट ( सन्‌ १९३४ का ) के अंतर्गत होगा । 
कितु यदि मंत्रि-परिषद्‌॒ किलो प्रस्ताव को लेजिस्लेटिय 
असबली द्वारा पास कराने में असमथ रहेगा, तो वह गबनेर 
जनरल के विशेष अधिकारों के प्रयोग द्वारा जबरदस्ती 
कायोन्बवित न किया जायगा। इस प्रकार विधान-मंडल को 
गवनर जनरल के हस्तक्षेप से मुक्ति मिल जायगी । 
३--कांग्रेस और ज्ञीग यह स्वीकार करती हैं कि इस प्रकार 
की अंतःकालीन सरकार, यदि बनी, तो वह सब से पहले 
५५ ५ ० नें 228५०. सके 
काॉम्रेंस कार्य-सभिति के सदस्य की रिहाई के संबंध में 
कारवबाई करेगी । 
सांप्रदायिक समस्या के हल का यह प्रयत्तन भी निष्फल गया | 
माच सन्‌ १९४४५ में ज्ञॉड वेबेल अनायास लंदन के लिए 
रवाना हुए। वे वहाँ एकया दो सप्ताह ठहरने वाले थे किंतु 
उन्हें लगभग छः सप्ताह ठहरना पड़ा। इंडिया ऑफिस में 
बैठकर उन्होंने भारतीय परिस्थिति को सुल्षकाने के लिए कठिन 
परिश्रम किया। कई बार ब्रिटिश प्रधान मंत्री तथा भारत-समंत्री 
से गुप्त बात-चीत भी हुई। आखिरकार ४ जून सन्‌ १६४४ को 
वे भारत को लौटे । १४ जून को उन्होंने शिमला रेडियो स्टेशन 


( २६ ) 


से भारतीय जनता के सम्मुख एक नयी योजना रखी। इसे 
वैवेल-योजना का नाम दिया गया है । 

लॉड-वैवेल की योजना--रेडियो स्देशन से सर्वसाधारण 
के सम्मुख रखी गयी लॉड बैवेल की योजना का भावार्थ इस 
प्रकार है -- 

सम्राट की सरकार ने मुझे कुछ ऐसे सुझाव पेश करने का 
अधिकार दिया है जिनका उद्देश्य मौजूदा भारतीय राजनीतिक 
परिस्थिति का सुल्काना तथा भारत को पूर्ण स्वशासन प्राप्त 
करते के मार्ग पर अग्रसर करना है। इसके द्वारा भारत के 
साथ कोई संवधानिक समझौता करने या उस पर संवेधानिक 
सममभोता ल्ादने का प्रयत्न नहीं किया गया है। सम्राट की 
सरकार को आशा थी कि भारतीय पार्टियाँ सांप्रदायिक समस्या 
को जो एक बहुत बड़ी रुकावट के समान है, स्वयं हल कर 
सकेगी। किंतु यह आशा पूरी न हुई'*"*****"“इस लिए सम्राट 
की सरकार की पूण अनुमति से मैं भारत के केंद्रीय तथा प्रांतीय 
नेताओं का, एक ऐसी इक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल के निर्माण के 
संबंध में परामश लू गा जो संगठित राजनीतिक मतों का अधिक 
से अधिक प्रतिनिधित्व कर सके। प्रस्तावित नयी कौंसिल में 
भारत के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि होंगे जिनमें से पाँच सजातीय 
हिंदू होंगे और पाँच. मुसलमान। वाइसराय और प्रधान 
सेनापति के अतिरिक्त इस कोंसिल के सब सदस्य भारतीय 
होंगे। प्रधान सेनापति पूबेबत्‌ युद्ध-सदस्य बने रहेंगे किंतु ब्रिटिश 
भारत का पर-राष्ट्रसबंध-संचालन एक भारतीय सदस्य के हाथ 
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में आ जायगा। भारत के लिए अन्य डोमीनियनों की भाँति 
एक त्रिटिश हाई कमिश्नर की नियुक्ति होगी। इक्जीक्यूटिव 
कासिल के सदस्यों का चुनाव राजनीतिक नेताओं के परामश 
से होगा, पर उनकी नियुक्ति सम्राट की अनुमति पर निर्भर 
करेगी । कॉसिल अपना काम मौजूदा संविधान के अंतर्गत 
करेगी । गवनर जनरल द्वारा संवेधानिक नियंत्रण के अधिकार के 
प्रयोग न होने की रज़ामंदी के प्रश्न का उठाना ठीक नहीं किंतु इस 
प्रकार का नियंत्रण अविवेकयुक्त न होगा। इस अंतःकालीन 
सरकार की स्थापना का अंतेम संविधान के निर्माण पर कोई 
कुप्रभाव न पड़ेगा । भारत की नव-निर्मिव सरकार के वीन 
मुख्य काम होंगे--( अ ) जापान की पराज्य तक जापान के 
प्रतिकूल उत्साहपूर्वक युद्ध करना। (ब) ब्रिटिश भारत का 
शासन-संचालन जब तक नया स्थायी संविधान न वचन जाय और 
वह कार्योन्वित न किया जाय । (स) जब सरकार के सदस्य 
उपयुक्त समझे तब उत साधनों पर विचार करना, जिनके द्वारा 
संवंधानिक समझौता हो सके । इस उहरश्य से मैं भारत के 
कुछ नेवाओं को एक सम्मेलन में आमंत्रित करूँगा । मुझे आशा 
है कि वे सम्मेलन मे भाग छेंगे ओर मुझे अपनी सहायता प्रदान 
करे | भारत के भविष्यत्‌ के विषय में इस नये प्रयत्न द्वारा 
कितनी सफलता मिल्लेगी, इसका उत्तरदायित्व उन पर ओर 
मुझ पर है। मुझे यह भी आशा है कि सम्मेलन अपने काम 
में सफल होगा ओर उतर प्रांतों में जिनका शासन आजकल 
धारा ९३ के अनुसार हो रहा है, प्रांतीय मंत्रिपरिषद पुनः अपना 
शासन-काय आरंभ कर देंगे और ये मंत्रिपरिषद्‌ संयुक्त मंत्रि- 
परिषद होंगे । यदि सम्मेलन असफल रहा तो देश का शासन 
यथावत्‌ होता रहेगा। मैं विभिन्न दल्लों के नेताओं को यह 


( रेप ) 


विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि इस सुझाव के अंतम्तत् 
में युनाइटेड फिंगडम के सब नेताओं की, भारत द्वारा अपने 
अभी ष्ट की प्राप्ति में सहायता देने की प्रबल इच्छा है। में यह 
भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस सुझाव का संबंध कंबत 
ब्रिटिश भारत से है ओर इसके कारण भारतीय नरेशों और 
सम्राट के प्रतिनिधि के संबंध में किसी प्रकार का परिवतन ने 
होगा | सम्राट की सरकार की स्वीकृति तथा मेरी कॉमिल के 
परामश से कांग्रस-कार्य-समिति के उन सब सदस्यों की रिहाई 
के आदेश निकाल दिये गये हैं जो अब तक जेल्न मेंईें। 
सन्‌ १६४२ के उपद्रव से संबंधित अन्य बंदियों की रिहाई, नयी 
भारत-सरकार, यदि वह बन गयी, ओर प्रांतीय सरकारों द्वारा 
की जायंगी। कद्रीय ओर प्रांतीय नये निर्वाचनों का समय 
सम्मेलन में निश्चित किया जायगा । 

शिमला सम्मेलन--लॉड वेवेल की योजना के कारणा 
भारत का निर्तब्ध वातावरण पुनः स्कूर्तिमय हो गया। कांश्रस के 
नेता कारावास से मुक्त कर दिये गये ओर लगभग तीन बरस के 
पश्चात्‌ कांग्रेस कार्य-ससिति की बैठक हुईं। भारतीय लोकमत कुछ 
अंश में योजना के अनुकूल था। पूवंकालीन योजनाओं की अपेक्षा 
वह श्र्ठतर भी थी। उसके द्वारा वास्तविक रूप से अधिकार 
हस्तातारत करने की व्यवस्था की गयी थी और प्रामाणिक रूप से 

बतलाया गया था कि गवनंर जनरल अपने अधिकारों का 
भयाग किस प्रकार करगे | गांधीजी को 'सजातीय हिंदू” इस वाक्य 
के प्रयोग में कुछ आ्रापत्ति थी । वे यह भी मानने को तैयार न थे 
कि कांग्रेस केवल हिंदुओं की संस्था थी । हिंदुओं और मुतलम'नों 
का समान प्रतिनिधित्व भी उन्हें खटकता था। वे सम्मेलन में 
किस हेसियत से सम्मिलित होंगे, इसके संबंध में भी उन्हें संदेह 


>छ 


था 


( २६ ) 


तर 


| किंतु वाइसराय के स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ उन्तको संतोष हो 


गया था । शिमल्ञा-सम्मेज्ञन की रचना भी अपने ढंग की अनोखी 
थी । उसमें भाग लेने वाल्ले व्यक्ति सरकार द्वारा मनोनीद सदस्य 
न थे, वरब्‌ ऐसे व्यक्ति थे जो निर्मीकतापूर्वक अपने विचारों को 
प्रगट कर सकते थे। अवएब कांग्रेस कार्य-समिति ने सम्मेलन में 
भाग लेने का निश्चय किया! । मुस्लिम लीग और अन्य संध्थाओं 
के निणुय भी इसी पकार के थे । 


२४ जून सब्‌ १६४५ को शमला-सम्मेलन बड़े आशापूण 


वाताबरण में आरंभ हुआ । अपने भाषण को वाइसराय ने 
निम्नलिखित शब्दों द्वारा समाप्त किया । “किंचत काल के लिए 


१. 


आप लोगों का मेरा नेतृत्व स्वीकार करना चाहिये। जब तक 


कांग्रेस का्य-समिति ने मौलाना आजाद को कांग्रेस का प्रतिनिधि 
नियुक्त किया । उन्हों। इसकी सूचना लॉड वेवेल् को दी और 
यह प्राथना की कि वे उन्हें सम्मेलन के पूरब. कुछ समय तक मिलने 
का अवसर द्‌ | इस मिल्लनन में वे गवनर जनरल को उनकी योजना 
के संबंध में कांग्रेस का्य-समिति के विचारों को सूचना देना 
चाहते थे । 

मिस्टर जिन्ना ने सम्मेलन में सम्मिलित होना स्वीकार किया | 
उन्होंने वाइसराय से प्राथना की कि आरंम्मिक विचार-विनिमय के 
पश्चात्‌ सम्मेलन १५ दिन के लिए. स्थग्रित कर दिया जाय ताकि 
मुस्लिम लीग को कार्य-समिति संपूर्ण योजना पर विचार कर सके । 
वाइसराय ने सम्मेलन स्थगित करने के बदले मिस्टर जिन्ना को यह 
परामर्श दिया कि वे अपनी कार्य-समिति के अधिवेशन शिमल्ला में 
कर लीं | संपूर्ण योजना को जाने बिना मिस्टर जिन्ना ने ऐसा करना 
स्वीकार न किया । किर भी वे सम्मेलन में सम्मिलित हुए । 


( ३० ) 


संविधान में स्वमान्य परिवर्तन न होगा, में भारत के सुशासन 
ओर उसकी शांति के लिए सम्राट की सरकार के प्रति उत्तरदायी 
हूँ। में इस बात की कोशिश करूंगा कि इस सम्मेलन के बिचार- 
विनिमय को, भारत की सबसे अधिक भलाई के ध्यान से संचालित 
करू |” पहले ओर दूसरे दिन सम्मेलन का वातावरण बड़ा आशा- 
जनक था । ,किंतु उसके पश्चात्‌ वह क्रमशः घंदिग्ध ओर निरा- 
शामय होता गया। २९ जून को सम्मे्षन १४ दिन के लिए स्थगित 
कर दिया गया। १४ जुलाई को जब उसका अंतिम अधिवेशन 
हुआ, लॉड वेवेल ने उसकी असफलता की घोषणा की । “में आप 
लोगों को दी गयी सहायता तथा सहनशीलता और बुद्धिमत्ता के 
लिए बधाई देता हूँ। इस असफलता के कारण आप लोगों में से 
किर्सी की निराश न होना चाहिये। अंत में हम सब कठिनाइयों 
पर विजय-प्राप्त करंगे। भारत की भविष्य उत्कषता के विपय में 
संदृह का स्थान नहीं है |” 

सम्मेलन की असफलता का क्या कारण था? मोकज्ाना 
आजाद के शब्दों में मुस्लिम ल्लीग का रुख सम्मेलन की असफ- 
लता का पहला कारण था । मिस्टर जिन्ना केंद्रीय कार्यपा6लिका में 
सजादीय हिंदुओं? के समान स्थानों से संतुष्ट न थे। वे 
समभते थे कि. हरिजन और सिक्‍्ख सदस्य सदा हिंदुओं का 
साथ देंगे और इस प्रकार मुस्लिम सदस्य हमेशा अल्प-संख्या में 
होंगे। चूंकि मुसलमानों का एक प्रथक राष्ट्र था, इस लिए यह 
असमानता उन्हें असह्य थी | साथ ही वे इस बात पर भो दृढ़ 
थे कि मुसलिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि-संस्था 
थी ओर केवल उसे ही इक्जीक्यूटित्र कौंसिल के मुसलमान-लद॒स्यों 
को मनोनीत करने का अधिकार था । कांग्र स संपूर्ण भारतीय राष्ट्र 
की प्रतिनिधि-संस्था होने के कारण, अपनी सूची में मुसलमानों 


ख़ब्ण्गह 


( रे१ 9) 


को भी सम्मिलित करना चाहती थी। मिस्टर जिन्ना इसे 
स्वीकार करने में असमथ थ। तिस पर वेवेल-योजना में, 
मुस्लिम ल्ञीग के ध्येय, पाकिस्तान के विषय में कोई निश्चित 
वात ही न थी। फलस्वरूप मिस्टर जिन्ना ने न तो मुस्लिम 
उम्मीदवारों की सूची भेजी और न उस सूची के संबंध 
में अपनी अनुमति ही दी जिसे स्वयं लॉड वेवेल ने तेयार 
किया था। मौलाना आज़ाद के विचारानुकूल सम्मेलन की 
असफलता की कुछ जिम्मेवारी लॉड बेबेल की भी थी | इस 
आरोप में काफ़ी तथ्य है। २६ जून के पश्चात लॉड वैवेल ने, 
आपसी सममोते के अभाव में, स्वयं सम्सेज्षन का स्थान अहण 
कर।लया था। उन्होंने जो सूची तयार की थी वह ऐसी थी 

से न तो मुस्लिम लीग स्वीकार कर सकती थी और न 
कांग्र स। एक भो राष्ट्रीय भुस्लिम सम्सिलित न किया गया था 
आर पजाब की युनियनिस्ट पार्टी से मलिक खिजर हय्यात खां 
सम्मिलित किये गये थे। पहली बात कांग्र स को असह्य थी और 
दूसरी मुस्लिम लीग को । फलस्वरूप मिस्टर जिन्ना द्वारा सूची 
के स्वीकृत होने पर भी सम्मेलन की अलफेलता अवश्यंभावी थी । 
लॉड वेवेल भी कुछ अंश में सम्मेलन की असफलता के लिए 
उत्तरदायो थ। जिस हृढ़ता से उन्होंने सम्मेलन के आरंभ में 
काम किया था, यदि उसी से वे अंत तक काम करते रहते, तो 
संभवतः सफलता उनके हाथ ल्गती। उनकी घाषित योजना 
अंतिम न थी। उसमें आवश्यकतानुकूल संशोधन किय जा सकते 
थ। पर इसके लिए जिस तत्परता और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता 
थी, उसे लॉड वेवेल, अधिकार-युक्त होते हुए भी, ठीक अवसर 
पर नरदद्खला सक | त्राटिश निवांचन के साथ साथ उनका भी 
जोश ठंडा होता गया, और अंत में सम्मलन की विफलता के 


( रेरे ) 


पश्चात, जापान के विरुद्ध युद्ध और दृढ़ शासन पर जोर देते हुए, 
उन्होंने भविष्य की सफलवा को ओर संकेत करते हुए, सम्मेत्न 
को असफलता में हाथ बंटाया । प त 
करषीनेट प्रतिनिधि मंडल के आने के पूरे शनला- 
सम्मेलन की विफलता के पश्चात्‌ लॉ वेवेल ने पहुला आर दूसरी 
अगस्त सन्‌ १९४५ को प्रांतोय गबनंरं का एक सभा की। 
७ मई सम्‌ १९४५ का, जमनीं के बिना शव आत्मसमपंण के 
पश्चात, युरुप में महासमर का अंत हा गया था। इगलेंड की 
पालेमेंट का नया चुनाव भी हो चुका था आर राष्ट्रीय सरकार के 
स्‍थान पर मजदूर-सरकार, बिना ।केसी दूसरे दल का स्ह्दायता से, 
पदारूढ़ थी । इस परिवर्तित परिस्थितत का प्रभाव भरत पर भी 
पड़ा और गबनरों की सभा में विशेषतया नये चुनाव, धारा ५९३ 
के स्थान पर प्रांतीय स्वराज्य, राजनोतिक बंदियों की रिहाई तथा 
कांग्रेसी-संस्थाओं से प्रतिबंध हटाने की बातचोत हुईं । फल्न-स्वरूप 
कांग्रेसी संस्थाओं से प्रतिबंध हटा लिये गये । २५ अगस्त की कंद्रोय 
ओर प्रांतीय विधान-संडलों ओर सभाओं के चुनाव की घोषणा की 
गयी ओर उसी दिल ब्रिटेन की मजदूर-परकार ने, मारतीय समस्या 
के संबंध में, वाइसराय को पुनः लंदन आने के ल्षिण आमंत्रित 
किया। दस सप्ताह के भीतर वाइसराय के दुबारा जाने के कारण, 
भारत का राजनीतिक वातावरण पुनः आशामय हो गया और 
लोग मजदूर-सरकार को सच्ची नीयत की बातचोत करने लगे । 
लंदन से लौटने के पश्चात, १९ सितंबर सन्‌ १९४४ को, लॉडे 
वैवेल ने, सम्राट की सरकार से अधिकार पाकर, दिल्ली रेडियो 
स्टेशन से एक दूसरी घोषणा की जिसका भावाथ इस प्रकार है? -- 
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सम्राट ने पालमेंट में दिये गये अपने भाषण में यह स्पष्ट 
कर दिया है कि उनकी सरकार, भारतीय लोकमत के नेताओं 
के सहयोग से भारत द्वारा शीघ्रातिशीघ्र * स्वशासन प्राप्त करने में 
सहायता पहुँचायेगी | मेरी लंदन-यात्रा में सम्राट की सरकार ने 
मेरे साथ तत्संबंधी साधनों पर विचार किया है। प्रांतीय चुनावों 
के संबंध की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। सम्राट की 
सरकार को आशा है कि सब प्रांतों के राजनीतिक नेता मंत्रि-पद 
के उत्तरदायित्व को स्वीकार करेंगे। सम्राट की सरकार की 
इच्छा है कि जितनी जल्दी संभव हो, एक संविधान-सभा स्थापित 
की जाय | अतएब चुनाव के पश्चात उन्होंने मुफ्ने प्रांतीय असेंबलियों 
के प्रतिनिधियों से यह जानने का अधिकार दिया है कि क्‍या 
वे इस संबंध में क्रिप्स-योजना था उसके संशोधित रूप को स्वीकार' 
करना चाहते हैं या किसी दूसरों बिल्कुल नयी योजना को । 
भारतीय रियासतों से भी यह जानने के लिए बातचीत की जायगी 
कि वे किस भाँति संविधान-सभा में पूरी तरह से सम्मिलित 
हो सकती हैं। सम्राट की सरकार एक ऐसी संधि पर भी विचार 
कर रही है, जो भारत और इंगलूड के बीच में होगी । उसने मुफ्े 
यह अधिकार दिया है कि प्रांतीय निर्वाचनों के पश्चात, में अपनी 
इक्ज़ीक्यूटिव कोंसिल को इस प्रकार निर्मित करूँ कि उसे भारत 
के सब दलों का सहयोग प्राप्त हो जाय |? ह 

अपनी घोषणा में लॉड बेवेल ने इस बात पर जोर दिया: 
कि अन्य महत्वपूर्ण और तात्कालिक समस्याओं में व्यस्त होते 
भी, सम्राट की सरकार ने भारतीय समस्या को प्रथम श्रेणी और 
अतिशय महत्व की समझकर उस पर विचार करने के लिए 
समय निकाला है। उन्होंने इस बात का भी विश्वास दिलाया कि 
ब्रिटिश जनता के सब वर्ग और सरकार, भारत की सहायतां 

३ 
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करने को उत्सुक हैं। उन्होंने अपनी सहायता का भी वचन 
दिया। “जहाँ तक मेरा संबंध है, में भारतीय जनों को सेवा में 
उन्हें अपने निर्दिष्ट स्थान क्रक पहुँचने में, ओर मेरा दृढ़ विश्वास 
है कि यह संभव है, सहायता देने में कुछ भी उठा न रखूगा। 
अब यह प्रदर्शित करना भारतीयों का काम है कि उनमें यह्‌ 
निणय करने की बुद्धि, विश्वास और साहस है कि वे किस प्रकार 
अपने मतभेद को दूर कर सकते हैं और किस प्रकार भारतीयों 
द्वरा भारतीयों के लिए देश का शासन-संपन्न हो सकता है! |” 

इस घोषणा का कांग्रेस पर विशेष प्रभावे न पढ़ा। अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के, तत्संबंधी प्रस्ताव में, जिसे सरदार 
पटेल ने पेश किया था, निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़े 
करने का निश्चय तो किया गया किंतु उसमें यह भी स्पष्ट कर 
दिया गया कि युद्ध के समाप्त होने और ब्रिटिश सरकार के 
बदलने के कारण, ब्रिटेन की भारतीय नीति में किसी प्रकार 
का परिवतन नहीं हुआ है। ऐसा विदित होता है कि वह भारत 
को उन्नति में विलंब करने तथा नयी समस्याओं और जटिलताओं 
के पंदा करने की कोशिश कर रहा है । यह ध्यान देने की बात 
है. कि रेडियो स्टेशन से दिये गये भाषण से भारतीय स्वतंत्रता 
को चर्चा तक नहीं है।' मुस्तिम लीग सये चुनाव की 
आनरपकता पर सन्‌ १६४३ से ही जोर दे रही थी। फलस्वरूप 
समस्त देश में निर्वाचन की तैयारियाँ बड़े वेग से होने लगीं | 
निर्वाचन के नतीजे से स्पष्ट था कि गेर-मुस्तिम जनता पर 
गैस का इस समय भी उतना ही प्रभाव था जितना सन्‌ १६२७ 
न पक लि लीगल अदा अकेले 
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में | किंतु मुस्लिम जनता पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा न 
था। हिंदू बहु-संख्यक प्रांतों में कांग्रेस के मुसलमान-उम्मीदवार 
प्रायः सभी जगह पराजित हुए। सीमांत प्रांत में कांग्रेस का 
बहुमत अवश्य था, किंतु समस्त मुस्लिम बहु-संख्यक प्रांतों में 
मुस्लिम लीग का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ता हुआ दृष्टिगोचर 
हो रहा था । | 

४ दिसंबर सन्‌ १९४४ को भारत-मंत्री ने लॉड सभा में 
पालमेंटरी शिष्ट-मंडल्ञ के भारत में आने के संबंध में घोषणा 
की। भारत में सम्राट की सरकार के विषय में अ्रमात्मक 
विचारों के कारण, “सम्राट को सरकार इस बात पर विचार 
कर रही है कि कया भारत और ब्रिटेन के संवंधानिक संपर्क के 
, अवसर, जो महायुद्ध के कारण लुप्त से हो गये थे, पुनः बढ़ाये 
नहीं जा सकते ? अतएव सम्राट की सरकार, साम्राज्य-पालंमेंटरी 
एपोसियेशन के तत्वावधान में, भारत को एक पाल्लमेंटरी शिष्ट- 
मंडल के भेजने की तैयारी कर रही है ।” यह शिष्टमंडल भारत 
में आया। उसने भारतीय नेताओं से संपर्क स्थापित किया। 
फरवरी सन्‌ १६४६ में विलायत क्ोटने पर उसके एक सदस्य 
मिस्टर सो रेबसेन (3079099४) ने भारतीय परिस्थिति के संबंध 
में अपने विचार इस प्रकार प्रगट किये -- 

“भारत की दो प्रभावशाली पार्टियों की अवस्था बिल्कुल 
निराशाजनकं नहीं है। किंतु दूर से कुछ नहीं किया जा सकता। 
सरकार ( ब्रिटिश ) को स्पष्ट रूप से यह बतत्ााना चाहिये कि कब 
तक अधिकार हम्तांतरित किये जायंगे | चुनाव के पश्चात शीघ्राति- 
शीघ्र ओर केवल अंतःकार्ल'न व्यवस्था के लिए इक्ज़ीक्यूटिव 
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कोंसिल का निर्माण उस सूची में से होना चाहिये जिसे प्रत्येक 
प्रांत के मुख्य मंत्री तैयार करे | 

पाकिस्तान के जटिल प्रश्न पर भी दोनों पार्टियाँ एक दूसरे 
के निकट आ सकती हैं। चुनाव के नतीजे के कारण मिस्टर 
जिन्ना की कठिनाइयाँ कुछ बढ़ अवश्य गयी हैं किंतु सिद्धांत में 
कुछ परिवतेन करने पर, इस प्रश्न के संबंध में भी समझोता हो 
सकता है । 

मेरा विश्वास है कि यदि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों को, 
डोमीनियन स्टेटस के आधार पर प्रथक अस्तित्व का आश्रासन 
दिया जाय तो अखिल भारतीय विषयों में, शेष भारत के साथ, 
उनके सहयोग की समस्या कुछ अंश में हल की जा सकती है । 

उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रांत भी, जिसने निश्चित रूप से 
कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है, मिस्टर जिन्ना की बात को 
अधिक सुनेगा थदि उक्त दिशाओं में कुछ किया जाय । कांग्रेस 
ने इस सीमा तक मुस्लिम लीग की माँग को न्यूनाधिक स्वीकार 
कर लिया है। भारत-मंत्री को इस परिस्थिति में कोई मार्ग खोज 
निकालना चाहिये। .' 

क्ैबोनेट प्रतिनिधि-मंडल के भेजे जाने की धोषणा-- 
१५ फरवरी सन्‌ १९४६ को भारत-मंत्री ने लॉड सभा में यह 
घोषित किया' कि ब्रिटिश कैबीनेट के तीन सदस्य ( लॉड पैथिक 
लॉरस, सर स्टेफड क्रिप्प और अल्बर्ट एलेक्जेंडर ) भारतीय 
नेताओं से, भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में, विचार- 
विनिमय के हेतु भारत के लिए रवाना होंगे । “यह प्रनिनिधि-मंडल 
केबीनेट का प्रतिनिधि-स्वरूप होगा और उसे कैबीनेट के अधिकार 
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प्राप्त होंगे ।” भारत द्वारा पूरे शासनाधिकार प्राप्त करने के लिए 

यह निम्नलिखित तीन दिशाओं में काम करेगा-- 

(१) संविधान के निर्माण के ढंग पर अधिक से अधिक सहमति 
प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों तथा भारतीय 
रियासतों से आरंभिक विचार-विनिमय । 

(२) संविधान-सभा को स्थापना | 

(३) ऐसो इक्जीक्यूटिव कोंसिल का निर्माण, जिसका भारत के 
प्रमुख राजनीतिक दल समथन करें | 
१४ माच सन्‌ १९४०६ को प्रधान मंत्री एटली ने भी इसी 

संबंध में कॉमन सभा सें एक घोषणा की। अन्य सब बातों 

को दोहराने के पग्चात, उन्होंने अल्प-संख्यकों के बारे में सिम्ल- 
लिखित बातें कहीं!'--/हस अल्प-संख्यकों के अधिकारों को 
भूल नहीं गये हैं। अल्प-संख्यकों को भय से मुक्त होकर 
स्वतंत्रतापूषक रहने का अधिकार होना चाहिये। किंतु हम यह 
भी नहीं देख सकते कि एक अल्प-संख्यक जन-समुदाय किसी 
बहु-संस्यक जन-समुदाय को उन्नति के माग में रुकावर्ट ड।ले” । 
पूर्ण स्वतंत्रता ओर डोमीनियम स्टेटस के संबंध में प्रकाश डालते 
हुए उन्होंने कहा, “हमें आशा है कि भारत ब्रिटिश राष्ट्र-ससूह 
के अंदर रहने का प्रयज्ल करेगा। किंतु यदि वह पूर्ण रूप से 
स्वतंत्र होना पसंद करे ओर हमारे विचार सें उसे ऐसा करने 
का अधिकार है, तो हमें इस परिवतेन को शांतिपूबंक और 
सरलता से कराने के लिए प्रयन्नशील होना चाहिये |” 

प्रधान मंत्री की घोषणा पर कांग्रेस का मत--प्रधान 
मंत्री की उक्त घोषणा के कारण कांग्र स को पुनः आशा बंधी | 
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सरदार पटेल ने, इस संबंध में अपने विचार इस प्रकार प्रगट 
किये “में शब्दों ओर घोषणाओं को अधिक महत्व नहीं देता; 
बरन्‌ उनके आधार पर किये गये कामों को प्रतीक्षा करता हूँ। 
किंतु मुझे यह कहना पड़ता है. कि प्रधान मंत्री एटली की नयी 
घोषणा स्पष्ट शब्दों में थी ओर उसमें असन्दिग्ध रूप से सचाई 
की गूज़ थी । गत बरसों में पहले पहल ब्रिटिश सरकार ने अःप- 
संख्यकों के विषय में अपने दृष्टिकोण को बदला है ।*'****** 
कांग्र स न्‍्यायोचित तरीकों से अल्प-संख्यकों की रक्षा तथा संरक्षण 
के पक्ष में हैं, किंतु वह देश का बटवारा करके मिस्टर जिन्ना की 
असम्भव माँग को स्वीकार नहीं कर सकती ।'**“*““* “अपने 
प्रतताव में कांग्रेत भारत की स्वतंत्रता और एकता को अपना 
चुकी है। आधुनिक जगत में जब कि अधिकाधिक बड़े संघ 
बनते जा रहे है, देश का विभाजन सबके लिए हानिकर है । 
उप्तकी कल्पना ही अत्यंत दुखप्रद है। फिर भी अपने निणुय द्वारा 
अखिल भारतीय कांग्रस कमेटी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 
वह किसी ऐसे प्रदेश को भारतीय संघ में रहने के लिए बाध्य न 
करेगी, जिसके निवासियों का निश्चित ओर प्रगट मत इसके विरुद्ध 
हो। कांग्रेस इसके आगे नहीं जा सकती । कोई विवेकशील व्यक्ति 
इससे अधिक आशा भी नहीं कर सकता |!” 
केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल का आगमन. और 
कार्यारंध -- २९ माच को कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल ने भारत- 
भूमि पर कराँची में पदापेण किया। तुरंत ही भारत-मंत्री ( लॉड 
पेथिक लॉग्स ) ने, त्रिटिश सरकार ओर जनता की ओर से 
भारत के निवासियों के लिए सेत्री और सद्भावना वा संदेश 


अिननीय?िअयननननकननननगल 
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सुनाने के पश्चात्‌ , प्रतिनिधि-मंडल्ञ के आगमन के विषय में 
निम्नलिखित बात कहीं' 

““हम्त केवल एक ही उदृश्य से आये हैं। वह यह है कि लॉड 
वैवेल के सहयोग से हम भारत के नेताओं तथा इस देश निर्षा 
चित प्रतिनिधियों के साथ इस विषय पर विचार कर कि देश के 
शासन-सूत्र को अपने हाथ में लेने की उनकी आकांक्षाओं को 
किस ग्रकार शीघ्रता के साथ पूरा किया जा सकता है, जिससे 
कि हम उस उत्तरदायित्व के हरस्तावर्ण के काय को गौरव ओर 
प्रतिष्ठा के साथ संपन्न कर सके |? 


“ब्रिटिश सरकार ओर ब्रिटिश जनता अपनी प्रतिज्ञाओं और 
वचनों को पूर्ण रूप से पालन करने के लिए उत्सुक है। हम 
आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम अपनी नीति के सिल- 
सिले में किसी भी ऐसी व्यवस्था को स्थान देने का यत्न नहीं 
करेंगे जो भारत की पूण स्वतंत्रतात्मक प्रतिष्ठा के अनुकूल न हो । 
इस प्रकार हमारा ओर हमारे भारतीय सहयोगियों का एक ही 
उहश्य है, जिसकी पूर्ति के ज्िण आगामी सप्ताह में हम अपनी 
समरत शक्ति लगायंगे। स्वतंत्र भारत के भवन-निर्माण का 
निश्चित माग अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन आइये, हम उस 
निर्माण के आलोक से प्ररित हो सहयोग के मार्ग का अनुसरण 
करने को तत्पर हों। मुम्े निश्चय है कि हम विश्वास के साथ 
सफलता प्राप्ति का दृद निश्चय करके, एक साथ सिलकर अपना 
काम पूरा करने का यत्न करेंगे ।? 

इस वक्तव्य से स्पष्ट है केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल अपने साथ 
ब्रिटिश सरकार की ओर से किसी नयी योजना का मसबिदा बहीं 


श्याम 
मा मु 





१, भारतीय समाचार १ मई सन्‌ १६४६ पृष्ठ श८७-८८ । 
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लाया था। उसका उद्देय भारत के सरकारी और गैर-सरकारी क्‍ 
सहयोग से इस प्रकार का मसविदा तैयार करना था | फलस्वरूप _ 
: प्रतिनिधि-मंडल सरकारी पदाधिकारियों तथा राजनीतिक और 


ने 


सांग्रदायिक नेताशबों से संपक स्थापित करने तथा उनके मनोश्ावों 


के जानने के काम में लग गया | कुछ ही दिनों में उसे यह स्पष्ट 
हो गया कि भारतीय नेताओं का मतभेद आधारभूत था और 
आसानी से मिटाया न जा सकता था | अतएब ईस्टर में अवकाश 


' अहण करने के लिए काश्मीर को जाने के पूब, उसने भारतीय 


नेताओं से परस्पर सद्भावना से काम करने को अपील की और 
: ह आरा प्रगट को कि वापस लौटने पर, नेताओं के परस्पर 
- परामश के कारण उसे अनेक बातों में, सममभोते की, पर्याप्त 
- गुंजाइश मिलेगी | भारतीय नेताओं में परस्पर और प्रतिनिधि-मंडतर 
के साथ पत्र-व्यवहार भी हुआ | किंतु कोई सवमान्य समझौता न 
हो सका। मुस्लिम लीग पाकिस्तान पर अड़ी हुई थी । ९ अग्रे् 
. को मिस्टर जिन्ना के सभापतित्व में कंद्रीय और प्रांतीय विधान- 
मंडलों में मुस्लिम लीगी सदस्यों का एक सम्मेलन हुआ । उसमें 
मिस्टर जिन्‍ना ने भारत-निवासी मुसलमानों की रक्षा और उद्धार 
लिए पाकिस्तान का बनना आवश्यक बतलाया। “में अपने पत्त 
की सत्यता और न्याय में विश्वास करता हूँ। अतएवं उसकी 
प्राप्ति के लिए में उन सब खतरों, कष्टों और त्याग के लिए तैयार 
है जो मुझे मेलने पढ़ें ।” सर फीरोज खाँ नून के भाषण के कुछ 
अशों का भावार्थ इस प्रकार है-.! 


,. हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आनेवाला है। हमारी 


'सकान ८०5 


अतर्भावना की गहराई को न तो हिंदू समभते हैं और न अंगरेज |. 


>बक> न» नपमन»»+..९ 
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यदि हिंदू हमें पाकिस्तान ओर स्वतंत्रता देंगे, तो वे हमारे 
सवश्रष्ठ मित्र हैं और यदि अंगरेज देंगे तो,अंगरेज | लेकिन यदि 
इनमें से कोई न देगा तो रूस हमारा सर्वेश्रष्ठ मित्र होगा | ***' 
चाहे हमें लड़ते ही हुए क्‍यों न मरना पड़े, हम ऐसा काम करेंगे, 
कि हमारे वंशज अखंड हिंदुस्तान के दास न रहें |" *' यदि 
पस्रट बिटन हमें हिंदू-राज्य के अधीन रखेगा, तो हम उसे यह 
बतला देना चाहते हैं कि मुसलमान इस देश में इतनी ज्यादा 
सत्यानाशी और तबाही करेंगे कि उनके कारण चंगेज खां के 
तत्संबंधी काम भी फीके पड़ जायगे।”' 


इसके विपरीत कांग्रेस अपने आधारभूत सिद्धातों के अंतर्गत्‌ 
समझौते क प्रयज्ञ कर रही थी। मौत्ाना आज़ाद के शब्दों 
में “भारतीय परिस्थिति ऐसी थी कि केंद्रीय एकात्मक सरकार 
का स्थापित करना असंभव था। साथ ही देश का बँटवारा 
करके दो राज्यों के बनाने का प्रयत्न भी अवश्य असफल होगा |” 
अतएव कांग्रेस, प्रान्तों को पूर्ण स्वतन्त्रता तथा अवशिष्ट विषय देने 
को तैयार थी । वह केंद्रीय विषयों की दो सूचियों के पक्ष में थी । 
एक में वे विषय थे जिनक्रा केंद्रीय सरकार को समर्पित किया 
जाना अनिवाय था ; दूसरी में वे जिनका समर्पित किया जाना 
इकाइयों की इच्छा पर निर्भर था। इस प्रकार मुस्लिम 
बहु-संख्यक प्रांतों की अधिक से अधिक स्वतन्त्रता मिलने तथा 
केंद्रीय सरक,र की अखिल भारतीय नीति ओर कामों के प्रभावित 
करने को व्यवस्था की गयी थी। किंतु मुस्लिम लीग और 
उसके नेता पाकिस्‍तान को उक्त परोक्ष स्वीकृति से संतुष्ट न थे । 





टी कल न ननी नली; नि न नीम नमन" 


१, कांग्रेस कार्य-समिति में १५ अ्प्रेल १६४६ के अधिबेशन के 
भाषण से | 
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प्रतिनिधिमंडल द्वारा आयोजित शिमले का त्रिवर्गीय (अति 
निधि-मंडल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ) सम्मेलन भी समभोौता 

कराने में असफल रहा। फलस्वरूप कैत्रीनेट प्रतिनिधि-मंडल को. 
स्वयं अपनी योजना बनाकर उसे भारतीय नेताओं के सम्मुख 


रखने के लिए बाध्य होना पड़ा | 


कैबीनेट प्रतिनिधिमंडल की योजना--१६ मई 
सम्‌ १९४६ को केबीनेटअतिनिधि-मंडल और वाइसराय गा 


अपनी योजना प्रकाशित को । ऐतिहासिक प्रठ्ठमूमि के सिंहा- 
वल्ञोकन के पश्चात्‌ उत्होंने कहा कि चूँकि परस्पर समभोता नहों 
हो सका है इसलिए “हम यह अपना कर्तव्य समझते हें क्रि 
भारत में शीघ्षता से नये संविधान की स्थापना के लिए हम जिप्त 
व्यवस्था को श्रष्ठतर समभते हैं उसे प्रत्तुत कर |? इस योजना 
में सम्राट को सरकार को पूर्ण अनुमति थी। इसके दो अंग 
थे-एक अन्तःकालीन और दूसरा दीघंकालीन | अन्तःकालीन 
का संबंध इक्जीक्यूटिव कौंसिल के निर्माण से था ओर दीघ- 
कालीन का भावी संविधान के निर्माण से | प्रतिनिधि-मंडल के 
विचार में अखंड भारत और पाकिस्तान दोनों असंभव थे | पर 
दोनों विचार-घाराओं का समन्वय भी परमावश्यक था। 
भारतीय रियासतों की भावी व्यवस्था भी एक महत्त्वपूण समस्या 
थी। ब्रिटिश भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात्‌, भारतीय 
रियासतों और सम्राट के बीच में उ प्‌ संबंध का रहना असंभव 
था जो उस समय तक प्रचल्षित था | सावभौम सत्ता न तो सम्राट 
के हाथ में रखी जा सकती थी और न नयी सरकार को सोँपी 
जा सकती थो। “भारतीय रियासतों की ओर से हमने जिनसे भेंट 
की है उन्होंने इस बात को पूण रूप से स्वीकार कर लिया है । 
साथ ही उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि भारतीय रियासतें भारत 


| 
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के नवीन विकास में सहयोग प्रदान करने की इच्छुक हैं | उनके 
सहयोग का वास्तविक रूप क्‍या होगा, यह नये संवैधानिक संगठन 
का ढाँचा तेयार करते समय परस्पर विचार-विनिमय से तय हो 
सकेगा | इसका किसी ग्रकार यह तात्पय नहीं है कि प्रत्येक भारतीय 
रियासत के सहयोग का एक ही रूप होगा |”! इन बातों पर 
गंभीरतापूवक विचार करने के पश्चात्‌ इस योजना में संविधान के 
मूल रूप के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गयी थीं--- 

(१ ) एक अखिल भारतीय संयुक्त राष्ट्र ( एवांबरत 
ए/०॥ ) होना चाहिए, जिसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय 
. रियासतें दोनों सम्मिलित हों ओर जिसके अधीन परण-राष्ट्र-संबंध, 
रक्षा और यातायात के विषय हों। इस भारतीय संयुक्त राष्ट्र को 
अपने विषयों के व्यय के लिए आवश्यक धन उगाहने का भी 
अधिकार होना चाहिये । 

(२ ) भारतीय संयुक्त राष्ट्र में एक कार्यपालिका और एक 
विधान-मंडल होना चाहिये जिसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय 
रियासतों के प्रतिनिधि रहें। विधान मंडल में कोई महत्व- 
पूर्ण सांप्रदायिक मामला प्रस्तुत होने पर उसके निर्णय के लिए 
दोनों प्रमुख वर्गों के जो प्रतिनिधि उपस्थित हों उनका प्रथक- 
पृथक तथा समस्त उपस्थित सदृष्यों का बहुमत आवश्यक होगा । 

(३ ) केंद्रीय संगठन के लिए निधौरित विषयों को छोड़कर 
अन्य समस्त विषय तथा अवशिष्ट अधिकार प्रांतों को प्राप्त होंगे । 

(४ ) भारतोय रियासतें उन सब विषयों ओर अधिकारों को 

अपने अधीन रखेंगी जिन्हें वे केद्र को समर्पित न करेंगी । 


१, भारतीय समाचार, १ जुन सन्‌ १६४६, पृष्ठ ४८ । 
२. भारतीय समाचार, १ जून सन्‌ १९४६, प्रष्ट ४८९ । 
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(४) प्रांतों को अपने प्रथक समूह बनाने का अधिकार 
होना चाहिये, जिनकी अपनी कायपालिका ओर विधान-मंडत् 
हों। प्रत्यक प्रांत-समूह यह निश्चित करेगा कि कोन से विषय 
समान रूप से साभूहिक शासन में रहें । 

( ६) भारतीय संयुक्त-राष्ट्र तथा प्रांत-समूहों के संविधानों में 
इस प्रकार की घारा होनी चाहिये जिसके द्वारा कोई भी आंत 
अपनी विधान-सभा के बहुमत से प्रथम दस बरस पश्चात्‌ और 


फिर प्रति दस बरस पश्चात्‌ संविधान की शर्तों पर पुनर्विचार 
करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके ।”? 


तटपश्चात्‌ प्रतिनिधि-मंडल की योजना में संविधान समा के: 


निर्माण का उल्लेख था। इस हेतु भारतीय प्रांत तीन समूहों--क, 
ख, ग में विभक्त किये गये थे। क समूह में मद्रास, बंबई, 
संयुक्त-प्रांत, बिहार, मध्य-प्रांत ओर उड़ीसा के प्रांत शामिल थे | ख 
में पंजाब, उत्तरी-पश्चिमी प्रांत और सिंध के प्रांत और ग में बंगाल 
ओर आसाम के भ्रांत । निर्वाचन के सिद्धांत इस प्रकार थे-- 

“(ञअ) प्रत्येक प्रांत के लिए जन-संख्या के अनुपातानुनार 
अधिक से अधिक स्थान निश्चित कर दिये जायें। स्थूल रूप से 
प्रत्येक १० लाख व्यक्तियों के पीछे एक स्थान दिया जाय। यह 
वयस्क मताधिकार के प्रतिनिधित्व का श्रष्ठतम विकल्प है । 

( व्‌ ) इस प्रकार के निश्चित स्थानों को प्रत्येक प्रांत के प्रमुख 
संप्रदायों के बीच में उनकी जन-संख्या के अनुपातानुसार बाँट 
दिया ज्ञाय । 

( स्‌ ) यह व्यवस्था की जाय क्नि प्रत्येक संप्रदाय के लिए 
निश्चित स्थानों के प्रतिनिधि प्रांतीय विधान-मंडल के उसी 
संप्रदाय के सदस्यों द्वारा चुने जायें। प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
निम्नलिखित तालिका के अनुप्तार थी-- 
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कक है हे | 

इनके अतिरिक्त क समूह में दिल्ली और अजमर-सरवाड़ा 

के ग्रांतों की श्रोर से केंद्रीय विधान-सभा में चुने गये एक-एक 
पतिनिधि बढ़ाये जाने को थे । कु्गे की विधान-सभा द्वारा निर्वाचित 
एक प्रतिनिधि क समूह में बढ़ाया जाने कोथा और ब्रिटिश 
विलोचिस्तान का एक प्रतिनिधि ख समूह में | भारतीय रियासतों के ' 
प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रणाली विचार-विनियम द्वारा निर्धा- 
रित की जाने को थी किंतु आरंभिक काल में एक पारस्परिक-चर्चा _ 
कमेंटी ( ४620840789 00ए068० ) की व्यवस्था थी जो 
रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में काम करने को थी। इस पकार 
निर्वाचित संविधान-सभा शीघ्रातिशीघ्र दिल्ली में एकत्रित होकर 


अपना काम निम्नलिखित ढंग से करने को थी--- 
९ कि ४ ९ [#यी २३ 
आरभमिक बेठक में कार्य का सामान्य क्रम निश्चित करने के 
पश्चात्‌ अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था 


थी। ततसश्चात्‌ नागरिकों, अल्प-संख्यकों, कबाइली और असम्मि- द 


लित क्षत्रों के अधिकारों की एक परामशदात्री समिति नियुक्त की 
जाने को थी। इसके बाद प्रांतीय प्रति निधि क, लव और ग समूहों में 
विभक्त होकर अपने अपने समूह के ग्रांतों का संविधान तैयार 
करने को थे और यह भी तय करने को थे कि क्‍या उन प्रांतों के 
लिए कोई सामूहिक संविधान तैयार करना चाहिये और इसके 
अनुकूल निणय होने पर, कौन कौन से विषयों को सामूहिक संबि- 
धान के अंतगत होना चाहिये । इसके पश्चात्‌ इन समूहों और 
भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि एकत्रित होकर संयुक्त-भारत का 
संविधान तैयार करने को थे | नयी संवेधानिक व्यवस्था के कार्यो 
न्वित होने पर किसी भी प्रांत को यह अधिकार थ! कि नये प्रततीय 


विधान-मंडल के निणेयानुसार 'वहं उस समूह से निकत्त जाय 
जिसमें सम्मिलित किया गया है |? 
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 ॥॥, आक 


यह थी कैब्रीनेट प्रतिनिधि-मंडल की दीघकालीन योजना 
किंतु भारत का शासन चलाने, तथा युद्ध के पश्चात्‌ उन्नति से 
संबद्ध अनेक महत्त्वपूर्ण मामलों के निणय के लिए यह भी 
आवश्यक था कि एक ऐसी अंतःकाल्लीन सरकार स्थापित की 
जाय जिसे जनता का समथन प्राप्त हो । “इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए बाइसराय महोदय ने विचार-विनिमय आरभ कर दिया 
है ओर उन्हें आशा है कि वे शीघ्र ही एक ऐसी अंतःकालीन 
सरकार की स्थापना कर सकंगे जिसमें युद्ध-सदस्य के विभाग के 
सहित समस्त विभाग जनता के पूणु रूप से विश्वासपात्र भारतीय 
नेताओं के हाथ में होंगे |”? 
अंत में केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल ने भारतीय नेताओं का 
ध्यान परस्पर सद्भावना ओर आदान-प्रदान को ओर आकर्षित 
करते हुए अधिकार-हस्तांतरण के कारण ब्रिटेन और संयुक्त-राष्ट्र- 
संविधान-सभा के बीच में संधि की चर्चा की ओर यह आशा 
प्रगट की कि “जया स्वतंत्र भारत ब्रिठिशरराष्ट्र-समूह का सदस्य 
बना रहना स्वीकार करेगा। कुछ भी हो हमें आशा है कि आप 
हमारे देश-बवासियों के साथ घनिष्ठता और मित्रता के संबंध 
बनाये रखेंगे । लेकिन ये आपके स्वतंत्र निणंय की बात हैं । आप 
कुछ भा निश्चय कर आपके ही समान हमें इस बात की आशा 
है कि संसार के महान राष्ट्रों में आप अधिकाधिक समृद्धिबान 
बनते जायगे ओर आपका भविष्य आपके अतीत से अधिक 
गोरवपूण होगा ।”? 
कफेषीनंट प्रतिनिधि मंडल की योजना पर 
भारतीय लोकमत--कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल॒ की योजना 
भारतीय शासन-सुधार की एक महत्त्वपूर्ण योजना थी । महात्मा 
गांधी के शब्दों में “प्रतिनिधि-मंडल की योजना ऐसी थी 


( ४८ ) 


जिसका हमको गौरव होना चाहिये ।.... ... . .उसमें ऐसा बीजा- 
रोपण किया गया है जिसके द्वारा यह दुःखो देश दुःख तथा कष्ठ 
विहीन हो सकता है |” कांग्रेस कार्य-समिति ने. अपना निर्णय 
करने के पूर्व, भारत-मन्त्री से निम्नलिखित बातों के स्पष्टीकरण की 
मांग की-( १) क्या ग्रंत-समूहों में सम्मिलित प्रांत उनसे अलग 
हो सकते हैं ? आसाम और सीमांत प्रदेश के प्रांतों ने अपने 
समूहों में रहने की अनिच्छा प्रगट की है। (२) संविधान 
सभा में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि किस प्रकार निर्वाचित 
होंगे ! कांग्रस यह जानना चाहती है कि क्या रियासती जनता 
को संविधान सभा में उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिलेगा ? (३) क्या 
बंगाल ओर आसाम की विधान-सभाओं के युरोपीय सदस्य 
गसमूह की संविधान सभा के प्रतिनिधियों के चुनने में बाट देंगे। 
सीमा-कषेत्रों के हिंदुओं और सिक्‍खों को, जिनकी संख्या अंगरेजों 
अधिक है, संविधान-सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है । 
मिस्टर जिन्ना ने योजना की आलोचना यह कह कर को कि उसमें 
पाकिस्तान के प्रभ्ुु-राष्य की व्यवस्था न थी, पाकिस्तानी प्रांत दो 
उप भागों में. विभाजित किये गये थे, दो के स्थान पर एक ही 
संविधान-सभा की व्यवस्था थी और सयुक्त-राष्ट्रीय विषयों में 
यातायात के विषय में निश्चियता न थी!। अतएव २५ मई को 
केबीनेट श्रतिनिधि-मंडल ने एक इसरा वक्तव्य प्रकाशित किया । 
व पक मल सतना _ 
१-+मिष्टर जिन्ना के मतानुकूल योजना में यह स्पष्ट न किया गया था कि 
केवल रक्षा संबंधी यातायात के पाधन संयुक्त राष्ट्र के अधीन होंगे । 
योजना में इस बात का भी उल्लेख नथाकि संयुक्त राष्ट्रीय विषयों के 


शासन के लिए, धन कहाँ से मिलेगा ! मुस्लिम लीग टैक्स की अपेक्षा 
अनुदान के पक्त में थी | 
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मी, 


“केबीनेटअतिनिध्चि-मंडल् की संपूर्ण योजना एक इकाई के समान 
है ओर वह उसी अवस्था में सफल हो सकती है जब कि स्वीकार 
करके उस पर सहयोग की भावना से अमल किया जाय ।...... 
संविधान-सभा पूर्ण सत्तायुक्त न थी, पर सम्राट की सरकार 
पालेमेंट में ऐसी कारवाई करने की सिफारिश करेगी जो भारतीय 
जनता को पर्ण सत्ता देने के लिए आवश्यक सममी जायगी ।. . . 
छ. ३० ५ 
प्रांतों के समूह जिन कारणों से बनाये गये हैं उन्हें सभो जानते 
है। यह योजना का एक आवश्यक अंग है। इसमें यदि कोई 
संशोधन हो सकता है, तो वह दलों के बीच में समझौता होने 
पर ही हो सकता है। संविधान-निर्माण का काय समाप्त हो जाने 
पर, समूहों से अलग होने का अधिकार स्त्रयं जनता द्वारा अमल 
में लाया जायगा। नये ग्रांतीय संविधान के अंतर्गत पहले चुनाव 
में, समूह से अलग होने की बात, एक प्रधान समस्या बच जायगी 
आर नये मताधिकार के अनुसार जिन भो लोगों को वोट देने का 
अधिकार होगा वे वास्तविक लोकतत्रवादी ढंग से निर्णय में 


भाग ले सकगे |...... अंदःकालीन सरकार के, रक्षा सहित 
सब विभाग भारतीयों के अधीन होंगे और उनका निर्धारण 
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राजनीतिक दलों के परामश से किया ज्ञायगा ।[.... .. लये 


संविधान के बनने पर स्वतंत्र भारत, की इच्छा के विरुद्ध 
भारत में ब्रिटिश सेना के रखने का कोई इरादा नहां है, किंतु 
अंतःकाल में, जो आशा है छाटा होगा, वर्तमान संविधान के 
अनुसार भारत की सुरक्षा कायम रखने के किए ब्रिटिश पालमेंट. 
ही उत्तरदायों रहेगा ओर इस लिए यहाँ (उत्त समय तक ) 
ब्रिटिश सेना का रखना आवश्यक है ।”* 





_असपन्‍क अमर रकमयय, 


१. भारतीय समाचार, १५ जूत सम्‌ १६४६ प्रृष्ठ ४४९--६० 
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है 


| 


( ४० ) 
६ जून सन्‌ १६४६ को मुस्लिम लीग की कार्य-समित्ति ने, 


ञ्ञ 
जा ७2000... 3 अकेली | 


असंदिग्ध रूप से केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल॑ की योजना को स्वीकार 


कर लिया | किंतु कांग्रस उस समय तक इक्जीक्यूटिव कौंसिल 
में समान अतिनिधित्व' ओर प्रांतों के समूहीकरण के विषय में 
स्पष्टीकरण करने ओर आश्वासन लेने में संलम्म थी । 

१६ जून सन्‌ १६४६ को कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल का तीसरा 
वक्तव्य प्रकाशित हुआ । इसमें विशेषतया अंतःकालीन सरकार के 
निर्माण की चर्चा थी। परस्पंर समझौता न हो सकने और सुखद 
अंत:काठीन सरकार की आवश्यकता के कारण वाइसराय महोदय 
ने १४ प्रमुंख व्यक्तियों के पास इस सरकार में सम्मिलित होने के 
लिए निमंत्रण भेजे। उनकी सूची में पाँच कांग्र सवादी, पाँच 
मुस्लिम लीगी और चार अल्प-संख्यकों के प्रतिनिधि सम्मिलित 
किये गये थे।* वक्तव्य में यह भी कहा गया था कि “ वाइसराय 
विभिन्न विभागों के वितरण की व्यवस्था दोनों प्रमुख दलों के 
नेताश्रों के परामश से करेंगे'****** * “दोनों प्रमुख दलों अथवा 
उनमें से किसी एक के द्वारा अंतःकालीन सरकार में निर्दिष्ट आधार 
पर सम्मिलित होने की अनिच्छा प्रगट करने पर वाइसराय का 
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१. कांग्रेस-कार्य-समिति के, सदस्य अतःकालीन इक्जीक्यूटिव में लीग 
के समान प्रतिनिधित्व से सहमत न थे | 

२. आमंत्रित संजनों के नाम इस प्रकार थे--सरदार बलदेव सिंह, सर 
एन० पी० इंजीनियर, श्री जगजीवन राम, पं० जवाहर लाल नेहरू, 
मिस्टर एम० ए.० जिन्ना, नवाबजादा लियाकत अली खाँ, श्री एच० 
के० मेहताब, डा० जॉन मथाईं, नवाब मुहम्मद इस्माइल खाँ, 
ताजा सर नजीमुद्दीन, सरदार अब्दुरंयब निस्तर, श्री सी० राज- 
गोपालाचारी, डा० रोजेंद्रप्रसांद, और सरदार वेन्लेभभाई पटेल | 


( ४१ ) 


इरादा है कि वे अंतःकालीन संयुक्त-दलोय सरकार के निर्माण- 
काय में अग्रसर रहें। जो लोग १६ मई सन्‌ १९४६ के वक्तव्य 
को स्वीकार करते हैं, यह सरकार उनका अधिक से अधिक 
प्रतिनिधित्त्व करेगी ।” 

आमंत्रित व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत हैतियस से निमंत्रण 
का स्वीकार करना असंभव था। अतएव पार्टी नेताओं का 
परामश लिया गया । मुस्लिम लीग ने निमंत्रण को स्वीकार करने 
को अनुमति दे दो किंतु कांग्रस ने वाइसराय से समूहीकारण 
के संबंध में कुछ आश्वासन मिलने पर, दीघेकालीन योजना को 
तो स्वीकार कर लिया, किंतु अंतःकालीन सरकार में सम्मिलित 
होने से इनकार कर दिया । फल-स्वरूप अंतःकालीन सरकार के 
निर्माण का यह प्रयत्न भी असफल रहा, और वाइसराय को 
सरकारी अधिकारियों की एक कामचलाऊ सरकार स्थापित करनी 
पड़ी । मिस्टर जिन्ना को इसके कारण बड़ा दुःख हुआ । उनको 
आशा थी कि कांग्र स की अस्वीकृति पर मुस्लिम लीग को भारत 
पर शासन करने का अवसर मिल्तेगा। किंतु उनको यह आशा 
विफल्न हुईं । फलस्वरूप उन्होंने कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना 
के एक इकाई होने के कारण, यह सुझाव पेश किया कि संविधान- 
सभा के चुनाव भो स्थगित कर दिये जाये । किंतु तैयारियों के हो 
जाने के कारण, चुनाव स्थगित न किया जा सके। संविधान-सभा 
के चुनाव का नतीजा भी वही हुआ जिसकी आशा थी । कांग्रेस 
ओर मुस्लिम लीग दोनों की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन 
न हुआ | 





१. पद्टामिसीतारामय्या--कांग्रेस का इतिहांस खंड ३, परिशिष्ट 
पृष्ठ १०२-४ | 
/3५०8( 34$- #₹ 


सरवकध्याशक अक...3ल्‍+मकृतततमपरकाज+०-भगे+ मन कलम 


है: 24 


( ४२ ) 


उक्त परिस्थिति पर विचार करने के लिए, २७ जुलाई सन्‌ 
१९४६ को, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन बंबई 
में हुआ | प्रथम स्वीकृत प्रस्ताव के महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैं--. 
“कोसिल(मुस्लिम लीग की) की राय है कि ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम 
लीग के साथ विश्वासघात किया है“'कांग्रस ने अंतःकाल्ीन 
सरकार के संबंध में केब्रीनेट प्रतिनिधि-मंडल के १६ जून के निर्णय 
को अस्वीकार कर दिया“'परंतु वाइसराय ने १६ जून का प्रस्ताव 
रही की टोकरी में फेंक दिया और अंतःकाल्लीन सरकार की स्था- 
पना स्थगित कर दी...एक बार संविधान-सभा के अधिवेशन बुला 
लिये जाने पर कोई ऐसी व्यवस्था अथवा शक्ति नहां है जो 
कांग्र स को उसके प्रबल बहुमत की सहायता से कोई भी ऐसा 
निर्णोय करने से रोक सके जो उसके अधिकार के बाहर हो ।** 
इस परिस्थिति में मुपलमानों के लिए संविधान-सभा में सम्मिलित 
होना खतरे से खाली नहीं है। अतएव कोंसिल प्रतिनिधि-मंडल की 
योजना संबंधी उक्त स्वोकृति को वापस लेने का निणंय करती है??।' 
दूसरे स्वीकृत प्रत्ताव में लीग ने प्रत्यक्ष कारवाई के मार्ग का 
अवलंबन करके “अंगरेजों की मौजूदा गुलामी तथा सबर्ण हिंदुओं 
के भावी प्रशुत्व से छुटकारा पाने का निश्चय किया |”? 
अंतःकालीन सरकार का निर्माण--२२ जुलाई 
सन्‌ १६४६ को लॉड वषेल ने अंतःकालीन सरकार के निर्माण 
के प्रश्न को पुनः उठाया। उन्होंने कांग्रेस के नये सभापति पं० 
जवाहरलाल नेहरू ओर मिस्टर जिन्ना के पास अंतःकालीन 
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१. अखिल' भारतीय मुत्लिम लीग का उक्त प्रस्ताव उसकी कोंसिल 


के उस प्रस्ताव के आधार पर था जो उसने & जून सन्‌ १६४६ 
को पास किया था | 


, ( ४३ ) 


सरकार के निर्माण के लिए, क्रमशः ६ और ४ व्यक्तियों की 
सूचियाँ भेजने के लिए पत्र लिखे और यह आश्वासन भी दिया 
कि अल्प-संख्यकों के तीन सदस्य दोनों बड़े दलों के परामश से 
नियुक्त किये जायगे। मिस्टर जिन्ना ने पत्रोत्तर में मुस्लिम लीग 
की कारय-समिति के ६ जून को बंबई के अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव 
को भेजा, जिसमें केबीनेट-प्रतिनिधि-मंडल की दीघ-कालीन और 
अल्प-कालीन दोनों योजनाएं अस्वीकृत कर दी गयी थीं और 
सक्रिय आंदोलन द्वारा पाकिस्तान की प्राप्ति की धमकी दी गयी 
थी । फलस्वरूप लॉड वैवेज ने पं० जवाहरलाल नेहरू को अंतः- 
कालीन सरकार के निर्माण के लिए आमंत्रित किया। उन्‍होंने 
मुस्तिम लीग का सहयोग प्राप्त करने के लिए बंबई में मिस्टर 
जिन्ना से भेंट की। किंतु छुछ परिणाम न निकला। “यदि 
वाइसराय ने पं० जवाहरलाल नेहरू को गवनर जनरल की 
इक्जीक्यूटिव कॉसिल के निर्माण का अधिकार तथा उनके 
परामश को कार्यानिवत करने का वचन दिया है तो मेरे 
( मिस्टर जिन्ना के ) लिए इस आधार-जनित स्थिति का मानना 
असंभव था ।” फलस्वरूप लीग के सहयोग के बिना अंतःकालीन 
सरकार बनायी गयी । इसके निर्माण सें वाइसराय का लेशमात्र 
भी हस्तक्षेप न था ओर न उनके अभिषेध ( रद्द करने ) के अधि- 
कार की गुंजाइश। नयी सरकार २ सितंबर से अपना काम 
आरंभ करने को, थी और वह मुस्लिम लीग के सक्रिय आंदोलन का 
सामना करने को तैयार थी। इधर मुस्लिम लीग अपने निधौरित 
कार्य-क्रम को कार्यान्वित कर रही थी। कलकत्त में भीषण 
हत्याए और अग्निकांड हो रहे थे। तत्पश्चात्‌ नोआखाली की 
बारी आयी ओर कांग्रेस द्वारा शासित बिहार का ग्रांत भी अल्प- 
संख्यकों की हत्या में लग गया। कांग्रेसी प्रांतों की स्थिति तो 


“(५४ | 
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किसी/न किसी प्रकार काबू में रही किंतु लीगी भ्रांतों में हिंदू अल्प- 
संख्यकों पर अमानुषिक अत्याचार होते रहे जिन्हें रोकने में उनकी 
सरकारें असम थीं ओर जिनके संबंध में प्रांतीय स्वराज्य के 
कारण नतो केंद्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती थी ओर न 
गवनर जनरल अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने को तैयार 
थे। ऐसी परिस्थिति में २ सितंबर सन्‌ १६४६ को अंतःकालीन 
नेहरू-सरकार का जन्म हुआ | महामना मालवीय जी के शब्दों में 
उस पुर्य तिथि को अपने देश में अपना राज” स्थापित हुआ । 


मुस्लिम लोग का अंतःकालीन सरकार में सम्मिलित 
होना--अंतःकालीन राष्ट्रीय सरकार बन तो गयी किंतु लीग के 
अलग होने के कारण उससे न तो कांग्रेस को संतोष था ओर न 
वाइसराय को । अतएव सितंबर के अंत में इस संबंध में पुनः 
बातचीत आरंभ हुई ओर इस बार भूपाल के नवाब ने मध्यस्थ 
का काम किया। कांग्रेस यह चाहती थी कि मुस्लिम लीग अंतः- 
क्रालीन सरकार और संविधान सभा दोनों में सम्मिलित हो किंतु 
सहयोग करने के लिए। फलस्वरूप लॉड वैवेल, पं० जवाहरलाल 
नेहरू ओर मिस्टर जिन्ना में लगभग डेढ़ महीने तक पत्र-व्यवहार 
हुआ। इसमें अंतःकालीन सरकार संबंधी अनेक बातों का स्पष्टी- 
करण हुआ | अंत में १४ अक्टूबर सन्‌ १६४६ को मुस्लिम लीग, 
अपने बंबई के प्रस्तावों' को खंडित किये बिना, सांप्रदायिक हितों 
की रक्षा के लिए अंतःकालीन सरकार में सम्मिलित हुईं। इस 
संबंध में वाइसराय के नाम मिस्टर जिन्ना के १३ अक्टूबर सन 
१८४३ के पत्र का निम्नलिखित सारांश उल्लेखनीय हैं--मुस्लिम 





लीग की कायकारिणी ने मुझे अधिकार दिया है कि में आपकी 


१. देखिये प्रृष्ठ ५२ पू् । 
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अंतःकालीन सरकार संबंधी उस योजना को अस्वीकार कर दूँ 
जिसे आपने संभवत: सम्राट की सरकार के अधिकार-बल्लन पर 
निर्मित करने का फेसला किया है। परंतु चूंकि आपके निश्चय के 
अनुप्तार हमें केंद्रीय इक्जीक्यूटिव कमेटी के पाँच सदस्य नाम- 
जद करने का अधिकार है, अतएव मेरी कमेटी अनेक कारणों से 
इस नतीजे पर पहुँची है कि मुसलमानों तथा अन्य संप्रदायवालों 
के हितों के लिए, केंद्रोय सरकार के शासन का सारा क्षेत्र कांग्रेस 
पर छोड़ देना घातक होगा । “इसके अत्ञावा आपको बाध्य होकर 
ऐसे मुसत्षमान लेने होंगे जिनके प्रति मुस्लिम भारत की श्रद्धा नहीं 
है और जिसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अंत में अन्य 
वबजनदार आधारों ओर कारणों से, जो स्पष्ट होने के कारण व्यक्त 
करने योग्य नहीं हैं, हमने फेपला किया है कि हम केवल मुस्लिम 
लीग के पाँचों सदस्यों को नामजद कर देंगे ।”' 

इस प्रकार मुस्लिम लोग के प्रतिनिधि, अंत: कान्नीन॒ सरकार 
में आ गये | पं० जवाहर लाल नेदरू को मुस्लिम लीग की इस 
मनोबृत्ति का पता था अथवा नहीं, ओर यदि पता था तो उन्होंने 


खा न्‍सक+>9>+»«न्‍क०फ»कफनफफक+ कक क कक. 


१. पद्दामि सीतारामय्या--कांग्र स का इतिहास खंड ३, परिशिष्ट प्रृष्ठ 
१०७-१०८। 

२. लॉड बवेल ने पं० जवाहरलाल नेहरू को यह आश्वासन दिया था 
कि “मिस्टर जिन्ना ने मुझे यह वचन दिया है कि मुस्लिम लीग 
अंत:ःकालीन सरकार और संविधान-सभा में सहयोग के इरादे से 
सम्मिलित होगी |” २३ अक्टूबर सन्‌ १६४६ का पत्र | उन्होंने 
मिस्टर ज़िन्ना के पास सहयोग संबंधी पत्र १ अक्टूबर सन्‌ 
१६४६ को लिंखाथा। किंतु अपने २५ नवंबर सन्‌ १६४६ के 
वक्तव्य में मिस्टर जिन्ना इन बातों से मुकर गये। उन्होंने कहा कि मैंने 
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सहयोग का वचन लिये बिना, संयुक्त सरकार का नेतृत्व क्‍यों 
स्वीकार किया ओर लॉड बंबेल ने येनकेन प्रकारेण संयुक्त 
सरकार का बनाना क्यों आवश्यक समझा--इस संबंध में ये कुछ 
विचारणीय प्रश्न हैं ! पर व्यवहार में वही हुआ जिसकी आशंका 
थी। अंत: कालीन सरकार में आते ही लीगी सदस्यों ने अडंगा- 
नीति आरंभ की | उत्तके मतानुकूल पं० जवाहरलाल नेहरू २नके 
नेता न थे | उनकी धारणा थी कि अंतःकालीन सरकार सन्‌ १६१६ 
के संविधान के अंतर्गत स्थापित हुई थो । अतएव प्रत्येक सद्स्य 
का गवनर जनरल के साथ प्रत्यक्ष संबंध था। फलस्वरूप संयुक्त 
उत्तरदायित्व की सब आशाएँ विफल होने लगीं। एक ही सरकार 
के सदस्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर एक दूसरे के प्रतिकूल अपने 
व्यक्तिगत्‌ बिचार प्रगट करने लगे। देश में सांप्रदायिक तनातनी 
के कारण मुस्लिम लीग ने यह सुझाव पेश किया कि संविधान- 


९ 


सभा की कारवाई निधौरित तारीख (९ दिसंबर ) को आरंभ 
नहो। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। फलस्वरूप मिस्टर 
जिन्ना ने यह घोषणा की कि मुस्लिम लीग संविधान-सभा में 
सम्मिलित न होगी। इस पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के अंतः- 
कालीन सरकार से अलग होने की बात॑ छेड़ी | मिस्टर जिन्ना ने 
पह बात भी न मानी और वाइसराय निर्णय करने में असमथ 
रहे। संभवतः वे नेहरू कैबीनेट के संयुक्त उत्तरदायित्व तथा कामों 
में अधिकार-समपंण की चरम सीमा का आभास करने तगे थे 
जिसके लिए वे तैयार न थे | अतएव वे पत्र-व्यवहार की ऐसी 
टेट पक 4+८+++नक्‍क्‍ मल ८० 
वाइसराय को इससे अधिक कोई भी आश्वासन नहीं दिया है कि 
दोधकालीन योजना पर अखिल भारतीय मृस्लिम लीग की कौंसिल 

ही विचार और निरंय करेगी | 
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गुत्थियों में फल गये जिनके कई अथ हो सकते थे और जिनके 
सामंजस्य करने में वे अपने को असमथ पाते थे | 


लंदन का सम्मेलन--जलीग के निणंय के कुछ ही दिनों 
पश्चात्‌ वाइसराय ने सम्राट की सरकार से पुत्र: बातचीत 
आरंभ की । फल्लस्वरूप लंदन सें एक ओर सम्मेलन आयोजित 
किया गया। लीग ने उसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया 
किंतु कांग्रेस ने उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। काल्ञांतर 
में प्रधान मंत्री एटली के व्यक्तिगत अनुरोध के कारण पं० जवा- 
हरलाल नेहरू ओर सरदार बलदेव सिंह उसमें सम्मिलित हुए। 
यह सम्मलन भी अभीष्ठ की पूर्ति में असफल रहा। सम्मेज्ञन 
के पश्चात्‌ सम्राट की सरकार ने ६ दिसंबर को एक वक्तव्य 
प्रकाशित किया जिसके महत्वपूर्ण अंशों का भावाथ इस 
प्रकार हैं* 

“संविधान-सभा सें सब दलों का सहयोग प्राप्त करना इस 
सम्मल्न का उदृश्य था 7 जो कुछ कठिनाई उपस्थित 
हुई है वह केबीनेट-प्रतिनिधि-मंडल्न की योजना के १९वें* पेरे की 


१. भारतीय समाचार १५ जनवरी सन्‌ १६४७ पृष्ठ ५, 
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(४५) तथा (८) उपधाराओं को व्याख्या के संबंध में है |...... 
केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल का निरंतर यही मत रहा है कि समूहों 
(3600 0॥9) के निर्णय, किप्ती समभौते के अभाव में, समूहों के 
प्रतिनिधियों के साधारण बहुसंख्यक मतों द्वारा किये जायें। मुस्लिम 
क्ञीग ने यह मत स्वीकार कर लिया है किंतु कांग्रेस ने एक दूसरा 
मत अस्तुत किया है । उसका कहना है कि सारे वक्तव्य के पढ़ने 
पर वास्तविक अथ यह निकलता है कि प्रांतो को समूह-निर्माण 
ओर अपने निजी संविधान दोनों के बारे में निर्णय करने का 
अधिकार» है'. .....संविधान-सभा की सफलता केवल स्वीकृत 
काय-पद्भति द्वारा ही संभव हैं। यदि कोई संविधान किसी ऐसी 


कीलिनणणकाजी भििनना+ 


का 
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१ कांग्रेस का उक्त मत शधवें पैरे की ५ वीं उप-धारा पर अवलंबित 
था | वह इस प्रकार है-... द 
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संविधान-सभा द्वारा तेयार किया गया हो जिसमें भारतीय जनता 
क्रे किसी बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न हो तो सम्राट की सरकार 
कभी यह इरादा नहीं रखती और कांग्रसत भी कह चुकी है कि वह 
भी ऐसा इरादा नहीं करेगी कि ऐसा संविधान देश के किसी 
अनिच्छुक भाग पर जबरदस्ती लाद दिया जाय |? 
संविधान-सभा ओर २० फरवरी की घोषणा-- 
सम्राट की सरकार की उक्त घोषणा के कारण मुस्लिम लीग का 
रुख और भी तन गया। इधर कांग्रेस भी अपने निश्चय पर 
दृढ़ रही । निधोरित तिथि को संविधान-सभा के अधिवेशन 
आरंभ हुए। संसार के विभिन्न भागों से शुभ कामनाओं 
के संदेश आये । आरंभिक काय-प्रणाती सफज्ञतापूबक 
समाप्त हो गयी । संविधान-निर्माण का काम भी आरंभ 
ही गया । पर सभा कुछ अधूढ़ी सी थी । मुस्लिम लीग 
की अनुपस्थिति एक चिंताजनक बात थी। ऐसा बविदित होने 
लगा कि लॉड वेवेल मुस्लिम ज्ञोग ओर कांग्रस का समझौता 
न करा सकेंगे। उनकी नियुक्ति भी युद्ध-काल्लीन परिस्थिति के 
कारण हुई थी। युद्ध के अंत के पश्चात्‌ उनके पदाधिकारी बने 
रहने की विशेष आवश्यकता न थी। अवएबव २० फरवरी सन्‌ 
. १९४७ को, पाल्षमेंट में भाषण देते हुए ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने 
वाइसराय के बदलने की घोषणा की ओर राजकीय सत्ता के 
हस्तांतरण की भी तिथि निधोौरित की। “सम्राट की सरकार 
स्पष्ट रूप से अपने इस निश्चय की सूचना देती है कि वह जून 
सन्‌ १९४८ तक, उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में अधिकार 
सौंपने के काये को संपन्‍न कर देगी ।” तत्पश्चात्‌ लॉड वैवेल 
की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए उन्होंने माच के महीने से 
एडमिरल माउंटबैटेन के गबनर जुनरल ओर वाइसराय के पद पर 
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नियुक्त किये जाने की घोषणा को । “सम्राट ने एडमिरल माछंट- 
बैटेन की नियुक्ति, लॉड बैवेल के स्थान पर प्रसन्नतापूवंक की है। 
इनको भारत को भावी समृद्धि ओर संपन्नता को दृष्टिकोण में 
रखते हुए भारत-सरकार का दायित्व भारतीयों के हाथ में सॉपने 
का भार दिया जायगा।” इस घोषणा के कारण भारत का 
राजनीतिक वातावरण पुनः स्फूर्तिमय हो गया। पं० जवाहरलाल 
नेहरू के शब्दों में “घोषणा कई स्थानों में अस्पष्ट है। अतएव 
उस पर ध्यानपूवंक विचार करने की आवश्यकता है । किंतु 
उसकी सबसे महत्त्वपूर बात यह है कि ब्रिटिश सरकार ने 
जून सन्‌ १९४८ तक भारतोयों के हाथ में राजनीतिक सत्ता के 
हस्तांतरण का निश्चय कर लिया है।” सर स्टेफ़डे क्रिप्स के 
विचारानुकूज तिथि-निधौरण के कारण यह लभव था कि भारतीय 
राजनीतिक दल्ल एक दूसरे के अधिक निकट आ जाय |” किंतु 
मुस्लिम लीग की नीति ओर कामों पर उसका कुछ भी प्रभाव न 
पड़ा। वह अपनी सांभ्रदायिकता में संलग्न रही ओर उसके सक्रिय 
आंदोलन के कारण समस्त भारत, विशेषतया पंजाब, में निरपराध 
रक्तपात होता रहा | 
(रे * ९ 

लाड माउंटबैटेन का आगमन--रे३े मार्च सन्‌ १६४७ 
को लॉ भाउंटवैंटेन भारत में पहुँचे। कहा जाता था कि वे * 
अधिकार-हस्तांतरण संबंधी अनेक अधिकारों से युक्त थे | पद की 
शपथ लेने के पश्चात्‌, अन्य बातों का उल्लेख करते हुए 
उन्होंने परस्पर सद्भावना को अपीज्ञ की ( ““/****०***** इस 
बीच में हम में से हर एक को चाहिये कि हम कोई ऐसी बात 


उरननललतमानत-ललमनकता, 








१. भारतीय समाचार, सन्‌ १६४७ पृष्ठ १६४५-६६ । 
२. भारतीय समाचार, १४ अप्रेल सन्‌ १६४७ षुष्ठ ३०२ । 
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न कहें ओर ऐसा काम न करें जिससे कटुता ओर बढ़ जाय 
ओर निर्दोष हताहतों की संख्या में वृद्धि हो जाय। में जानता 
हूँ कि बहुत से लोग उद्देश्य की पूर्ति के लिए हृद्प्रतिज्ञ हैं। 
में उन्हें समर्थन देने के लिए, जो कुछ भी हो सकेगा, 
कस  दिकी 2 कर मेरा काम कितना कठिन है इसके संबंध 
में मुझे कोई भ्रम नहीं है । मुझे अधिक से अधिक लोगों की 
अधिक से अधिक सद्भावना की आवश्यकता होगी और आज में 
भारत से उसी सद्भावना की याचना करता हूँ।” इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने भारतीय नताओं से मिलना आरंभ किया। अंतःकालीन 
सरकार के मंत्रियों के अतिरिक्त वे गांधीजी, मिस्टर जिन्ना, 
आचाय कृपलानी ओर प्रांतीय गवनेरों से मिल्ले। एक नये 
गोलमज़-सम्मेल्लन की चर्चा होने लगी। भारत में शांति और 
व्यवस्था की स्थापना के लिए उन्होंने गांधीजी और मिस्टर 
जिन्ना दोनों से एक संयुक्त अपील निकलवायी ; किंतु उसका 
विशेष प्रभाव न पड़ा । सांत्रदायिक्र वेमनस्थ के कारण बंगाल 
ओर पंजाब के विभाजन की चर्चा उन्हीं कारणों से जोर पकड़ने 
लगो जिन कारणों से देश के विभाजन पर जोर दिया जा रहा 
था। ऐसा विदित होता था कि यदि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान 
संबंधी माँग स्वीकृत होगी तो जिस पाकिस्तान का निर्माण होगा 
वह मूल पाकिस्तान का अंशमात्र रह जायगा | ३ मई सब्‌ १६४७ 
तक लॉड भाउंटवेटन भारतीय परिस्थिति संबंधी कुछ निश्चित 
निर्णयों पर पहुँचे ओर उन्होंने उन्हें सम्राट की सरकार के पास 
लिख भेजा । १८ मई को वे लंदन के लिए रवाना हुए। विचार- 
विनिमय के पश्चात्‌ सम्राट की सरकार ने ३ जून सच्‌ १९४७ को 
भारतीय शासन संबंधी एक नयी घोषणा की । 


३ जून सन्‌ १९४७ की घोषणा--रे जून सन्‌ १९४७ को 
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घोषणा भारत के संवैधानिक विकास में एक महंत्वपर्ण घटना 

उसके द्वारा अंतःकालीन सरकार का दर्जा डोमीनियन 
के दज का सा ही गया। सम्राट की सरकार ने भारतीय 
संविधान-सभा ओर उसके कांम को स्वीकार किया | किंतु 
साथ ही एक नंयी संविधान-सभा की स्थापना का भी संकेत 
किया। “सम्राट की सरकार मौजूदा संविधान-सभा के काम 
में किसी प्रकार को रुकावट नहीं डालना चाहती |“ '"*'*' 
यह भी स्पष्ट है कि इस सभा द्वारा बनाया गया संविधान देश 
के उन प्रदेशों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करते 
को तैयार नहीं है। संम्राट की सरकार की विश्वास है कि जो 
कार्य-प्रणाली नीचे दी जा रही है वही इस विषय में इन प्रदेशों 
के लोगों के मत जानने का सर्वोत्तम व्यावहारिक सांघन है कि 
वे अपना संविधान मौजूदा संविधान-सभा में बेठकर बनाना 
चाहते हैं अथवा एक॑ नयी संविधान-सभा में जिसमें उन प्रदेशों 
के प्रतिनिधि शामिल हीं जो मोजूदा सभा से प्रथक रहना चाहते 
हैं। जब इस बात का फैसला हो चुकेगा तब यह निश्चय करना 
सभव होगा कि शासनाधिकार किस सत्तों अथवां किन सत्ताओं 
को सौंपा जाना चाहिये ।”' सांकेतिक काय-प्रणाली में बंगाल और 
पंजाब की विंधान-सभाओं के सदस्यों को, (यूरोपियन सदस्यों को 
छोड़ कर) मुस्लिम ओर गेंर-मुस्लिम भागों में भक्त करके, प्रत्येक 
भाग द्वारा बहुमंतं के आधार पंर यह्‌ निश्चित करने की व्यवस्थां 
थी कि वें प्रांत के बटवारें के पक्त में थे अथवा नहीं | विभाजन के 
पक्ष में निर्णय होने पर, गवनर जंनरंल द्वारा एक सीमा-निर्धारण 
कंसीशन नियुक्ते किया जानें को था जिसका काम मुस्लिम और गेर- 





१. भारतीय समाचार, जूम ६५, १६४७ पृष्ठ ४४६. 
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मुस्लिम प्रदेशों का निर्धारित करना था। विभांजिंत प्रांतों के 
प्रयेके भाग को यह निश्चित करने का अधिकार था कि 
वह मौजूदा संविधान-सभा में सम्मिलित होगा अथवा एक 
नयी संविधान-सभा में । सिंध की विधान-सभां को बहुमत के 
आधार पर ओर सीमा-प्रांत की विधान-सभा के निर्वाचकों 
को बहु-संस्यक जनन्मत द्वारा इसी प्रकार के निर्णय करने 
का अधिकार दिया गया था। बंगाज्ञ के बटवारे के पक्ष में 
निर्णय होने पर, आसाम के सिलहट जिले को जन-मत-संग्रह 
द्वारा यह निश्चित करने का अधिकार था कि वह पूर्वी बंगाल में 
सम्मिलित होगा अथवा आसाम का भाग बना रहेगा। बंटवारे 
के पक्ष में निणय होने पर यथाशीघ्र विभाजन-संबंधी परिणामों 
के बारे में परस्पर वार्ता की व्यवस्था थी और यह स्पष्ट कर 
दिया गया था कि उपयुक्त निणुयों का संबंध केवल ब्रिटिश 
भारत से था ओर रियासतों के संबंध में ब्रिटिश सरकार की 
नीति वही बनी हुईं थी जो कैबीनेट ग्रतिनिधि-मंडल की १६ मई 
सन्‌ १९४६ के वक्तव्य सें प्रकाशित की गयी थी।” अंत में 
ब्रिटिश सरकार की घोषणा में शीघ्रता से काय संपन्न करने पर 
जोर दिया गया ओर यह स्पष्ट कर दिया गया “कि “प्रमुख 
राजनीतिक दलों (इंगलेड के ) ने बार-बार यह इच्छा प्रकट 
की है ओर इस बात पर जोर दिया है कि भारत में शीघ्र से 
शीघ्र सत्ता भारतीयों को सॉप दी जाय। सम्राट की सरकार 
इस इच्छा से पूर्ण सहानुभूति रखती है ओर वह स्वतंत्र भारत 
की सरकार या सरकारों की स्थापना द्वारा जून सन्‌ १९४८ के 
पहले ही सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार है। अतएव इस इच्छा 


भा भा ता 
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को यथाशीत्र और व्यावहारिक रूप में पूरा करने के लिए सम्राट 
की सरकार का इरादा है कि पालमेंट के हाल के अधिवेशन में ही 
एक या दो उत्तराधिकारिणी सत्ताओं को, जैसा कि इस घोषणा 
के परिणाम-स्वरूप फेघला हो, सत्ता सौंपने के लिए, औपनि- 
वेशिक पद के आधार पर व्यवस्था पेश की जाय | इस कारवाई 
का, भारतीय संविधान-सभा द्वारा, काल्लांतर में यह फैसला 
करने के अधिकार पर, कि वह प्रदेश जिसका वे प्रतिनिधित्व 
करते हैं, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहेगा अथवा नहीं, कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा ।?* 


३ जून को घोषणा ओर भारतीय लोकमत--- 

२ जून को घोषणा के कारण भारतीय वातावरण पुनः 
आशातीत हो गया । भारत के प्रधान'मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू 
के तत्संबंधी विचार इस प्रकार थे--“हमने इन प्रस्तावों को स्वीकार 
कर लेने का तथा अपनी बड़ी समितियों से यह सिफारिश करने 
का निर्णय किया है कि उन्हें भो प्रस्तावों को मान लेना चाहिये । 
8 आपके आगे इन प्रप्तावों की सिफारिश करते हुए मुमे 
खुशी नहीं हो रही है। हाँ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इस 
समय यही रास्ता ठीक है।..... .दूर दृष्टि से भी मौजूदा फैसला 
ठीक है। जिस संयुक्त भारत के लिए हम लड़ते और काम 
करते आये हैं उसका आधार जबरदस्ती नहीं, जनता की 
स्वेच्छा होती चाहिये। हो सकता है कि इस प्रकार हम 
संयुक्त भारत के ध्येय को जल्दी प्राप्त कर सकें |? २ सरदार 
बलदेव सिंह (रक्षा-मंत्री ) के विचारानुकूल “इस योजना से 
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हर एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं है और सिक्‍ख् संप्रदाय भी किसी 
प्रकार प्रसन्न नहीं है। किंतु फिर भी योजना का छुद्ध मूल्य 
अवश्य है ओर हमें उसको उप्ती मूल्य पर स्वीकार कर लेना 
चाहिये ।' मिप्टर जिन्ना ने मुस्लिम लीग की कोंसिल के 
निशय पर अंतिम फैसला छोड़ते हुए, अपने व्यक्तिगत्‌ विचारों 
को इस प्रकार प्रगटठ किया, मुझे यह अवश्य कहना चाहिये 
कि वाइसराय महोदय को विभिन्न शक्तियों के विरुद्ध बड़ी 
वीरता से लड़ना पड़ा है ओर मेरे मस्तिष्फ पर यह प्रभाव 
अंकित हुआ है कि उन्होंने न्‍्यायोचित और पक्षपातहीन उद्देश्य 
से प्रेत होकर काय किया है और अब उनके काये को हल्का 
बनाना तथा अपनी सामथ्यं के अनुसार उनकी सहायता करना 
हमारा काम है ताकि वे श/तिपू्वक और व्यवस्थित ढंग से 
भारत के लोगों को सत्ता हस्तांवरित कर सकें ।”* लॉडे 
लिस्टोवेल के विचारानुकूल “विभाजन के लाभ उप्त समय भी 
भाँति समझ में आ जायगे जब विभाजन कर दिया जायगा |” 
गांधीजी ३ जून की योजना से पूर्ण रूप से संतुष्ट न थे। 
४ जून के प्राथना-भाषण में उन्होंने इस संबंध में अपने विचारों 
को इस प्रकार प्रगट किया था, “जनता को यह विस््मरित न 
कर देना चाहिये कि कांग्रेस को इस स्थिति में आने के लिए 
बाध्य किया गया है। में आप लोगों के हृदय की कसक को 
यह कह कर कम कर देना चाहता हूँ कि हिंदुओं, मुसलमानों 
ओर सिक्‍्खों का. अब तक कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। 


समप&ब्लकअरपलकनन्‍कतनक न 
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जो कुछ वाइसराय ने किया है, उसे वे परस्पर समभोते द्वारा 
रह कर सकते हें।” हिंदू महासभा के सभापति श्री एल० 
बी० भोपटकर के विचारानुकूल नयी योजना से यह स्पष्ट था कि 
“बत्रटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण के लिए उत्सुक थी ओर मुस्लिम 
लीग का परिपक्त नेतृत्व ( ५४॥७॥७ 4,280067"809 ) कांग्र स 
हाई कमांड के कच्चे नेतृत्व ( ?०००॥० 7,०४१९४७॥४७ ) के 
सम्मुख विजय प्राप्त कर रहा था ।”'* कुछ विदेशी लोगों के विचार 
भी विभाजन के अनुकूल न थे। बर्मा के नेता आंगसेन के शब्दों 
में “विभाजित भारत केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, वरन्‌ 
समस्त एशिया ओर समस्त संसार की शांति के लिए अपशकुन- 
सूचक था ।”' अमरीका के कुछ लोग भी विभाजन के प्रतिकूल 
थे। डेमोक्रेटिक पार्टी के न्‍्यूयाक के प्रतिनिधि मिस्टर इमैन्युयल 
सेलर के विचारानुकूल, “ब्रिटिश सरकार ने मिस्टर जिन्ना को 
प्रसन्न करने की कोशिश की है ॥ मेरी समम में यह नहीं आता 
कि किस प्रकार से देश का पाकिस्तान ओर हिंदुस्तान में विभाजन 
किया जायगा अथवा अंग-विच्छिन्न पाकिस्तान अपना काम 
चला सकेगा।”* हु 
अंतिम निशय-- दिंतु काल्ञांतर में ३ जून की घोषणा 
एक प्रकार से समस्त. भारत द्वारा स्वीकृत समझी गयी और 
ब्रिटिश सरकार ने भी घोषणा के अनुसार, उस पर कानूनी 
_कारवाई आरंभ कर दी। बंगाल ओर पंजाब ने अपना निर्णय 
कप [6 [,6848७, 7०७३९ 6, ]9047. 
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विभाजन के पज्ष में किया, सिलहट ने पूर्वी बंगाल से मिलने के 
पक्ष में ओर उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध ने नयी 
संविधान सभा के पक्ष में। फल्लस्वरूप पाकिस्तान का बनना 
अनिवाय सा हो गया । ४ जुलाई सन्‌ १९४७ को ब्रिटिश पालमेंट 

भारतीय स्वतंत्रता का बिल पेश छहुआ। इसमें १५ अगस्त 
सन्‌ १६४७ तक सत्ता-स्तांतरण की व्यवस्था थी। १८ जुलाई 
सन्‌ १६४७ को पालेमेंट ने इस बिज्ञ को पास करके इसे ऐक्ट का 
रूप दे दिया ओर इसी साल की १४ अगस्त को यह ऐक्ट भारत 
पर ल्ञागू कर दिया गया | 
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दूसरा परिच्छेद 
भारतीप स्वतंत्रता ऐक्ट सन्‌ १९४७ 


भारतीय स्वतंत्रता बिल का शीषक--दो स्वतंत्र डोमीनियनों की 
व्यवस्था--भारत और पाकिस्तान के प्रदेश--डोमीनियनों के गवनर 
जनरल--डोमीनियन लेजिस्तेचरों ( विधान-मंडलों ) की प्रभुसत्ता-- 
नयी डोमीनियनों के बनने के परिणाम--नयी डोमीनियनों की संक्रमण- 
कालीन शासन-व्यवस्था--भारत-मंत्री की नौकरियाँ--भारतीय और ब्रिथिश 
सेनाएं --भारत-मंत्री, उनके परामश-दाता तथा उनके द्वारा एवं विरुद्ध 
चले गये कानूनी मामले--स्वतंत्रता ऐक्ट की अन्य धाराएँ --स्तंत्रता 
ऐक्ट पर भारतीय लोकमत--१८ जुलाई से १५ अगस्त सन्‌ १६४७ तक | 


भारतीय स्वतंत्रता बिल का शीषक--१५ अगस्त सन्‌ 
१९४७ भारत के राजनीतिक विकास को एक महत्त्वपूर्ण तिथि 
है। किंतु उतनी ही महत्त्वपूणं इसी साल की ४ और १८ 
जुलाई की तिथियाँ हें. जब कि भारतीय स्वतंत्रता बिल क्रमशः 
ब्रिटिश पाल्मेंट में पेश किया गया था और शाही अनुमति 
पाकर ऐक्ट बन गया था। इसी कानूनी आधार पर १४ अगस्त 
सन्‌ १६४७ के संवैधानिक परिवर्तन किये गये। बिल के उद्देश्य 
इस प्रकार थे--“दो खतंत्र डोमीनियनों के निर्माण की व्यवस्था 
करना, भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १६३५ के ऐक्ट की उन 
घाराओं के बदले नयी धाराओं को स्थान देना, जिनका संबंध 
डोमीनियन के बाहर की बातों से है और दो डोमीनियनों के 
निर्मोण के परिणाम-स्वरूप तथा संबंधित अन्य बातों की व्यवस्था 
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करता ।” इन उद्द श्यों से यह स्पष्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता बिल 
मुख्यतः ब्रिटिश भारत में दो डोमिनियनों के निर्माण तथा भारतीय 
शासन-संबंधी सन्‌ १५३४ के ऐक्ट में तत्संबंधी संशोधन करने के 
लिए पेश किया गया था | वह अंतिम निणय के समान न था; धरन्‌ 
एक ऐसे प्रस्ताव के रूप में था जिसके कारण “भारत और पाकिस्तान 
के प्रतिनिधियों को अपने-अपने संविधान बनाने तथा अति कठिन 
संक्रमण काल की व्यवस्था करने की क्षमता मिल जाय ।”'* 
दो स्वतंत्र डेमिनियनों को व्यवस्था--भारतीय 
सतंत्रता ऐक्ट की पहली धारा में दो स्वतंत्र डोमिनियनों की 
व्यवस्था की गयी थी। “१४ अगस्त सन १६४७ से भारत में 
, दो खतंत्र डोमिनियनें बनेंगी जिनके नाम क्रमशः भारत और 
पाकिस्तान होंगे ।” स्वतंत्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट कर दिया 
गया था कि दोनों डोमिनियने एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होंगी 
१, शा$ छा] 3$ एट० 0067 07005 १6879 ए॥ए 
[49, 78 40065 70॥ |बए 409ए70,, 85 7 576 
3०0 0६ ]988, 8 760ए9 007४गपां०0/ 407 ॥0448 
070ए70702 07 ०४०७/"ए (6677, 7॥/ 8 ई&7" 7707'8 
[08 006 ए६0प7"6 0 ॥ 6०7०४०॥782 0॥ - 9 0॥॥] ६० 
670980]6 6 78]07650727ए68 60६४ 77999 ७४0 
रिब्राट्राआ90 60 तवैएकरत। ॥067 0एछ7 ००708४76000078$, 
70 60 (70ए7066 40% 66 ०5०66०0478)ए 67#06प]॥ 
ए०७0त 64 ४एक्च्रआ077, +- 70076 ४775067 
3-॥0066?5 59660॥ 7 699 पघ्व००७० 06 00970078 
07 ४06 00085907 07 ॥906 8890070व #6807॥78 0४ 
06 97 00 ४96 ]00 0 रणेए 4947. 


( ७० ) 


ओर उन पर किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण न रह जायगा। 
'डोमीनियन' शब्द के साथ स्वतंत्र” शब्द का प्रयोग कुछ अनुपयुक्त 
सा था। वेस्ट मिंस्टर स्टेच्यूट' की व्यवस्था के कारण डोमीनियन 
ओर ख्वतंत्र-राज्य में किसी प्रकार का महत्वपूण अंतर न रह गया 
था। पर भारत में किसी प्रकार के संदेह को स्थान न देने के लिए 
तंत्र” शब्द का प्रयोग आवश्यक था | कुछ लोगों का विचार था. 
कि नयी डोमीनियनों के नाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान हों । किंतु 
कांग्रेस इससे सहमत न थी। उसके विचारानुकूल हिंदुस्तान शब्द 
से यह आभास होता था कि उस नाम का देश केवल हिंदुओं का. 
निवास-सथान था और वह इस बात को नापसंद करती थी । फल्न-. 
स्वरूप एक डोमीनियन का नाम तो पाकिस्तान कर दिया गया पर 
दूसरी का नाम पूर्वंबत्‌ भारत (7078) बना रहा । इसका तात्पय 
यह था कि भारत के कुछ अदेश उससे अलग कर दिये गये थे ओर, 
उनसे पाकिस्तान नाम की नयी डोमीनियन का निर्माण किया 
गया था । । 
मन मल कर ला अर नम म किक, ट 
१ डोमीनियन के दर्ज के संबंध में वेस्ट मिस्टर स्टेच्यूट की व्यवस्था 
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भारत और पाकिस्तान के प्रदेश--स्वतन्त्रता ऐक्ट की 
दूसरी, तीसरी ओर चोथी धाराओं में दोनों डोमीनियनों के प्रदेश 
की व्यवस्था की गई थी। पाकिस्तान के प्रदेश निधौरित कर 
दिये गये थे और ब्रिटिश भारत के अवशिष्ट प्रदेशों को भारत 
का नाम दिया गया था। प्रदेश-निर्धारण का आधार निवासियाँ 
का साम्प्रदायिक बहुमत था । पर अन्तिम निणंय सीमा-निधोरण 
कमीशनों' पर छोड़ दिया गया था। जो अपना निर्णय देतें 
समय सांप्रदायिक बहुमत के अतिरिक्त कुछ अन्य बातों पर भी 
विचार करने को थे । दूसरी धारा की तीसरी और चौथी उप- 
धारातओं द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उक्त सीमा-निर्धारण 
अपरिवततनशील न होगा । किसी प्रदेश को, एक डोमीनियन में 
सम्मिलित तथा उत्से प्रथक होने का, इस शत पर अधिकार 
था कि सम्बन्धित डोमीनियनें इस सम्बन्ध में अपनी अनुमति 
दे दें। ऐक्ट की इस व्यवस्था के कारण भविष्य में सीमा- 
परिवतन की सम्भावना थी किन्तु यह आशा निमूल थी किं 
कोई भी डोमीनियन अपने किसी प्रदेश को अपने से प्रथक होने 
को अनुमति दे देगी। भारतीय रियासतों को एक या दूसरी 
डोमीनियन॑ सें सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता दी गयी थी। किंतु वें 
स्व॒तन्त्र न हो सकती थीं । व्यवहार में एक या दूसरी डोमीनियन 
से मिलने का क़ानूनी अधिकार भी बहुत कुछ सीमित था। 
स्वतन्त्रता ऐक्ट के पास होने के पूव द्वी उन्होंने भोगोलिक स्थितिं 


विक्र. 


१. कुछ दिनों पश्चात्‌ सर सोरिल रेडक्किफ़ की अध्यक्षता में बंगाल 
ओर पंजाब के सीमा-निर्धारण कमीशन नियुक्त हुए। उन्होंने 
श्य अगस्त को अपना निर्णय दिया, जिसे दोनों डोमीनियनों ने 
दोषपूण होते हुए भी स्वीकार कर लिया | 





( ७४२ ) 
की महत्ता को स्वीकार कर लिया था। वाईसराय के विचारानुकूल 
“कुछ भौगोलिक अनिवायंताए ऐसी थीं जिनसे बचना 
असंभव था ।”? 
डोमीनियनों के मवनर जनरल--स्वतंत्रता ऐक्ट 

पाँचवीं धारा में नव-निर्मित डोमीनियनों के गवनर जनरलों की 
व्यवस्था थी। “प्रत्येक डोमीनियन के शासन के लिए सम्राट 
( 75 )(8]०७४४ ) द्वारा नियुक्त एक गवनर जनरल होगा, पर 
इस शत पर, कि जब तक किसी डोमीनियन का लेजिस्लेचर 
विरोधात्मक कानून न बनावे, तब तक एक ही व्यक्ति दोनों 
डोमीनियनों का गवनर जनरल नियुक्त किया जा सके |” इस 
घारा से यह स्पष्ट है कि सम्राटकी सरकार दोनों डोमीनियनों के 
लिए, एक ही व्यक्ति को, गबनर जनरल नियुक्त करना चाहती 
थी | इसका उदृश्य संभवतः देश का शांतिपूर्ण विभाजन था । 
किंतु मुस्लिम लीग की आपत्ति के कारण यह निणुंय कार्योन्वित 
न किया जा सका ओर कालांतर में दोनों डोमीनियनों के अलग- 
अलग गवनंर जनरत्ञ नियुक्त हुए। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की 
अन्य डोमीनियनों के गवनर जनरलों को, सम्राट डोमीनियन 
मंत्रिमंडलों की सिफ्रासिश पर नियुक्त करते हैं। किंतु नव- 
निर्मित डोमीनियनों की स्थिति कुछ अपूब सी थी । १४ अगस्त 
सन्‌ १९४७ के पूव उनके प्रथक मंत्रि-मंडलों का अस्तित्व ही न 
था। अतएव उनके प्रथम गवनर जनरलों की नियुक्ति के 
समय, सम्राट ओर सम्राट की सरकार को एक अनोखे 
ढंग से काम करना पड़ा | विभिन्न. राजनीतिक. दल्लों के नेताओं 
का परामश लिया गया ओर उसके आधार पर सम्राट की 
सरकार ने उनसे गवनर जनस्लों: की नियुक्ति के संबंध में 
सिफारिश की ओर जिन व्यक्तियों को सिफारिश की गयी 
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वे गवनर जनरल नियुक्त कर दिये गये। इसमें संदेह नहीं 
कि नियुक्ति की प्रणाली का उक्त परिवर्तेन महत्वपूर्ण था किंतु 
भारतीय परिस्थिति में इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग भी 
न था ओर ब्रिटिश प्रधान मंत्री मिस्टर एटली के कथनानुसार 
यह प्रणाली विशेष परिस्थिति के कारण केवल इसी अबसर के 
लिए अपनाथी गयी थी । 


डोमीनियन लेजिस्लेचरों ( विधान-मंडलों ) को 
प्रशु-सत्ता-- स्वतंत्रता ऐक्ट को 'छठी धार में डोमीनियनों की 
विधान-मंडलों की प्रभ्नु-सत्ता की व्यवस्था थी। भारतीय दृष्टि- 
कोण से ऐक्ट की यह घारा सबसे अधिक महत्व की थी। 
विधान-मंडलों की प्रभ्न-सत्ता से तात्पय है उनका वह अधिकार, 
जिसके कारण वे किसी विषय के कानून बना तथा उनको रद कर 
सके ओर किसी बाह्य सत्ता द्वारा निर्मित नियम न तो उनके 
नियमों से श्रष्ठतर समझ जाये न उनको रद्द कर सकें | १५ अगस्त्त 
सन्‌ १९४७ के पूर्व भारतीय विधान-मंडल की स्थिति इससे 
सवथा भिन्न थी। उसके अधिकार निम्नलिखित सीमाओं के 
कारण परिमित थे । 

(१ ) वह ब्रिटिश पाछमेंट द्वारा पास किये गये भारत 
पर लागू विधियों से असंगत विधियाँ न बना सकता था। 
स्वतंत्रता ऐक्ट द्वारा यह बंधन मिटा दिया गया। डोमीनियन के 
लेनिस्लेचर अब ब्रिटिश पालेमेंट द्वारा पास किये गये ऐक्टों 
( जिसमें भारतीय स्वतंत्रता ऐक्ट सन्‌ १६४७ की भी गणना 
थी ) तथा तत्संबंधी जारी किये गये नियमों ओर उपनियमों से 
असंगत कानून बना सकते थे । वे ब्रिटिश पालमेंट द्वारा स्वीकृत 
विधियों को रह तक कर सकते थे । | 


( ७४ » न 
_ (३ ) उसके द्वारा पास किये गये विधेयकों को गबेर 


जनरल सम्राट की .अनुमेति के लिए रिज़ब .कर सकते थे ओर 
सम्राट को अनुमति देने अथवा न देने, उन्हें रद्द करने तथा 
स्थगित करने का पूर्ण अधिकार था। स्वतंत्रता ऐक्ट के कारण 
यह बंधन भी मिटा दिया गया । संवैधानिक शासक होने के नाते 
गवनर जनरल के विशेष अधिकारों को इतिश्री हो गयी और 
यह स्पष्ट कर दिया गया कि डोमिनियन लेजिस्लेचरों द्वारा पास 
किया गया कोई भी विधेयक सम्राट की अनुमति के लिए रिजव 
न किया जायगा। द 

( ३ ) ब्रिटिश पालमेंट द्वारा पास किये गये अनेक ऐक्ट 
भारत पर भी लागू होते थे । खतंत्रता ऐक्ट के कारण इस उयवस्था 
का भी अंत हो गया.। अब ब्रिटिश पालमेंट द्वारा पास किया गया 
कोई भी ऐक्ट इस देश की. किसी भी डोमिनियन पर उस समय 
पक लागू नहीं हो सकता था जब तक डोमिनियन,का लेजिस्तेचर 
सेच्छा से उसे अंगीकार न कर ले। यही व्यवस्था स-कोंसिल 
सम्राट के ऑडरों तथा ऐक्टों और ऑडेसों के अंतर्गत जारी 
किये गये: नियमों; उपंनियमों और, ओऑडरों के विषय में भी की 
गयी थी । | क्‍ 

स्व॒तेत्रता ऐक्ट द्वारा डोमीनियन लेजिस्लेचरों की केवल 
सीमाए, ही दूर नहीं की . गयी थीं . वरन्‌ उन्हें. स्पष्ट रूप से सब 
प्रकार के 'क़ानूनों के बनाने का अधिकार भी प्रदान किया था-। 
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की गयी थी, किंतु इसके कारण उनकी प्रभ्ु-सत्ता पर किसी प्रकार 
का कुप्रभाव नहीं पड़ा था । | 
नयी डोमिनियनों के बनने के परिशाम--स्वतंत्र 
ऐक्ट की सातवां धारा में नयो डोमिनियनों के निर्माण के परि- 
णामों का उल्लेख था | सम्राट की सरकार डोमिनियनों के निर्माण 
के पूब त्रेटिश भारत की सरकार के लिए उत्तरदायो थी और 
वह भारतीय रियासतों ओर कब्राइली जातियों से संधियों और 
संबंधों के आधार पर संबंधित थी। स्वतंत्रता ऐक्ट द्वारा उच्त 
उत्तरदायित्वों ओर संबंधों की इतिश्री कर दी गयी । “निर्धारित 
तिथि से सम्राट की युनाइटेड किंगडम की सरकार पर उन प्रदेशों 
के शासन का कुछ भी उत्तरदायित्व न रह जायगा जो उस तिथि 
तक ब्रिटिश भारत में सम्मिलित थे। उसी दिन से भारतीय 
रियासतों के संबंध में सम्राट की सावभोम सत्ता की भी इतिश्रो 
हो जायगी । इसके साथ-साथ वे संधियाँ ओर समझौते भी जो 
ऐक्ट के पास होने के समय सम्राट ओर भारतीय रियासतों के 
_ संबंध के विषय में प्रचलित थे, वे काय जो सम्राट भारतीय 
रियासतों के संबंध में कर सकते थे, वे बंधन जो सम्राट पर 
भारतीय रियासतों तथा उनके नरेशों के संबंध में लागू थे और वे 
सब अधिकार, जो उस दिन तक संधियों, प्रथाओं, स्वीकृतियों 
तथा अन्य कारणों से भारतीय रियासतों में सम्राट के थे, निर्धा- 
रित दिन से समाप्त समझे जायगे।” यही व्यवस्था कबाइली 
जातियों तथा क्षेत्रों के विषय में भी की गयी थी । कक 
भारतीय स्वतंत्रता ऐक्ट की उत्त धारा भारत छोड़ो” प्रस्ताव 
के कार्यान्वित रूप के समान थी । व्यवहार में यह सबसे अधिक 
विवादास्पद सिद्ध हुई। भारतीय रियासतों में से कुछ, इस 
धारा के आधार पर अपने को स्वतंत्र बनाने.की इच्छा करने 
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लगी और कुछ भौगोलिक अनिवायताओं की अवहेलना करके 
मन चाही डोमिनियन में सम्मिलित होने की इच्छुक हुई । 
सम्राट की सरकार कौ मंशा इस प्रकार को न थी। कानूनी 
दृष्टि से रियासतें स्वतंत्र अवश्य हो गयी थीं किंतु व्यावहारिक 
दृष्टि से, वास्तविक परिस्थिति के आधार पर, उनके लिए एक 
या दूसरी डढ़ोमीनियन से मिलना अनिवाय था| लॉड माउंटबेटेन 
के विचारानुकूल ब्रिटिश शासन-काल में समस्त भारत का 
एकीकरण हो गया ।था। आयात-कर, डाकखानों, तारघरों और 
यातायात के साधनों के कारण, त्रिटिश भारत ओर रियासतें 
एक दूसरे से संबंधित थीं। स्वतंत्र होने पर इन संबंधों के 
इतिश्री की आशंका थी । यह परिस्थिति रबय॑ रियासतीं के 
लिए अहितकर सिद्ध होती । अतएव उन्होंने रियासतों को 
भारतीय डोमीनियन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया । 
“मुझे इस विषय में लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि भारतीय 
थूनियन में सम्मिलित होना स्थासतों के हित में सिद्ध होगा 
ओर प्रत्येक समझदार शासक और सरकार इस आधार पर 
महान भारतीय डोमीनियन से मिलने की इच्छुक होगी कि 
उसकी आंतरिक स्वतंत्रता बनीं रहे शोर वह पर-राष्ट्र-संबंध, रक्षा, 
यातायात के साधनों आदि की चिंता से मुक्त रहे ।***'“'अपने 
पड़ोस वाली डोश्ीनियन की सरकार से बचना रियासतों के 
लिए उतना हो कठिन है. जितना अपनी प्रजा से बचना जिसके 
कल्याण के लिए वे उत्तरदायी हैं।” भारतीय राजनीतिज्ञों ने 
भी रियासतों के प्रति सद्भावना तथा सहानुभूति का बर्ताव किया । 
उन्होंने उम्रते स्वेच्छापूषक, परिस्थिति के दबाच के अनुसार, 
डोमीनियनों से मिलने के लिए आमंत्रित किया। फलस्वरूप 
स्व॒तत्रता ऐक्ट की यह विवादास्पद धारा विवादरहित हो गयी 
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ओर हैदराबाद के अतिरिक्त प्रायः सभी रियासतें एक या दूसरी 
डोमीनियन से मिल गयीं। ऐक्ट की इसी धारा के अनुसार 
सम्राट की उपाधि में भी कुछ परिवर्तन किये गये। अब तक वे 
भारत के सम्राट (70]00707 ० 7079) थे, किंतु भारतोय 
छखतंत्रता ऐक्ट के कारण, पालमेंट की अनुमति से, उनकी उपाधि 
का यह अंश निकाल दिया गया। ना 


नयी डोमीनियनों की संक्रमण - कालीन शॉसन- 
व्यवस्था--रस्वतंत्रता ऐक्ट की आठवीं ओर नवों धाराओं में संक्र- 
मणु-कालीन शासन-व्यवस्था का उल्लेख था । पत्येक डोमीनियन 
की संविधान-सभा को लेजिस्लेचर की हैसियत से डोमीनियन के 
संविधान के निर्माण का अधिकार दिया गया था और यह स्पष्ट 
कर दिया गया था कि जब तक कोई नयी व्यवस्था न की जाय, 
नयी डोमीनियनों और प्रांतों का शासन न्यूनाधिक भारतीय 
शासन संबंधी सन्‌ १९५३४ के ऐक्ट, स-कोंसिल सम्राट के आडंर 
और उनके अंतर्गत जारी किये गये नियमों और आदेशों के 
श्रनुतार उस अंश तक होता रहेगा जहाँ तक वे लागू होंगे ओर 
गवर्नर जनरल के ऑडेर द्वारा उनमें बढ़ाव, घटाव, परिवर्तन और 
संशोधन न किये जायगे । इस संबंध में निम्नलिखित शर्तों की 
पूर्ति आवश्यक थी-- द 
(अर ) ऐक्ट की उक्त व्यवस्था दोनों डोमीनियनों पर अलग- 
अलग लागू द्ोगी और . निर्धारित तारीख से दोनों डोमी- 
नियनों की न तो उभयनिष्ठ सरकार रह जायगी ओर न 
विधान-मंडल । 
(ब ) निर्धारित दिन तथा उसके पश्चात्‌ युनाइटेड किंसडम में 
सम्राट की सरकार का न तो डोमीनियन के मामलों पर 
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किसी प्रकार का नियंत्रण न रह जायगा, न प्रांतों अथवा 
उनके किसी भाग पर । 

(स) निर्धारित दिन से गवनेर जनरल और गबर्नरों के व्यक्तिगत 
निणंय और विवेक के विशेषाधिकारों की इतिश्री हो जायगी | 

(व) निर्धारित दिन से कोई भी प्रांतीय बिल सम्राट को अनुमति 
के लिए रिज़ब न किया जायगा और सम्राट किसी स्वीकृत 
प्रांतीय बिल को रह न करेंगे | 

(य) संविधान-सभाओं को संविधान-निर्माण के अधिकारों 

. के अतिरिक्त भारतीय और संघीय विधान-मंडलों के 

अधिकार प्राप्त होंगे | 

. वीं धारा के अनुसार गवनेर जनरल को अपने आऑडर द्वारा 

निम्नलिखित बातों की व्यवस्था का अधिकार दिया गया था-- 

(अ) भारतीय ख़ततंत्रता ऐक्ट को कार्यरूप में परिणत करने 

.. के लिए | 

(ब) ऐक्ट के अंतर्गत्‌ निर्मित नयी डोमीनियनों. में स-कॉसिल 

.._गवनर जनरल की शक्तियों, अधिकारों, जायदादों, कत्तव्यों, 
उत्तरंदायित्वों के विभाजन तथा नये निर्मित श्रांतों, में इसी 
अकार के विभाजन के लिए | द 

(स) भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १९३४ के ऐक्ट, स-कोंसिल 
सम्राट के ऑडरों तथा उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों और 

.._ उप-नियर्मों आदि में बँटाब, बढ़ाव, संशोधन ओर परिवतंन 

... के लिए, जहाँ तक वे नयी डोमीनियनों पर लागू हों। 

(द) उन कठिनाइयों को दूर कंरने के लिए, जो स्वतंत्रता ऐक्ट 
के कार्यान्वित करने में संक्रमण काल में उत्पन्न ही । 

(य) मुद्रा-सस्बन्धी तथां रिजर्व बेंक-सम्बन्धी बातों के संचालन 
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(फ ) नयी डोमीनियनों के लेजिस्लेचरों, न्यायालयों तथा अन्य 
संस्थाओं के संगंठन, अधिकार और अधिकार-चक्षंत्र में 
परिवतन के लिए तथा नये लेजिस्लेचरों, न्यायालयों ओर 
. संस्थाओं के निमौण के लिए । 
गवनर जनरल के उक्त अधिकार उन प्रांतीय गवबनरों' 
द्वारा भी प्रयोग. में लाये जा सकते थे, जो इस ऐक्ट द्वारा 
सर्माप्त समझे गये थे | ऐक्ट की यह धारा ३.जून सन्‌ १९४७ 
. से' लागू समझी जाने को थी और ३१ माच सन्‌ १९४८ के 
पश्चात्‌ ओर डोमीनियन लेजिस्लेचर के निश्चय के अनुकूल इसके 
पूव भी, गवनंर जनरल इसके अनुसार ऑडर जारी न कर 
सकते थे । 
स्वतंत्रता ऐक्ट की इस धारा से यह स्पष्ट है कि संक्रमण 
काल के लिए गवनंर जनरल को अनेक अधिकारों से सुसज्जित 
किया गया था । परिस्थिति के कारण इसकी आवश्यकता भी 
थी। व्यवहार में इन अधिकारों पर भल्ती भाँति अमल भी 
किया. गया । गवंभनर जनरल के आऑडिरों द्वारा भारतीय 
शासन-संबंधी सन्‌ १९३४ के ऐक्ट की लगभग १०५ धांराए 
समाप्त समझी गयीं और अनेक धाराओं की 'उप-धाराएं और 
संबंधित अंश रद्द कर दिये गये। फलस्वरूप भारतीय शासन- 
संबंधी सन्‌ १९३५ के ऐक्ट में इतने महत्त्वपूण परिवतन हो गये 
कि उसकी रूप-रेखा ही बदल गयी । इस संबंध में हमें यह स्मरण 
' रखना चाहिये कि गवनंर जनरल के उक्त अधिकार व्यक्तिगत 
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गवरनरों' द्वारा उनका अधिकोर. अधिक से अधिक १५ अगस्त सन्‌ 
१६४७ तक इस्तेमाल किये जा सकते थे । समाप्त प्रांतों से तात्पय 
'. है. बंगाल और पंजाब के पुराने प्रांतों से। .' '€ 
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अधिकार न थे।' वे उन्हें देश के संवैधानिक शासक की हैसियत 
से ही व्यवहत कर सकते थे। अधिकारों का निश्चित काय-काल 
भी था ओर प्रत्येक डोमीनियन के लेजिस्लेचर को उनके आऑडरों 
को संशोधित तथा रद्द करने का अधिकार था | फलस्वरूप महत्त्व 
पूर्ण होते हुए भी उनका दुरुपयोग न हो सकता था । 

ऐक्ट की इस धारा के कारण संवैधानिक संकटों की आशंका 
थी। डोमीनियनों के गवनेर जनरल संवैधानिक शासक होने के 
नाते, मंत्रिपरिषद्‌ द्वारा दिये गये परामर्श से सीमित थे। यदि 
सम्राट की सरकार के मौलिक निश्चय के अनुसार दोनों डोमी- 
नियनों के लिए एक ही व्यक्ति गबनेर जनरल नियुक्त होता 
ओर किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर दोनों डोमीनियनों के मन्त्रिपरिषद्‌ 
उसे अलग-अलग परामशे देते, तो उस समय उसे भी एक 
संब्रेधानिक संकट का सामना करना पड़ता किन्तु फिर भो यह 
संभव था कि अपने व्यक्तिगत प्रभाव और परामश के कारण, 
बह ऐसी परिस्थितियों के सुलमाने में कुछ अंश तक सफल होता-। 
किंतु दोनों डोमीनियनों के अलग अलग गवनेर जनरत्ों के कारण, 
यह कठिनाई और भी बढ़ गयी थी। ब्रिटिश पालमेंट के कुछ 
सदस्य इसे भत्ो भाँति समभते थे। उनके मतानुकूज्न संक्रमण 
काल में मुद्रा, रिजबे बेंक आदि महत्वपूण विषयों के संबंध में यह 
_वश्यक था कि दोनों डोमीनियनों का समान दृष्टिकोण होता.। 
यदि मतभेद होता तो ऐक्ट में उसके निवारण की कोई व्यवस्था 








भा न 


4७००७ जारप ९५ अाकामनसककक, 


१. गवनर जनरल के उक्त अधिकार भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३५ 

के ऐक्ट के अंतर्गत थे । किंतु ३ जून के वक्तव्य के कारण अंतः- 

. कालीन उरकार का. दर्जा डोमीनियन के दें का सा हो गया था। 
फलस्वरूप गवनर जनरल के विशेषाधिकारों का अंत हो गया था | 


छा ( ८१ ) 


न थी। किंतु स्वतन्त्रता ऐक्ट में इस संबंध की कोई व्यवस्था न 
की जा सकती थी। ऐसा करना डोमीनियनों की प्रभ्ु-सत्ता के 
विरुद्ध होता । फलस्वरूप १५ अगस्त सन्‌ १९४७ के पश्चात्‌ ऐसी 
संकटमयी परिस्थितियों का सुलमकाना दोनों गवर्नर जनरलों के 
परस्पर आदान-प्रदान को आशा पर छोड़ दिया गया था ।* 


भारत-मंत्री की नोकरियाँ--स्वतन्त्रता ऐक्ट को दसवों 
धारा का सबंध भारत-मंत्री की नौकरियों से था। भारतीय शासन- 
संबंधी सन्‌ १९३४ के ऐक्ट के अनुसार, भारत-मंत्री को भारतीय 
सिविल सर्विस के सदस्यों को नियुक्त करने तथा कुछ सिविल स्थानों 
के भरने का अधिकार था। स्वतंत्रता ऐक्ट की दसवीं धारा द्वारा 
इस व्यवस्था की इतिश्रो कर दी गयी । किंतु इसके साथ ही 
भारत-मंत्री की सिविल सर्विस के मोजूदा सदस्यों तथा हाईकोर्टों 
ओर संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकारों, वेतन आदि 
की रक्षा की व्यवस्था भी की गयी। उक्त व्यक्ति “परिवर्तित 
परित्थिति' के अनुकूल, डोमीनियन तथा प्रांतीय सरकारों से, 
जिनके अधीन वे काम करते हों, वेतन, छुट्टी, पेंशन, अनुशासन 


१. “में स्वीकार करता हूँ कि ऐसे संकठों को दूर करने के लिए. कोई 
व्यवस्था नहीं हे । यदि दो गवनर जनरलों के दृष्टिकोण में अंतर 
हो, तो यह स्पष्ट है कि वह अंतर उन्हीं की कामों द्वारा, बिल में की 
गयी व्यवस्था के द्वारा नहीं, दूर किया जा सकता है”-....“मिस्टर 
हेंडरसन का भाषण | मिस्टर एटली के विचार भी न्यूनाधिक इसी 
प्रकार के थे । 

२. परिवर्तित परिस्थिति की व्यवस्था संभवतः इस लिए की गयी थी कि 
भविष्य में उनका वेतन बिना किसी संवैधानिक कठिनाई के 
दोहराया जा सके | 

द्‌्‌ 


( ८४२ ) 


ओर काय-काल संबंधी उन्हीं स्वत्वों के अधिकारी होंगे जिनके 
२ हक के गे 
निर्धारित दिन के ठीक पू्े, वे अधिकारी थे |” भारतीय नेताओं 
; कर को ही, करके 
की यह बात भारत-मंत्री की तथा झन्य सरकारी नोकरियों के 
विषय में थी, मान्य थी। संभवत: च शासन-नीति में तारतम्य 
बनाये रखने तथा किसी विश्ववकारी परिवतंन से बचने के लिए 
ओर ही देकर 
इस बात को मानने के लिए तैयार हो गये थे । 


भारतीय और ब्रिटिश सेनाएँ--स्वतन्त्रता ऐक्ट को 
ग्यारहरवीं, बारहवीं और तेरहवीं धाराओं में भारतीय ओर 
ब्रिटिश सेनाओं तथा जल-सेनाओं की व्यवस्था की गयो थी। 
इसके तीन मुख्य सिद्धांत थे--- 


( अ ) भारतीय सेनाओं का विभाजन--“गवर्नर जनरल अपने 

. ऑडर द्वारा दोनों डोमीनियनों में भारतीय सेना के 
विभाजन की व्यवस्था करेंगे और जब तक पूण रूप से 
विभाजन न हो जाय, तब तक सेना के नायकत्व तथा 
शासन को व्यवस्था करेंगे |? ' 


( व ) ब्रिटिश सेना का भारत से हटाया जाना---' गवनर जनरल 
:.. अपने ऑडर द्वारा क्रमशः भारत से ब्रिटिश सेता के 
हटाने की व्यवस्था करेंगे.।” प्रधान मंत्री एटली के कथना- 
. जुसार त्रिटिश सेना के हटने को गतिविधि जहाज़ों पर 
मिलने वाले स्थान पर निभर थी। जब तक ब्रिटिश सेनाएं 
भारत था पाकिस्तान में रहें. तब तक उनके अधिकारों 
. ओर सुविधाओं की रक्षा की पूण व्यवस्था थी । पर चे 
देश की आंतरिक शांति की रक्षा के लिए इस्तेमाल न की: 
“ जा सकती थीं और दोनों डोमीनियनों में से एक या दूसरी 

का साथ भी न दे सकती थीं । पे 


ह ( «८३ ) 


(स ) ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों के अधिकारों की रक्ता-जब 
तक ब्रिटिश सेनाए भारत या पाकिस्तान में रहें, तब तक 
उनके ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन होने की व्यवस्था 
थी । दोनों डोमीनियनों के लिए अलग-अलग एक प्रधान 
सेनापति था| इन दोनों के ऊपर एक सबबे प्रधान सेनापति 
था ओर उसका संबंध सीधे ब्रिटिश अधिकारियों के 
साथ था। ऐक्ट की उक्त व्यवस्था संभवत्रः इस लिए की 
गयी थी कि स्वतंत्रता ऐक्द के असल में, नयी डोसी नियनों 
के गवर्नर जनरलों तथा अन्य अधिकारियों का ब्रिटिश 
सेना के साथ किसी प्रकार छा हस्तक्षेप न दो सके । 


भारत-मंत्री, उनके परामशंदाता तथा उनके 


द्वारा एवं विरुद्ध चलाये गये कानूती मामढे-- 
खतंत्रता, ऐक्ट की १५वीं, ओर १५वीं धाराओं का संबंध 
भारत-मंत्री के आर्थिक अधिकारों, उनभे परामशे-दाताओं तथा 
उनके द्वारा ओर उनके विरुद्ध चल्नाये गये कानूनी मामलों से 
था। भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १५३४ के ऐक्ट के अनुसार 
भारत-मंत्री भारत-सरकार की ओर से अदायगी का कास करते 
थे। सार्वजनिक ऋण का प्रबंध तथा उप्तका श्ुगतान भी उन्हीं 
के अधीन था और वे ही भारत-सरकार के लिए स्टर्लिंग ऋण 
ले सकते थे। भारव के स्वतंत्र होने के कारण भारत-मंत्री 
की आवश्यकता ही न रह गयी। पर उनके द्वारा आरंभ किये 
गये कामों को पूर्ण करने को आवश्यकता थी। स्वतंत्रता ऐक्ट 
के अनुसार इस काम को था तो भारत-संत्री स्वयं करने को 
थे या कोई दूसरा मंत्री जिसे स-कोंसिल सम्राट अपने ऑडर 
द्वारा इस कास के करने का अधिकार देते। कालांतर में कॉमन- 


( ८४ ) क 


वेल्थ-संबंध के मंत्री' की नियुक्ति की गयी और उन्हें दोलों 
डोमीनियनों की सरकारों की ओर से म्रुगतान के संबंध में काम 
करने का अधिकार मिला । स-कोंसिल गवनर जनरल द्वारा स्टर्लिंग 
ऋण लेने के संबंध के प्रतिबंध हटा दिये गये ओर भारत-मंत्री 
द्वारा इस प्रकार के ऋण लेने को व्यवस्था तथा उनके परामशे- 
दाताओं की इतिश्री कर दो गयी। निर्धारित दिन से युनाइटेड 
किंगडस में भारत-मंत्री द्वारा चल्ाये जानेवाले तथा उनके विरुद्ध 
चलने वाले कानूनी मामले, हाई कमिशअर द्वारा तथा उनके विरुद्ध 
समझे जाने को थे ओर दूसरे मामले उस अधिकारी द्वारा तथा 
उसके विरुद्ध जिसे गवनर जनरल अपने आऑडर द्वारा निर्धारित 
करते। जो मामले निर्धारित दिन के ठीक पूर्व भारत-मंत्री द्वारा 
चलाये गये तथा उनके विरुद्ध चल रहे थे उनमें भी उक्त व्यवस्था 
के अनुसार भारत-मंत्री के स्थान पर हाई कमिश्नर या गवनेर 
जनरल द्वारा निधोरित व्यक्ति का नाम लिखा जाने को था। 
, भारत-मंत्री से संबंधित स्वतंत्रता ऐक्ट की उक्त धारा के कारण 
ब्रिटिश नियंत्रण ओर निरीक्षण को समस्त बातों की इतिश्री हो 
गयी और नयी डोमीनियनों की पूर्णरूपेण स्वतंत्रता स्वीकार 
कर ली गयी । 

स्व॒तंत्रता ऐक्ट की अन्य धाराएँ--उक्त धाराओं के 
अतिरिक्त भारतीय खतंत्रता ऐक्ट की पाँच और धाराएँ थीं। 
१६वीं धारा में एडेन के शासन की व्यवस्था की गयी थी, 





१. 2४09७ 0 3६80७ 0+ (007707 ए68)00. . ]309- 
।87075, 7४5 080०७ (7७५ 5॥797"१8९४60 #707 


६06 9607७&7 ० 5809 07 (00707 ७६ 
4.75. 


ह ( ८४ ) 


१७वीं धारा में विवाह-विच्छेद के अधिकार-क्षेत्र के विषय में 
ओर १८वीं धारा में मोजूदा कानून के संबंध में । “जब तक 
इस ऐक्ट में दूसरी व्यवस्था न की गयी हो, निर्धारित तिथि 
को, त्रिटिश भारत और उसके विभिन्न भागों पर लागू , अथवा 
आवश्यकतानुकूल संशोधित, कानून, दोनों डोमीनियनों तथा 
उनके भागों पर लागू बने रहेंगे, जब तक डोमीनियनों के 
लेजिस्लेचरों तथा अन्य लेजिस्लेचर या किप्ती अन्य अधिकार 
प्राप्त संस्था अथवा अधिकारी द्वारा दूसरी व्यवस्था न की जाय ।” 
ऐक्ट की १९ वो धारा में गवन॒र जनरल, संविधान-सभा, भारतीय- 
शासन-संबंधी सन्‌ १६३४ के ऐक्ट, भारत, भारतीय सेना, 
पेंशन, प्रांत, वेतन (9०80४७००७/"४४००) आदि शब्दों की व्याख्या 
की गयी थी ओर २० वीं धारा. में ऐक्ट के संक्षिप्त टाइटिल, 
भारतीय स्वतंत्रता ऐक्ट १९४७, (79 770०09०70०70७ 
30० 947) का उल्लेख था । 

स्वतंत्र ऐक्ट पर भारतीय लोकमत--भारतीय स्वतंत्रता 
ऐक्ट के उक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इस ऐक्ट द्वारा सम्राट 
की सरकार ने शीघ्रातिशीघ्र भारत की शासनप्तत्ता को भारतीयों 
के हाथ में देने का निश्चय कर लिया था | ऐक्ट में कुछ न्यूनताए 
थीं ओर कुछ दोष भी थे, किंतु शीघ्राति-शीघ्र सत्ता हस्तांतरण की 
इच्छा प्रगट रूप से स्पष्ट थी । भारतीय स्वतंत्रता बिल के संबंध 
में ग्रहसचिव सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपने विचार इस 
प्रकार प्रगट किये थे--“यह ऐसा बिल है जिसका उद्दश्य शीघ्राति- 
शीघ्र सत्ता का हस्तांतरण है। इसकी सब बातों से सब लोगों का 
संतुष्ट होना संभव नहीं । कुछ न्यूनताएं, कठिनाइयाँ और संदेह 
हो सकते हैं पर ये सब विधेयकों में पाये जाते हैं। किंतु इन सब 
बातों के होते हुए भी एक निश्चत बात यह है कि १४ अगस्त को 


( ८६ ) ह 


भारत को पूण स्वतंत्रता मिल जायगी । यह भारत की सबसे बड़ी 
सफलता है ओर किसी देश द्वारा किया गया इतिहास का महान- 
तम काय है।” किंतु ऐक्ट द्वारा किया गया देश का विभाजन 
भारत के अनेक नेताओं को असझहाय तथा गांधीजी को नापसंद 
था। पं० जवाहरलाल नेहरू ने ३ जून की योजना को भारी ह््द्य 
स्वीकार किया था। स्वतंत्रता ऐक्ट के संबंध में भी उनकी 

अवस्था न्यूनाधिक इसी प्रकार की थी । गांधीजी परस्पर समभौते 
द्वारा देश के विभाजन को भिटाना चाहते थे । किंतु मुस्लिम 
लीग और उसके नेता पाकिस्तान की स्थापना पर तुले हुए थे । 
फल-स्वरूप देश का विभाजन रोका न जा सका। किंतु इस दोष 
के तथा अन्य दोषों के होते हुए भो, भारतीय स्वतंत्रता ऐक्ट 
ब्रिटिश पाछ्ममेंट द्वारा पास किया गया एक महानतम ऐक्ट था | 
उसके द्वारा भारत और ब्रिठेन के संबंध का एक अध्याय समाप्त 
हुआ और परस्पर सहयोग के आधार पर एक नये अध्याय के 
आरंभ की चर्चा होने लगी। सम्राट की स्वीकृति मिलने के 
अवसर पर प्रधान-संत्री एटली द्वारा भारत और पाकिस्तान की 
जनता को भेजे गये निम्नलिखित संदेश से यह बात स्पष्ट थी--- 

इस स्मरणीय दिवस पर जब कि सम्राट ने भारतीय 
स्वतंत्रता बिल्ल पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, मैं सम्राट की सरकार तथा 
ब्रिटिश जनता की ओर से भारतीय महाद्वीप की समस्त जनता के 
प्रति सद्भाव तथा हा्िक शुभकामनाएँ प्रगट करता हि ड 

कुछ ही दिनों के भीतर भारतीयों को अपने मामलों पर 
पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जायगा। मैं आशा करता हूँ कि दोनों 
देशों की जनता में मैत्री का एक नया संबंध स्थापित होगा और 
वे शांतिपूण और समद्धिशाल्ली संसार के निर्माण के लिए एक 
दूसरे से मित्र-जुल कर काम करेंगे |? 





( ८७ ) 


१८ जुलाई से १५ अगस्त सन्‌ १६४७ तक-- 
४ जुलाई सन्‌ १९४७ को ही, जब कि भारतीय स्वतंत्रता बिल 
पाल्मेंट में पेश किया गया था, यह स्पष्ट था कि वह शीघ्रातिशीघ्र 
ऐक्ट के रूप में परिवर्तित हो जायगा। अतएव उसी दिल सें 
उसके कार्यानिवित करने की कारवाई आरंभ हो गयी थी। 
मोटे तौर पर देश का विभाजन हो ही चुका था । ११ जुलाई 
को यह घोषित किया कि मिस्टर मुहम्मद अरज्ञी जिन्ना पाकिस्तान 
के गवनर जनरल नियुक्त किये गये हैं और १९ जुलाई को अंतः- 
कालीन सरकार दो ऐसे भागों में विभक्त कर दी *गयी जिममें से 
एक भारत की अंतःकालीन सरकार के तुल्य (था ओर दूप्तरा 
पाकिस्तान के अंतःकालीन सरकार के तुल्य। बंगाल ओर 
पंजाब के विभाजन के लिए सर सीरिल रेडक्किफ की अध्यक्षता 
में सोमा-निधोरण कमीशन नियुक्त हुए, परंतु उनके एकमत न 
होने के कारण, उनकी अनुमति से, सर रेडक्किफ ने १७ अगस्त 
को स्वयं अपना निर्णय दिया। भारतीय संविधान-सभा के 
विचारों में मुस्लिम लीग ओर भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों 
ने भाग लेना आरंभ किया और यह घोषित कर दिया गया कि 
१० अगस्त से पाकिस्तान की संविधान-सभा अपना काम आरंभ 
करेगी। विभाजन-कोंसिल ने सेना के विभाजन के काम को 
आरंभ किया और प्रधान मंत्री एटली के कथनानुसार ब्रिटिश 
सेनाएं भारत से जाने की तैयारियाँ करने लगीं। विभिन्न राज्यों में 
भारतीय राजदूतों की नियुक्ति की गयी ओर २२ जुलाई को 
अशोक के चक्र के साथ, कांग्रेस के तिरंगे मंडे को, भारतीय 
संविधान-सभा ने भारत का राष्ट्रीय झंडा स्वीकार किया। 
प्रांतों के भारतीय गवनेरों की नियुक्ति की घोषणा की गयी ओर 
परिस्थिति के अनुकूल प्रांतीय मंत्रिपरिषदों में परिवर्तन किये गये । 


( ८८ ) । 


सरकारी आलिेखों से ब्रिटिश उपाधियों के निकालने का निर्णय 
किया गया ओर बंगाल में सांप्रदायिक शांति की स्थापना के लिए 
गांधोजी ओर सुहरावर्दी ने मिल कर काम आरंभ किया। २४ 
जुलाई को लॉड माउंटबैटेन ने भारतीय रियासतों को भारतीय 
डोमीनियन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया ओर इस 
प्रकार उनका स्वतंत्रता-संबंधी भ्रम . दूर हो गया। १४ अगस्त को 
आधी रात को राज-सत्ता का हस्तांतरण भी हो गया। २०० 
बष का दासत्व मिटा और भांरत की स्वतंत्र डोमीनियन का 
नया प्रभात हुआ। दूसरे दिन से भारत का शासन डोमीनियन 
संविधान के अनुसार होने लगा । 


“-++ ०:88: 0-६०“ 


तीसरा परिच्छेद 


भारतीय डोमीनियन का संविधान 


डोमीनियन संविधान की विशेषताएँ--होम गवर्मठ--गवनर जनरल 
ओर डोमीनियन मंत्रि-परिषद--डोमीनियन लेजिस्तेवर ओर नियम- 
निर्माण--डोमीनियन लेजिस्लेचर ओर न्यायालयों का संबंध--प्रांतीय 
शांसन--प्रांतीव' लेजिस्तेचर--प्रांतीय. लेजिस्तेचर की सदस्यता के 
अनधिकारी--प्रांतीय लेजिस्लेचर के निर्वाचकों की योग्यताएं--सदस्यों 
के अधिकार--नियम-निर्माण को का्य-प्रणाली--आरार्थिक प्रस्तावों की 
कार्य-प्रणाली--कार्य-प्रणाली के नियम--गवरनर की शऑर्डीनिंस--काय- 
विभाजन--डोमीनियन ओर संधांतरित अंगों में शासन-संबंध--- 
आर्थिक व्यवस्था--संघीय न्यायालय और हाईकोट--सावजनिक 
नौकरियाँ---उपसंहार । 


डोमीनियन संविधान की विशेषताएँ--भारतीय 

डोमीनियन के संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं 
उल्लेखनीय हैं--- । 

( १) यह ब्रिटिश पालेमेंट द्वारा निर्मित कोई नया संविधान 

न था। इसका मूल आधार भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३५ 

का ऐक्ट था जो भारतीय स्वतंत्रता ऐक्ट सन्‌ १६४७ के अनुसार 

गवनर जनरल के ऑडरों" द्वारा घटाया, बढ़ाया, संशोधित एवं 


॒ 
न्‍कलकलनातनम_णअक्‍नननंत-पननन न. 














रंणआाााुआआआश 


१. इन ऑडरों के कारण मूल ऐक्ट का लगभग तिहाई भाग तथा 
पहली, दूसरी, श्राठवीं और नवीं अनुसूचियाँ समाप्त हो गयी थीं। 


॥0 
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परिवर्तित किया गया था। इनके कारण मूल ऐक्ट की लगभग 
१०४ धाराए निकाल दी गयी थों और अवशिष्ट धाराओं की रूप- 
रेखा इस प्रकार बदल दी गयी थी कि भारतीय डोमीनियन का 
संविधान न्यूनाधिक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की अन्य डोमीनियनों के 
समान ही गया था। इन परिवतेनों के होते हुए भी संविधान का 
रूप पू्वबत्‌ संघात्मक था और कार्य-विभाजन और वित्तीय 
व्यवस्था भी न्यूनाधिक बहो थी जो सन्‌ १९३४ के ऐक्ट के 
अनुसार की गयी थी । 


(२) यह केवल भारतीय डोमीनियन का संविधान था। 
भारतीय स्वतंत्रता ऐक्ट' के कारण, भारतीय डोमीनियन का 
क्षेत्रफल, सन्‌ १९३४ के ऐक्ट के भारत से, बहुत कम हो गया 
था। उसके कुछ प्रदेश, जिनका सामूहिक नाम पाकिस्तान था, 
उससे निकल गये थे । भारतीय डोमीनियन के अब निम्नलिखित 
अंग' थे--( अ ) गवनेरों के प्रांत ( ब) चीफ कमिश्नरों के प्रांत 
( स ) भारतीय रियासतें जो निर्धारित पद्धति के अनुसार डोमी- 
नियन में सम्मिलित हो गयी हों। रियासतें भारतीय डोमीनियन 
में प्रवेशओआथना-पत्रों द्वारा सम्मिलित होने को थीं। इन प्रवेश- 
प्राथना-पत्रों में रियासतों के नरेश” यह वचन देने को थे कि वे 
निर्धारित शर्तो' पर भारतीय डोमीनियन से मित्नना चाहते थे और 
गवनर जनरल, डोमीनियन लेजिस्लेचर, संघीय न्यायालय तथा 


जल मल अल ललित मिमी दिल के] 

१ इसके अतिरिक्त वे प्रदेश भी भारतीय डोमीनियन के अंग होने 
को थे जो उसकी अनुमति से उसमें सम्मिल्नित किये गये हों | 

२ “नरेश” शब्द के श्रंतर्गत उन सब अधिकारियों की भी गणना 
थी जो नरेश के अल्प-वयर्क होने तथा किसी अन्य कारण से 
रियासतों के नरेश के समान शासन करते थे। . 


( ९१ ) ४ 


डोमीनियन के अन्य अधिकारी उनकी रियासतों में, डोमीनियन के 
लिए उन सब अधिकारों का उपयोग कर सकेगे जो उन्हें, डोमी 
नियन संविधान द्वारा प्रवेश-प्र।थना-पत्रों की शर्तों के अंतगत ग्राप्र थे। 
इन्हीं पत्रों में वे यह वचन भी देने को थे कि वे अपनी रियासतों में 
जाग होनेवाल्नी उन सब बातों को कार्यान्बित करंगे, जिनका 
उल्तेख डोमीनियन संविधान में किया गया था ओर जो उनके 
प्रवेश-प्राथना-पत्रों के अंतर्गत थीं। ग्रवेश-प्राथना-पत्रों में यह स्पष्ट 
किया जाने को था कि किन-किन बातों में डोमीनियन का 
लेजिस्लेचर, उनकी रियासतों के लिए कानून बना सकेगा और 
किन-किन बातों में रियासतों के संबंध में डोमीनियन के 
लेजिस्तेवर तथा शासनाधिफारियों के अधिकार सीमित होंगे ! 
डोमीनियन के अधिकारों के बढ़ाने के लिए, नरेशों को प्रथम 
प्रवेश-प्रार्थना-पत्र के अतिरिक्त एक दूसरा प्रवेशआ्राथना-पत्र दाखिल 
करने का अधिकार था। प्रवेश-प्राथेना-पत्रों को स्वीकृत करने का 
अधिकार गवनर जनरल को था। स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ प्रवेश- 
प्राथना-पत्रों की नकलें डोमीनियन लेजिस्तेचर में दाखिल होने 
तथा सब न्यायालयों द्वारा मान्य समझी जाने को थीं । 

(३) यह एक अल्प-कालीन संविधान था। भारतोय 
डोमीनियन की संविधान-सभा डोमीनियन का नया संविधान 
बना रही थी | जब तक वह संविधान बनकर काय रूप में परिणत 
नहीं किया जाता, तब तक इस संविधान के अनुसार भारतीय 
डोमीनियन का शासन होने को था। किंतु जिस दिन से नया 
संविधान देश पर लागू होता, उस दिन से यह संविधान समाप्त 
समझा जाने को था । 

होम गवर्सट---भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३५ के 
ऐक्ट की वे धाराएं ज्ञिनका संबंध होम गंवर्मट तथा उसकी 


हा 
( ९२ ) ह 
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संस्थाओं से था, भारत के डोमीनियन संविधांन से निकाल दी 
गयी थीं। भारतीय स्वतंत्रता ऐक्ट सन्‌ १६५४७ के अनुसार 
भारतीय शासन में न तो पालमेंट का कोई स्थान रह गयाथा न 
ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा प्रधान मंत्री का। भारत-मंत्री का पद तोड़ 
दिया गया था और उनके परामशं-दाताओं की इतिश्री हो गयी 
थी | अब केवल सम्राट ही भारतीय संविधान के अंग रह गये थ, 
किंतु देश के शासन में उनके भी व्यक्तिगत अधिकार न थे | जिस 
प्रंकार ग्रेट ब्रिटेन में, वे ब्रिटिश प्रधान मंत्री तथा मंत्रिमंडल के 
परामर्श से सारा काम करते थ उसी प्रकार भारतीय डोमीनियन 
में वे भारत के उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने अधि- 
कारों का प्रयोग करने को थ। व्यवहार सें सम्राट के वास्तविक 
अधिकार नहीं के बराबर थ वे केबल उस सुनहले बंधन के समान 
थे जिसके कारण ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के समस्त स्वतंत्रता-प्राप्त राष्ट्र 
एक दूसरे से संबद्ध थे । 
गवर्नर जनरल और डोमीनियन मंत्रि-परिषद्‌-- 
भारतीय डोमीनियन की सर्वोच्च शासन-सत्ता गवर्नर जनरल को 
। ये सम्नाट की ओर से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों 
द्वारा उसका उपयोग करते थ। गवनर जनरल की नियुक्ति का 
आधधकार सम्राट को था। उनकी सहायता तथा मंत्रणा के लिए 
एक मंत्रि-परिषद्‌ की व्यवस्था थी। मंत्रियों की नियुक्ति का अधि- 
कार गवनंर जनरल को था। थे उसी समय तक अपने पद पर 
रह सकते थे, जब तक गवनर जनरल चाहते । व्यवहार में उत्तर- 
दायी शासन की व्यवस्था के कारण इस घारा का कुछ दसरा ही 
स्वरूप था | मंत्रियों के चुनाव में गवनेर जनरल अपनी इच्छा के 
अनुसार कुछ भी न कर सकते थ । उन्हें डोमीनियन लेजिस्लेचर में 
बहुसंख्यक दल के नेता को प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री की सिफा- 
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रिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करना पड़ता था। संवैधानिक 
शासक होने के नाते उन्हें मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार काम 
करना पड़ता था । यदि वे किसी समय, मंत्रि-परिषद का परामर्श 
नने से मुख मोड़ते तो मंत्रि-परिषद्‌ पद-त्याग की धमकी दे 
सकता था। फल्लस्वरूप मंत्रियों की नियुक्ति ओर कायकाल के संबंध 
गवर्नर जनरल को चाह अथवा अनचाह का कुछ भी मूल्य न था। 
नियुक्ति के लिए मंत्रियों का लेजिस्तेचर का सदृस्य होना आवश्यक 
न था किंतु, कोई व्यक्ति, जो लेजिस्लेचर का सदस्य न था, छः 
महीने से अधिक मंत्रि-पद्‌ पर न रह सकता था। मंत्रियों को 
डोमीनियन लेजिस्लेचर द्वारा निधौरित वेतन मिलता था, पर 
किसी मंत्री का वेतन, उसके काय-काल़ में घटाया न जा सकता 
था। मंत्री लोग गवनंर जनरल को गुप्त परामर्श देते थे और 
किसी न्यायालय को यह पूछने का अधिकार न था कि अमुक प्रश्न 
पर मंत्रियों ने गवनर जनरल को कया परामर्श दिया है । 
डोमीनियन संविधान की उक्त धाराओं के कारण गवनेर 
जनरल की स्थिति पृषकालीन स्थिति से सबंथा भिन्न थी। अब 
उनकी नियुक्ति तथा उत्तरदायित्व के संबंध में ब्रिटिश सरकार की 
ओर देखना आवश्यक न था। भारतम+मंत्री के पद के टूट जाने के 
कारण उस पदाधिकारी का भी नियंत्रण लुप्त हो गया था| स्वयं 
गवनर जनरल के भी विवेक तथा व्यक्तिगत निर्णय के 
अधिकारों की इतिश्री हो गयी थी और उनके विशेष अधिकार 
समाप्त हो गये थे। गवनर जनरल अब देश के|संवैधानिक शासक- 
मात्र रह गये थे ओर उन्हें उत्तरदायी मंत्रियों के परामश से 
शासन करना पड़ता था । 
गवनर जनरल को डोमीनियन के एडवोकेट जनरल को 
नियुक्त करने का अधिकार था। नियुक्ति के लिए इस व्यक्ति में 
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फेम से कम उन योग्यताओं का होना आवश्यक था जो संघीय 
न्यायात्रय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक थीं | एडवोकेट जनरल 
का काम डोमीनियन की सरकार को कानूनी बातों में परामश 
देना तथा उन सब कानूनी कामों को करना था जो गवर्नर जनरल 
उनसे करने को कहते । इन कामों को करते समय उन्हें सब 
न्यायालयों में, तथा जिन बातों का संबंध डोमीनियन के हितों से 
हो, उनके विषय में सम्मिलित रियासतों के न्यायालयों में भी, 
बोलने का अधिकार था । एडवोकेट जनरल का कार्य-काल गवनर 
जनरल को इच्छा पर निभर था और उनको गवर्नर जनरल द्वारा 
निर्धारित वेतन मिल्नता था । 

डोमीनियन सरकार के समस्त काम गवर्नर जनरल के नाम 
पर किये जाते थे। उनके नाम पर जारी किये गये सारे ऑडर, 
नियमानुकूल प्रमाणित किये जाने वर ठीक समझे जाते थे। 
डोमीनियन सरकार के सुगमतापूर्वक कार्य-संचालन के लिए 
गवनर जनरल को नियम आदि बनाने तथा मंत्रियों के कार्य 
निर्धारित करने का अधिकार था | 


डोमीनियन लेजिस्लेचर और विधि-निर्माण-पक्रिया-- 
जब तक कोई दूसरी व्यवस्था.न की जाय, संविधान-समा को 
डोमीनियन लेजिस्सेवर के काम करने का अधिकार था। 
इन दोनों हेसियतों में उसके अलग-अलग सभापति थे ।" संविधान 
सभा के एक नि्ंय के अनुसार, प्रांतीय लेजिस्लेचरों के सदस्य 
संविधान-सभा के उन अधिवेशनों में भाग खेते थे, जब यह 








१. संविधान बनाते समय डा० राजेंद्रप्साद सभापति का आसन 
अहण करते थे ओर विधि निर्माण करते समय श्री मावलंकरजी | 
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डोमीनियन लेजिस्लेचर' की हैसियत से काम करता था। 
प्रतिषष लेजिस्लेचर के एक अधिवेशन का होना आवश्यक था 
ओर यह निश्चित कर दिया गया था कि दो अधिवेशनों के बीच 
में बारह महीने से अधिक का अंतर न हो। डक्त व्यवस्था के 
अंतर्गत लेजिस्तेचर के सभापति को निर्धारित स्थान और समय 
पर ल्लेजिसलेचर के अधिवेशनों को बुलाने तथा उनके सत्रावसान 
का अधिकार था | गबनर्‌ जनरल को लेजिस्लेचर के सम्मुख भाषण 
देने तथा उसके विचाराथ अपने संदेश भेजने का अधिकार था। 
प्रत्येक मंत्री तथा एडवोकेट जनरल को भी. लेजिस्लेयर में बोलने 
तथा उसके विचारों में भाग लेने का अधिकार था, किंतु एडवोकेट 
जनरल को वोट देने का अधिकार न था। ल्ेजिस्लेचर के सभापति 
को लेजिस्लेचर द्वारा निर्धारित वेतन मिलता था। लेजिस्लेचर के 
समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर होते थे। सभापति 
को स्वयं वोट देने का अधिकार न था, किंतु किस्ली विधेयक पर 
समान वोट होने पर उन्हें निर्णायक ( कास्टिंग ) वोट देने का 
अधिकार था। डोमीनियन ल्षेजिस्लेचर को, कुछ स्थानों के 
रिक्त होने पर भी, काम करने का अधिकार था। ३ सदस्यों 
का कोरम था ओर कोरमस के पूरा न होने पर अधिवेशन के 
स्थगित किये जाने की व्यवस्था थी। लेजिस्लेचर के सदस्यों 
को उसके अधिवेशनों में स्वतंत्रतापूषेक विचार प्रगट करने का 
अधिकार था। वे उसकी किसी कमेटी के सम्मुख गवाही तथा 
अपना बोट अपने इच्छानुकूल दे सकते थ। इन बातों के कारण 
उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कारवाई किसी न्यायालय 








२. भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १६३५ के ऐक्ट के अनुसार कोई 
'अ्यक्ति एक ही समय दो लेजिस्लेचरों का सदस्य,न हो सकता था। 
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मेंत की जा सकती थी। सदस्यों को डोमीनियन लेजिस्लेचर 
द्वारा निधारित वेतन तथा भत्ता मिलता था। १४ अगस्त १९४७ 
को जो बिल भारतीय विधान-मंडल के विचाराधीन थे, वे उसके 
सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं, वरन्‌ डोमीनियन लेजिस्लेचर 
के विचाराधीन समभे गये थ। किसी विधेयक के स्वीकृत हो 
जाने पर सम्राट के नाम पर गवनर जनरल की स्वीकृति की 
व्यवस्था थी | वे किसी स्वीकृत विधेयक को ल्लेजिस्लेचर के पास 
पुनर्विचार के लिए लोटा ओर अपने संदेश में आवश्यक संशोधन 
का परामश दे सकते थे | असाधारण परि/स्थतियों में डोमीनियन 
की शांति ओर व्यवस्था की रक्षा के लिए गवनर जनरल को 
अध्यादेश ( ऑर्डीनेंस) जारी करने का अधिकार था। उनका 
काय-काल अधिक से अधिक छः महीने हो सकता था और 
इसके पूव भी वे लेजिस्लेचर द्वारा स्वीकृत ऐक्टों के कारण 
रद को जा सकती थीं | उक्त अधिकारों का प्रयोग करते समय 
गवनेर जनरल को संवैधानिक शासक की हैसियत से काम करना 
पड़ता था, व्यक्तिगत हेसियत से नहीं । 


डोमीनियन लेजिस्लेचर और वित्तीय प्रक्रिया-- 
विधि-निर्माण के अतिरिक्त डोमीनियन लेजिस्लेचर को वित्तीय 
बातों की भी देखभाल का अधिकार था । प्रतिवर्ष वार्षिक आय- 
व्यय का ब्योरा डोमीनियन लेजिस्लेचर में पेश किया जाता था। 
व्यय संबंधी ब्योरे के दो भाग होते थे--( १ ) वे म्दें जिनका 
खच डोमीनियन की आमदनी से करना पड़ता था और (२) वे 
म्दें जिनका खच डोमीनियन लेजिस्सेचर की अनुमति पर निर्भर 
था। पहली मदों में से निम्नलिखित उल्लेखनी य हैं-- 


( अ ) गेवनर जनरल के वेतन और भत्ते का तथा भारतीय 
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शासन-संबंधी सन्‌ १६३४ के ऐक्ट की तीसरी अनुसूची उल्लिखित 
सारा अन्य खच्च । 

( ब ) डोमीनियन के सावजनिक ऋण से संबंधित खर्च । 

. (स ),ंत्रियों, चीफ कमिभ्नरों और एडवोकेट जनरल के 
बतन तथा भत्ते का खच । 

( द्‌ ) संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते तथा 
पेंशन का खच ओर हाईकोटे के न्यायाधीशों की पेंशन का खर्च | 

( य ) किसी न्यायालय के निणयों के अनुसार चुकायी जाने 
वाली रकमों का खच । 

(फ ) कोई अन्य खर्च जो संविधान अथवा डोमीनियन 
लेजिस्तेचर के किसी ऐक्ट के द्वारा इस प्रकार का घोषित 
किया जाय । 

व्यय की उक्त मदों पर डोमीनियन ल्ेजिस्लेचर को बोट देने ' 
का अधिकार म था । किंतु शेष सारा व्यय उसके निर्सय पर निर्भर 
था। वह मंत्रियों द्वारा माँगी गयी रकमों में कमी कर,सकता 
था। गवनेर जनरत् की सिफारिश के बिना व्यय की कोई 
माँग लेजिस्केचर में पेश न की जा सकती थी | लेजिस्लेचर द्वारा 
स्वीकृत खर्च को तथा उस खर्चे को जिसे डोमीनियन की आय 
से करना अनिवाय था, गवर्नर जनरल प्रमाणित करते थे. और 
उनके द्वारा प्रमाणित स्वीकृतियाँ सबमान्य .समभी जाती थीं । 
खर्चे के वार्षिक व्यौरे के अतिरिक्त पूरक ब्योरे की व्यवस्था 
थी। गवनेर जनरल की सिफारिश के बिना ल्लेजिस्लेचर 
में कोई ऐसा विधेयक पेश न किया जा सकता था जो नये टक्तसों 
को लगाता तथा पुराने टक्‍्सों को बढ़ाता हो तथा डोमीनियन की 
आमदनी से किये जानेवाले अनिवाय खच को बढ़ाता या 
तत्संबंधी नयी मदों को जोड़ता हो । 

के 
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डोमीनियन लेजिस्लेवर और न्यायालयों का संबंध-- 
डोमीनियन ल्ेजिस्लेचर एक प्रभ्नतायुक्त विधि बनानेवाली संस्था 
थी। फिर भी उसकी एक व्यावहारिक सीमा निधोरित की 
गयी थी। डोमीनियन लेजिस्लेचर में संघीय न्यायालय वथा 
हाईकोटों के न्यायाधीशों के डन आचरणों पर किसी प्रकार का 
चाद-विवाद न हो सकता था जो उन्होंने अपने कतंव्य-पालन के 
संबंध में किये हों | हाईकोर्टों के अंतगत, सम्मिलित रियासतों के 
उन न्यायात्यों की भी गणना थी जो ऐक्ट के अनुसार हाईकोट 
समझे जा सकते थे। इसी प्रकार किसी न्‍्यायाज्ञय को यह 
कहने का अधिकार न था कि डोमीनियन ल्ेजिस्लेचर की 
कारबाई ठीक ढंग से नहीं हुई है ओर न उसके किसी अधिकारी 
के उन कामों के संबंध में विचार करने का, जो उसने लेजिस्लेचर 
की काय-प्रणाल्ी के संचालन, काम करने के ढंग तथा उप्तकी 
शांति और व्यवस्था की रक्षा के लिए किये हों। 
प्रांतीय शासन--डोमीनियन संविधान के अनुसार भारतीय 
डोमीनियन में दो प्रकार के प्रांतों की व्यवस्था की गयी थी । 
मद्रास, बंबई, पश्चिमी बंगाल, संयुक्त-प्रांत, पूर्वी पंजाब, बिहार, 
सध्य-प्रांतच ओर बरार, आधाम तथा उड़ीसा गवबनेरों के प्रांत थे 
और अंडमान-नीकोबार, दिल्ली, अजमेर-मेरबाड़ा, कुगे और 
पंचरनपूपलोदा चीफ़-कमिश्नरों के प्रांत । बरार के विषय में किंचित्‌ 
काल के लिए वही व्यवस्था स्थायी समझी गयी थी जो भारतीय 
स्वतंत्रता ऐक्ट १५४७ के पास होने के पूरब थी।'* 
_.. ल्वेक गबनर के आंत के सर्वोच्च अधिकारी को गवनेर 
१. डोमीनियन संविधान के पूब मध्य-प्रांत और बरार का एक प्रांत 


था ओर दोनों एक ही गवनर और मंत्रि-परिषद्‌ के अधीन थे। 
डोमीनियन संविधान में यह व्यवस्था कायम रखी गयी । 
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कहते थे । ।सव॒तंत्र होने के दिन सब गबनरों को सम्राट ( 75 
)(०|०४८४ ) ने रायल सील मेन्युअल से नियुक्ति किया था। 
' भविष्य के रिक्त स्थान गवनर जनरल द्वारा भरे जाने को थे | 
गवनरों को निधौरित वेतन और भत्ता मिल्षता था'। प्रांत का 
शासनाधिकार गवनर को था और इसके अंतर्गत वे सब बातें आ 
जाती थीं जिनके विषय में प्रांतीय ल्ेजिस्लेचर को विधि बनाने का 
अधिकार था। चीफ कमिश्नरों के प्रांत गवनर जनरल के अधीन 
रु पर 
थे और वे उनका आसन बजरिये चीफ कमिश्नरों के करते थे। 
चीफ कमिश्नरों की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर जनरल को था | 
प्रत्येक गबनीर के प्रांत के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था 
थी। मंत्रियों की सहायता ओर मंत्रणा से गवर्नर प्रांत का 
शासन करते थ। मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार गवनेर को 
था और वे उसी समय तक अपने पद पर रह सकते थे जब तक 
गवर्नर चाहते। उत्तरदायी शासन के सिद्धांतों के कारण, इस 
कानूनी व्यवस्था का व्यावहारात्मक रूप सबथा भिन्न था । मंत्रियों 
की नियुक्ति राजनीतिक दलों के आधार पर होती थी और जब 
तक किसी दल का लेजिसलेचर में बहुमत रहे तब तक गवनेर 
उसके मंत्रियों को निकाज्नन सकते थे। मंत्रियों के लिए यह 
आवश्यक न था कि वे लेजिस्लेचर के सदस्य हों, किंतु कोई ऐसा 
व्यक्ति, जो लेजिस्लेचर का सदस्य नहों था, छः महीने से अधिक 
मंत्रि-पद्‌ पर न रह सकता था। मंत्रियों को प्रांतीय लेजिस्लेचर 


१ डोमीनियन संबिधान के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार गवनर जनरल' 
का वार्षिक वेतन २,५०,८०० रुपया नियत हुआ था और प्रांतीय 
गवर्नरों का ६६,००० रुपया। इसके अतिरिक्त उन्हें मर्यादापूवक 
रहने के लिए भत्ता मिलता था। छुट्टी के भत्ते की भी व्यवस्था थी। 
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द्वारा निर्धारित वेतत मिलता था और वह उनके कार्यकाल में 
घटाया न जा सकता था। किसी न्यायालय को यह पूछने का 
अधिकार न था कि अमुक् मंत्री ने गवर्नर को अमुक विषय पर 
क्या परामर्श दिया है। प्रत्येक प्रांत के लिए एक एडवोकेट जनरल 
की व्यवस्था थी। उसकी नियुक्ति ओर क्राय-काल की शर्तें तथा 
उसके कर्त्तव्य उसी प्रकार के थे, जिस प्रकार डोमीनियन के 
एडवोकेट जनरल के। प्रांतीय शासन के समस्त काम गवर्नर 
के नाम पर किये जाते थे. और उन्तके द्वारा नियमानुकूल 
प्रमाणित प्रत्येक आडर ठीक समझा जाता था। प्रांतीय शासन 
के सुचारु रूप से संचालन और मंत्रियों के काम के निर्धारण का 
अधिकार भी गवर्नर को था। १५ अगस्त सन १९४७ के पश्चात्‌ 
प्रांतीय गवर्नर श्रांत के संवैधानिक शासकमात्र रह गये थे। फल्- 
स्वरूप उनके विशेष उत्तरदायित्वों और विवेक और व्यक्तिगत 
अधिकारों की इतिश्री हो गयी थी । 

प्रांतीय लेजिस्लेच र--डोमीनियन संविधान के अनुसार 
प्रत्येक प्रांत के लिए एक लेजिस्लेचर की व्यवस्था थी | बंबई, 
सद्रास, संयुक्त-प्रांत ओर बिहार के लिए दो सभाओं के लेजिस्लेचर 
थे और अन्य प्रांतों के लिए एक सभा का। जिन प्रांतों में द्दो 
सभाए थीं उनमें छोटो सभा को लेजिस्सेटिव असेंबली और बड़ी 
सभा को लेजिस्लेटिव कोंसिल कहते थे। अन्य प्रांतों के लेजिस्लेचर 
को असंबली ही कहा जाता था। असेंबली का कार्य-काल पाँच 
बरस था ओर वह इसके पूर्व भी भंग की जा सकती थी। 
कोसिल एक स्थायी संस्था थी। उसके एक तिहाई स्थान श्रति 
तीसरे वर्ष रिक्त घोषित किये जाते तथा नये निर्वाचन द्वारा भरे 
जाते थे । प्रांतीय लेजिस्लेचरों की रचना का पता हमें निम्नलिखित 
तालिकाओं से चलता है-- ' 
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उक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि डोमीनियन संविधान के द्वारा 
प्रांतीय लेजिस्सेचरों की रचना में कई परिवतन हो गये थे। 
प्रांतीय कोंसिलों की रचना, डोमीनियन संविधान के अनुसार 
वही थी जो उसके पू्व थी । किंतु आसाम और पश्चिमी बंगाल की 
कोंसिलें तोड़ दी गयी थीं। फलस्वरूप आसाम और पश्चिमी 
बंगाल के ल्लेजिस्लेचर, एक ही सदन के हो गये थे । प्रांतीय 
असेंबलियों की रचना में कई परिवतन हो गयेथे। १९३५ के 
संविधान द्वारा पश्चिमोत्तर सीमाआंत ओर छड़ीसा को छोड़ कर, 
अन्य प्रत्येक प्रांत में कुछ स्थान, युरोपियनों को दिये गये 
थे। डोमीनियन संविधान में ये स्थान समाप्त समझे गये। 
फलस्वरूप इन प्रांतों की असंबलियों के सदस्यों की संख्या पहले की 
अपेक्षा कुछ कम हो गयी थी । | 


प्रतिवष प्रांतीय क्लेजिस्लेचर के एक अधिवेशन का होना 
आवश्यक था। किन्हीं दो अधिवेशनों के बीच में बारह महीने 
से अधिक समय न हो सकता था । लेजिस्लेचर के एक या दोनों 
सदनों को बुलाने, उनके सत्रावसान तथा असेंबली के विघटन 
का अधिकार गवनेर को था। व उनके सम्मुख भाषण दे सकते 
तथा उनके «विचाराथ संदेश भेज सकते थे, जिन पर यथा-शीघ्र 
विचार करना आवश्यक समझा गया था। मंत्रियों ओर एडवोकेट 
जनरल को भी असेंबली या कोंसिल या दोनों सभाओं के संयुक्त 
अधिक्शन के विचारों में भाग लेने का अधिकार था किंतु 
एडवोकेट जनरल को वोट देने का अधिकार न था। 


प्रत्येक प्रांतीय असंबली के लिए एक अध्यक्ष ओर एक उपा- 
ध्यक्ष की व्यवस्था थी | ये अपने-अपने सदनों द्वारा चुने गये उनके 
सदस्य होते थे । यदि अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष असेंबली के सदस्य 
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न रह जाते थे तो उनको अपना पद त्यागना पड़ता था। वे स्वयं 
गवर्नर के पास त्याग-पत्र भेज कर अपने पद से अलग हो सकते 
थे और असेंबली भी उस समय के कुल्न सदस्यों के बहुमत से, 
अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उन्हें अपने पद से हटने के लिए 
वाध्य कर सकती थी। अविश्वास के प्रस्ताव के लिए चोदह दिन 
का नोटिस आवश्यक था। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सब 
काम उपाध्यक्ष को करने पड़ते थ और दोनों की अनुपस्थिति में 
असेबली किंचित काल के लिए अपने किसी सदस्य को सभापति 
चुन लेती थी। अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष को प्रांतीय लेजिस्लेचर द्वारा 
निर्धारित वेतन मिल्नता था। लेजिस्लेटिव कोंसिलों के अध्यक्ष भी 
अपनी कोंसिलों द्वारा चुने गये उनके सदस्य होते थे। उनके वेतन 
ओर अधिकारों की ही व्यवस्था थी जो असंबली के अध्यक्षों की 
थी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को किसी विधेयक पर स्वयं बोट देने 
का अधिकार न था, किंतु समान वोट आने पर वे निर्णायक वोट 
दे सकते थे । 

प्रांतीय लेजिस्लेचर के प्रत्येक सदस्य को गवनेर था उनके 
द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख निर्धारित शपथ लेनी 
पड़ती थी । कोई व्यक्ति ल्ेजिस्लेचर के दोनों सदनों का सदस्य 
न हो सकता था। सदस्यता छोड़ने के कई तरीके थे । सदस्य 
स्वयं गबनेर के पास त्याग-पत्र भेज कर लेजिस्लेचर से अलग 
हो सकते थ। उन अयोग्यताओं को प्राप्त करने से जिनका 
उल्लेख नीचे है, उनकी सदस्यता का अंत हो जाता था। यदि 
कोई सदस्य सदन की आज्ञा के बिना, निधौरित नियमों के अंतर्गत 
६० दिन तक अनुपस्थित रहता था तो सदन उसके स्थान को 
रिक्त घोषित कर सकता था। ल्षेजिस्लेचर के प्रत्येक सदन को, 
कुछ स्थानों के रिक्त होने पर भी, काम करने का पूर्ण अधिकार 
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था। असेंबली के जल्षिए & सदस्यों का कोरम था और कोंसिल के 
लिए दस सदस्यों का । 


प्रांतीय लेजिस्लेचर की सदस्यता के अनधिकारी-- 
निम्नलिखित अयोग्यताओं वाले व्यक्ति प्रांतीय लेजिस्लेचर की 
दोनों सभाओं की सदस्यता से वंचित रखे गये थे-- 


(--ल्ञाभप्रद्‌ सरकारी पदों के अधिकारी, जब तक वे किसी ऐसे 
पद पर न हों जिसे प्रांतीय ल्जिस्लेचर ने इस अयोग्यता से 
मुक्त कर दिया हो | 

२--वे व्यक्ति जिनके दिमाग को उपयुक्त न्यायालय ने खराब 

हराया हो । 

३--अमोचित दिवालिये। 

४--वे मनुष्य ऑडेर-इन-कोंसिल या प्रांतीय लेजिस्लेचर द्वारा 
निर्धारित काल्न के लिए, प्रांतीय छजिस्लेचर के सदस्य, नहीं 
हो सकते थे, जो ऑडर-इन-कोंसिल या प्रांतीय लेजिस्लेचर 
द्वारा, किसी निर्वाचन संबंधी मामले में, डोमीनियन संविधान 
के ्ञागू होने के पूव अथवा पश्चात्‌ दोषी ठद्दराये गये थे । 

४--वे मनुष्य अपनी रिहाई के पाँच बरस या गवंनेर द्वारा 
निधौरित कम काल तक प्रांतीय लेजिस्लेचर के सदस्य नहीं 
हो सकते थे, जिनको डोमीनियन की स्थापना के पूव ब्रिटिश 
भारत के किसी न्यायाज्ञय ने ओर स्थापना के पश्चात्‌ किसी 
प्रांतीय न्यायालय ( चाहे वह गवनर के प्रांत में हो या चीफ 
कमिश्नर के प्रांत में ) या सम्मिलित रियासत के न्यायात्य ने 
किसी फोजदारी अपराध के लिए काले पानी या कम से कम 
दो बरस की सजा दी थी । । 

६--वे मनुष्य निर्धारित समय से पाँच बरस तक, प्रांतीय 
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लेजिस्लेचर के सदस्य नहीं हो सकते थे जो डोमीनियन या 
प्रांतीय लेजिस्तेचर के उम्मेदवार या किसी उम्मेदवार के 
एजेंट रहे थे और जिन्होंने ऑडर-इन-कॉंसिल या डोमीनियन 
लेजिस्लेचर या प्रांतीय लेजिस्लेचर द्वारा निधौरित दिस तक 
निर्वाचन संबंधी व्यय का ब्योरा न भेजा था। गवनौर को इस 
अवधि के घटाने का अधिकार था । 
७--वे मनुष्य प्रांतोय क्लेजिस्लेंचर को किसी सभा के सदस्य नहीं 
हो सकते थे जो काले पानी या किसी फोजदारी के अपराध 
की सज्ञा भोग रहे थे । 
यदि कोई ऐसा व्यक्ति प्रांतीय लेजिस्संचर की किसी सभा 
में बेठता ओर बोट देता था जिसका वह अधिकारी नहीं था तो 
उससे ५००) प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लेने की व्यवस्था 
की गयी थी । 


प्रांतीय लेजिस्लेचर के निर्वाचककों की योग्यताएं-- 
प्रांतीय लेजिस्लेचर के निवोचकों की योग्यताए विभिन्न प्रांतोँ में 
अलग-अलग थीं। कॉसिल और असेंबली के निर्वाचकों की 
योग्यताओं में भी भेद था । कोंसिल के लिए हम उनको निम्न- 
लिखित चार भागों में विभक्त कर सकते हैं--निवास संबंधी 
योग्यताएं ; साधारण योग्यताएं : स्त्रियों की विशेष |योग्यताएं ; 
दलित जातियों की योग्यताएं। असंबली के लिए व निम्नलिखित 
छः भागों में विभक्त की जा सकती हैं--निवास संबंधी योग्यताएं ; 
टेक्स संबंधी योग्यताएं ; संपत्ति संबंधी योग्यताएं ; शिक्षा संबंधी 
योग्यताएं ; सरकारी नौकरी संबंधी योग्यताएं ; स्रियों की विशेष 
योग्यताएं। इनकी ब्योरेबार व्यवस्था डोमीनियन संविधान में 


न्यूनाधिक उसी प्रकार की थी जो सन्‌ १९३४ के संविधान के 
अनुसार थी | 
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सदस्यों के अधिकार--भ्रांतीय लेजिस्लेचर के सदस्यों के 
कई अधिकार थे । वे लेजिस्लेचर के अधिवशनों में अपने विचारों 
को स्वतंत्रतापुवंक श्रगट कर सकते थे, उसकी किप्ती कमेटी के 
संमुख गवाही दे सकते थे और अपना वोट अपनी इच्छा के 
अनुकूल दे सकते थ। इन बातों के कारण उनके प्रतिकूल किसी 
प्रकार की क्रानूनी कारवाई न की जा सकती थी । सदस्यों को 
लेजिस्लेचर द्वारा निधौरित वेतन ओर भत्ता मिलता था। वे 
उन सुविधाओं के भी अधिकारों थे जो समय-समय पर प्रांवीय 
लेजिस्लेचर उनके लिए मंजूर करता । ल्षेजिस्लेचर की एक अथवा 
दोनों सभाएं अपने-अपने सदस्यों के अनुशासन की देखभाल 
करती थीं, पर सदस्यता के अधिकार से वंचित करने के अतिरिक्त 
वे उनको कोई दूसरा दंड नहीं दे सकती थीं। लेजिलेश्चर द्वारा 
नियुक्त कमेटी के सम्मुख यदि कोई व्यक्ति गवाही देने से इनकार 
करता था तो उसके प्रतिकूल न्यायालय में मुकदमा चलाया जा 
सकता था। नव-निर्मित पश्चिमी बंगाल ओर पूर्वी पंजाब के 
लेजिस्लेचरों के सदस्यों के वे ही अधिकार थे जो विभाजन के पूव 
बंगाल और पंजाब के लेजिस्लेचरों के सदस्यों के थे । 


विधि-निर्माण की ग्रक्रिया--वित्तोय विधेयकों के अतिरिक्त, 
जिनकी विशेष व्यवस्था की गयी थी, कोई भी विधेयक लेजिस्लेचर 
के किसी सदन में आरंभ हो सकता था। ल्लेजिस्तलेचर के एक 
अथवा दोनों सदनों के सत्रावसान पर कोई भी विचाराधीन 
विधेयक समाप्त न हो जाता था | यदि किसी प्रांत को लेजिस्लेटिव 
कौंसिल किसी विधेयक पर विचार कर रही थी, तो अपंबली के 
विधटित होने पर वह समाप्त न हो जाता था। पर, यदि प्रांवीय 
असेंबली किसी विधेयक पर विचार कर रही थी अन्यथा उसके 
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द्वारा स्वीकृत होने पर वह कोंसिल के विचाराधीन था तो असेंवली 
के विघटित होने पर वह समाप्त हो जाता था। 

जिन प्रांतों का लेजिस्लेचर, एक ही सदन का था वहाँ की 
विधि-निर्माण की प्रक्रिया बड़ी सरल थी। सदन द्वारा अस्वीकृत 
होने पर विधेयक गिर जाता था और स्वीकृत होने पर चह 
गवनर के पास, सम्राट के नाम पर, अनुमति के लिए भेजा जाता 
था| गवर्नर विधेयक के संबंध में अनुमति दे सकते थे अथवा 
अनुमति देने से इनकार कर सकते थे, या उसे गवर्नर जनरल के 
विचाराथ रिज़ब कर सकते थे। वे विधेयक को अपने संदेश के 
साथ छजिस्लेचर द्वारा पुनर्विचार अथवा विशिष्ट बातों के पुन- 
विचार के लिए लौटा सकते थे और छेजिस्तेचर के लिए यह 
आवश्यक था कि वह लोटाये गये अस्ताव पर संदेशानुकूल विचार 
करे। जिन ग्रांतों के लेजिस्लेचर के दो सदन थे, वहाँ पर गवर्नर 
की अनुमति के |लिए किसी विधेयक के भेजे जाने के पूव यह 
आवश्यक था कि उसके संबंध में दोनों सदन एकमत हों । मतभेद 
होने पर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था थी। 
इसके कराने का अधिकार गवर्नर को था। संयुक्त अधिवेशन के 
वहुमत का निण॒य दोनों सदनों का निर्णय समझा जाता था | 

डोमीनियन संविधान की उक्त व्यवस्था के कारण प्रांतीय 
लेजिस्लेचरों का अधिकार-क्षेत्र अधिक स्वतंत्र हो गया था । सम्राट 
द्वारा प्रांतीय बिधेयकों के रह किये जाने की व्यवस्था की इति-श्री 
हो गयी थी । संवैधानिक शासक होने के कारण गवर्नर की अनु- 
मति के विषय में वह आशंका न रह गयी थी जो उस समय थी 
जब कि गवनेर अपने विवेक के अनुसार किसी विधेयक को रह 
तथा उसे सम्राट की अनुमति के लिए रिज़र्ब कर सकते थे | गवर्नर 
जनरल की अनुमति के विषय में भी न्यूनाधिक यही बात कही 
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जा सकती है। वे भी रिज़ब किये गये विधेयकों के संबंध में 
सम्राट के नाम पर अपनी अनुमति दे सकते थे या अनुमति देने 
से इनकार कर सकते थे या उसे लेजिस्लेचर के पास पुनर्विचार 
के लिए ज्ोटा सकते थे । संशोधनों अथवा बिना संशोधनों के साथ 
पुनर्विचार किये गये विधेयकों को गवर्नर जनरल के विचाराथे 
पुनः भेजने की व्यवस्था थी । 

वित्तीय विधेयकों क्री प्रक्रिया--प्रतिवष प्रांतीय आय- 
व्यय का वार्षिक ब्योरा प्रांतीय लेजिस्लेचर में पेश किया जाता 
था । व्यय की मर्द दो समूहों में विभक्त होतो थीं--(१) बह व्यय 
जिसे ऐक्ट को व्यवस्था के अनुसार प्रांतीय कोष से कश्ना अनि- 
बाय था ओर (२) वह व्यय जिसकी स्वीकृति प्रांतीय लेजिस्लेचर 
से माँगी जाती थी । पहले प्रकार की मर्दे निम्नलिखित थीं-- 

(१) गवनैर का वेतन ओर भत्ता ओए उनके कार्यालय का 
वह व्यय जिसकी व्यवस्था ऐक्ट के तीसरे परिशिष्ट में 
की गयी थी । 

(२) सा्वंजनिक ऋणु-संबंधी व्यय । 

' (३) मंत्रियों ओर प्रांतीय एडबोकेट जनरल का वेतन 
ओर भत्ता | 

(४) हाईकोट के त्यायाधीशों का वेतन और भत्ता | 

(५) अपवर्जित (5०५००) ग्रदेशों के शासन का व्यय । 

(६) न्यायालयों के निणंय के अनुसार चुकायी जाने वाली 
रकमें । | 

(७) कोई अन्य व्यय जो संविधान या प्रांतीय लेजिस्तेचर की 
विधि द्वारा इस प्रकार का घोषित किया गया हो । 

व्यय की इन म॒दों के संबंध में, प्रथम सद के अतिरिक्त, 
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श्रांतीय असेंबली तक-वितक कर सकती थी, पर वोट न दे सकती 
थी | शेष व्यय असेंबली की स्वीकृति के अनुसार किया जाता 
था । व्यय की इन मदों के संबंध में असेंबली को स्वीकृति देने 
अथवा न देने या किसी मद के घटाने का अधिकार था। असेंबली 
द्वारा स्वीकृत, व्यय की दोनों प्रकार की म्दे, गवनर द्वारा प्रमाशित 
करके, असेंबली में रख दी जाती थीं ओर सवमान्य समझी जाती 
थीं। इनके विरुद्ध किसी प्रकार का व्यय न किया जा सकता था | 
व्यय की पूरक माँगों की भी व्यवस्था थी । उनकी प्रक्रिया वही 
थी जो मोलिक माँगों की । व्यय की समस्त माँग गवनर के नाम 
पर पेश की जाती थीं । 

गवनर की सिफारिश के बिना कोई ऐसा विधेयक प्रांतीय 
असंबली में पेश नहीं किया जा सकता था जो (१) नया कर 
लगाता हो अथवा मोजूदा कर को बढ़ाता हो; (२) जो प्रांतीय 
ऋणा को नियंत्रित करता हो या प्रांत की ओर से कोई गारंटी देता 
हो या वर्तमान अथवा भविष्यत्‌ की आर्थिक जिम्मेदारी से संबंध 
रखने वाली किसी विधि को संशोधित करता हो; (३) जो किसी 
व्यय को प्रांतीय आय से चुकाया जाने वाला अनिवाय व्यय 
घोषित करता अथवा उसे बढ़ाता हो । 


उक्त वित्तीय व्यवस्था के कारण, प्रांतों के वित्तीय अधिकार भी 
'पहले की अपेक्षा अधिक हो गये थ। सन्‌ १९३५ के संविधान द्वारा, 
गवनंरं को वित्तीय बातों के संबंध में अनेक अधिकार दिये गये 
थ ओर वे उन अधिकारों का उपयोग अपने विवेक तथा व्यक्तिगत 
निणुय के अनुसार, गवनर जनरल के निरीक्षण में, करते थे। 
डोमोत्रियन संविधान में गवनेर का पद संवैधानिक शासक का 
सा हो गया था । फलस्वरूप उनके विशेष अधिकारों की इतिमश्री 
हो गयी थी ओर वे सब प्रांतीय ्ेजिस्लेचर अथवा मंत्रि-परिषद 
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को मित्न गये थ। प्रांतीय स्वराज्य इस प्रकार पूर्ण रूप से वास्तविक 
हो गया था। 


प्रक्रिया के नियम--ऐक्ट के अंतर्गत ल्लेजिस्लेचर के प्रत्येक 
सदन को अपनी प्रक्रिया तथा अपने काय-संचालन के नियम वनाने 
का अधिकार था। जिन प्रांतों के लेजिस्लेचर में दो सदन थे वहाँ 
के संयुक्त आंधरवेशन तथा परस्पर व्यवहार के नियम, गवर्नर, 
असेंबली तथा कोसिल के अध्यक्ष के परामश से बनाते थ। संयुक्त 
अधिवेशन में कोंसिल का अध्यक्ष सभापति का आसन गहण करता 
था और उसकी अनुपस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति, जिसकी नियमा- 
न॒ुकूल व्यवस्था हो । प्रांतीय लेजिस्लेचर को संधीय न्यायात्षय 
अथवा हाइकोट के न्यायाधीशों के कतव्य-पालन संबंधी आचरणों 
प्र तक-बित* करने का अधिकार न था | प्रांतीय ल्ेजिस्तेचर की 
प्रक्रिया के ठीक न होने के कारण उसके निणयों के संबंध में किसी 
प्रकार को आपत्ति नहीं की जा सकठी थी । 

गवनर को ऑर्डनिंस-प्रांतीय गवर्नरों को उस समय 
जब लेजिस्लेचर के अधिवेशन न हो रहे हों, ऑर्डीनिर्स जारी 
करने का अधिकार था। निधोरित काय-काल में इन ऑर्डीनिसों 
का, वही स्थान था जो प्रांतीय कानूनों का। ऐसी ऑर्डनिस 
ज्ञेजिस्तेचर के अधिवेशन के आरंभ होने के छः सप्ताह के पश्चात्‌ 
स्वयं समाप्त हो जाती थीं और इसके पूर्व भी यदि लेजिस्त्लेचर, 
उनके वापस लिये जाने के पक्त में प्रस्ताव पास करता या गवनेर 
उनको स्वयं वापस कर लेते । इस प्रकार की ऑर्डनिस मंत्रिपरिषद्‌ 
के परामर्श से जारी की जाती थीं। सन्‌ १९३५ के शासन संबंधी 
ऐक्ट द्वारा दिये गये गवनर के अन्य विधि-निर्माण के अधिकारों 
की इतिश्री हो गयी थी ) श्रांतीय गवर्नर न तो अपने ऐक्ट जारी 
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कर सकते थ ओर न असाधारण परिस्थिति की घोषणा करके 
प्रांत के शासन को अपने।अधीन कर सकते थे। 
कार्य-विभाजन--भारत का डोमीनियन संविधान संघ- 
संविधान था। फल्नस्वरूप अन्य संघरराज्यों की भाँति उसमें भी 
संघ-राज्य और संघांतरित अंगों में कार्य-वेभाजन किया गया 
था। विभाजन का आधार न्यूनाधिक वही था जो सन्‌ १६३४ के 
संविधान का। एक संघीय बिषयों की सूची थी, एक प्रांतीय 
विषयों की और एक समवर्ती विषयों की | अवशिष्ट विषयों में 
सन्‌ १६३५ के ऐक्ट की व्यवस्था कायम रखी गयी थी। गवर्नर 
जनरल सावजनिक घोषणा द्वारा डोमीनियन तथा प्रांतीय 
लेजिस्लेचरों को ऐसे विषयों के कानून बनाने का अधिकार दे 
सकते थे । असाधारण परिस्थिति में, अथातू जब गवर्नर जन्रत्र 
इस बात की घोषणा करते कि युद्ध अथवा आंतरिक अशांति के 
कारण, देश की रक्षा भयंकर खतरे में थी, डोमीनियन लेजिस्लेचर 
प्रांतीय तथा अवशिष्ट विषयों के भी कानून बना सकता था। इस 
अकार का कोई विधेयक गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना, 
डोमीनियन लेजिस्लेचर में पेश न किया जा सकता था। इस 
बीच में प्रांतीय लेजिस्लेचरों का अपने कार्य-क्षेत्र के अंतगंत 
कानून बनाने का अधिकार पूर्बंबतू बना रहता था किंतु, यदि 
कोई श्आंतीय कानून घोषणांतर्गत निर्मित डोमीनियन कानून से 
असंगत होता था तो वह असंगत अंश तक रद सममका जाता 
था। युद्ध आरंभ होने के पूर्व भी, यदि आनेवाले खतरे के संबंध 
में उन्हें संतोष हो जाय, तो गबरनर जनरल इस प्रकार की घोषणा 
कर सकते थे। असाधारण परिस्थिति के अंत के लिए दूसरी 
घोषणा की व्यवस्था थी। प्रांतीय लेजिस्लेचरों की अनुमति से, 
अथात्‌ यदि ग्रांतीय लेजिस्लेचर अनुमति-सूचक प्रस्ताव पास करे, 
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डोमीनियन लेजिस्लेचर संबद्ध प्रांतों के लिए, प्रांतीय विषयों के 
भी कानून बना सकता था, किंतु प्रांतीय लेजिस्लेचरों को ऐसे 
ऐक्टों के संशोधन तथा रद्द करने का अधिकार था । डोमीनियन 
लेजिस्लेचर सम्मिलित भारतीय रियासतों के संबंध में उन्हीं 
विषयों के कानून बना सकता था, जो प्रवेश्राथना-पत्र द्वारा 
डोमीनियन को हस्तांतरित किये जाते थे। यदि कोई विधेयक 
गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति से डोमीनियन लेजिस्लेचर में 
पेश किया जाता था तो इसके कारण उनके अनुमति देने 
अथवा न देने या रिजवब करने के अधिकार में किसी प्रकार की 
कमी न होती थी । 
रु ० 
काय-विभाजन के उक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जावा है कि 
डोमीनियन ओर ग्रांतीय लेजिस्लेचरों के काय-संपादन के संबंध 
में जो रुकाबट सन्‌ १९३४५ के भारतोय शासन-संबंधी ऐक्ट 
द्वारा लगायी गयी थीं, उनमें से बहुतों की इतिश्री हो गयी थी । 
ब्रिटिश पालेमेंट अब भारतीय डोमीनियन के संबंध में कानून 
नहीं वना सकती थी ओर न घपतम्राट भारतीय डोमीनिंयन अथवा 
प्रांतों के लेजिस्लेचरों द्वारा स्वीकृत विधेयकों को रह कर सकते 
थे । गवनर जनरल के विवेक ओर व्यक्तिगत निरुंय के अधिकारों 
के लुप हो जाने के कारण, विधि-निर्माण संबंधी जो रुकावट, वे 
लगा सकते थे, वे भी समाप्त हो गयी थीं । सन्‌ १९३४ के ऐक्ट में 
अनेक ऐसी बातें निधारित थीं जिनके संबंध के विधेयक संघीय 
अथवा ग्रांतीय लेजिस्लेचरों में पेशन किये जा सकते थे ओर 
बहुतों के विषय में गवनंर जनरल अथवा गवनेर की पूव अनुमति 
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अनिवाय थी। भेद-भाव संबंधी विधेयकों के बारे में भी कई 
रुकावद थीं। डोमीनियन संविधान से ये सब रुकावट निकाल दी 
गयी थीं। फल्लस्वरूप डोमीनियन लेजिस्लेचर एक पसुता-युक्त 
विधि-निर्माणकारी संस्था में परिवर्तित हो गया था। उसके 
अधिकार अब कारय-विभाजन संबंधी धाराओं से ही सीमित थे 
किसी बाह्य नियंत्रण से नहीं । 

डोमीनियन और संघांतरित अंगों में शासन-संबंध-- 
प्रांतीय तथा सम्मिलित रियासतों की सरकार अपना काय-संचालन 
इस प्रकार करने को थीं कि डोमीनियन छजिस्कचर द्वारा निर्मित 
विधियों की मर्यादा का उल्लंघनन हो। गवनंर जनरल को 
अधिकार था कि बे प्रांतीय सरकारों अथवा सम्मिल्षित रियासवों 
के नरेशों की अनुमति से, उन्हें शासन-संबंधी कोई ऐसा 
काम दे दें जो डोमीनियन के शासन के अंतर्गत था। इसी 
प्रकार डोमीनियन छेजिस्छचर, किसी प्रांत या प्रांतीय 
अधिकारियों को ऐसे अधिकार दे सकता, तथा उन पर 
कतंव्य लगा सकता था जिनके संबंध में प्रांतों को विधि' बनाने का 
अधिकार था। अतिरिक्त कामों में जो व्यय होता, वह डोमी नियम 
के कोष से दिया जाने को था। डोमीनियन लेजिस्लेचर द्वारा पास 
किये गये ऐक्ट, गवनंर जनरल और नरेशों के परस्पर समझौते 
के अनुसार, रियासतों में उस सीमा तक कार्यान्बित किये जाते थे 
जहाँ तक वे उन पर लागू थे। गवनर जनरल को इस बात की 
जाँच करने का अधिकार था कि सममोते के अंतर्गेत रियासवों में 
डोसमीनियन सरकार की नीति कार्यान्वत की जा रही थी अथवा 
नहीं । यदि नहीं तो इस संबंध में वे नरेशों को आवश्यकतानुसार 
आदेश दे सकते थे। विभिन्न प्रांव अपना शासन-संचालत इस 
प्रकार करने को थे कि डोमिनियन के शासन-संचालन में किसी 
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प्रकार को बाधा अथवा रुकावट न हो। डोमीनियन सरकार, 
प्रांतीय सरकारों को कुछ समवर्ती विषयों के शासन के संबंध में 
तथा यातायात के ऐसे साधनों के निर्माण अथवा उनकी राज्षा 
के संबंध में जो सैनिक महत्त्व के थे, तथा भारत या उसके 
किसी भाग की शांति और व्यवस्था के संग की आशंका पर, 
प्रांतीय शासन-संचाल्लन किस प्रकार किया जाय--इनके 
संबंध के आदेश दे सकती थी । जब ऐसी असाधारण परिस्थिति 
की घोषणा की जाय कि भारत के विरुद्ध युद्ध छिड़ने वाला 
है, उस समय डोमीनियन की सरकार ग्रांतों को शासन-संचालन 
संबंधी आदेश दे सकती थी। डोमीनियन की सरकार, संघीय 
विषयों के संबंध में आवश्यकता पड़ने पर, प्रांतों में स्थित 
अथवा प्रांतीय सरकारों की भूमि पर अधिकार कर सकती थी । 
कितु इस संबंध में हरजाना देने तथा सममौता करने की 
व्यवस्था थी। यदि परस्पर समकोता न होता था तो 
फेडेरल कोट के प्रधान न्यायाधीश को निर्णय के लिए पंच नियुक्त 
करने का अधिकार था। यही व्यवस्था सम्मिलित रियासतों के 
संबंध में भी की गयी थी । उनका शासन-संचालन इस प्रकार का 
होना चाहिए था कि डोमोनियन के शासनाधिकार पर, जहाँ तक 
वह रियासतों में लागू थे, कुप्रभाव न पड़े । यदि किसी समय 
गवर्नर जनरल को यह विद्ति हो कि अमुक सम्मिलित रियासत 
के नरेश इस संबंध सें अपने कतेव्यों का पात्नन नहीं कर रहे थे, 
तो नरेश की बात सुनने के पश्चात्‌ , वे उन्हें आवश्यकतानुकूल 
आदेश दे सकते थे | 


वित्तीय व्यवस्था--डोमीतनियन संविधान की बित्तीय 
व्यवस्था न्यूनाधिक उसी प्रकार की थी जैसी सन्‌ १९३४ के 


( ११५६ ) 


भारत-शासन-संबंधी ऐक्ट द्वारा निधारित की गयी थी। उसके 

मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं-- 

१--कुछ टेक्स ऐसे निर्धारित किये गये थे जिसकी सारी आमदनी 
डोमीनियन सरकार की मिलने को थी; जैसे आयात-कर, 
रेलवे का मुनाफा, मुद्रा ओर टकुसाल, रिज़ञब बक्र का 
लाभ आदि | 

२--कुछ् टैक्‍स ऐसे थे जिनके उगाहने का अधिकार डोमीनियन 
सरकार को था पर जो प्रांतों और सम्मिलित रियासतों में 
ऐक्ट द्वारा निधोरित सिद्धांतों के अनुसार विभाजित कर 
दिये जाते थ; जैसे उत्तराधिकार का टेक्‍्स। इन मदों के 
संबंध में जो अतिरिक्त कर लगाया जाता, उसको सारी 
आमदनी डोमीनियन सरकार को मिलने को थी । 

३--कुछ टेक्स ऐसे थे जिनके उगाहने का अधिकार संघ-सरकार 
को था पर जिनका निर्धारित प्रतिशत प्रांतों तथा सम्मिलित 
रियासतों को लोटाया जाने को था ; जैसे आय-कर | इस 
संबंध में भी जो अतिरिक्त कर लगाया जाता उसकी सारी 
आमदनी डोमीनियन सरकार को मिलने को थी | 

४--वे टैक्स जिनकी समस्त आय प्रांतीय सरकारों को मिलने को 
थी; जैसे मालगुजारी, जंगलात आदि । 
गवर्नर जनरल की पूव अनुमति के बिना, कोई ऐसा विधेयक 

अथवा संशोधन डोमीनियन लेजिस्लेचर में पेश न किया जा 

सकता था जिसका प्रांतों के हिंत पर कुप्रभाव पड़ता हो अथबा जो 

कृषि की आय के अथ को बदलता हो अथवा जो आय के विभा- 

जन के सिद्धांतों पर असर डालता हो अथवा अतिरिक्त कर 

लगता हो । वे अतिरिक्त कर लगाने की अनुमति तभी दे सकते 


( ११७ ) 


थे जब उन्हें यह विश्वास हों जाय कि मितव्ययता करने 
तथा संघीय आमदनी के बढ़ने पर भी आमदनी और खच 
का बराबर होना असंभव था। डोसीनियन की सरकार, गवर्नर 
जनरल के ऑडर के अनुसार प्रांतों की आर्थिक सहायता भी 
कर सकती थी । 


संघीय न्यायालय और हाईकीट-डोमीनियन संविधान 

रा न तो संघीय न्यायालय और हाईकोर्टों के संगठन में किसी 
प्रकार का परिवर्तन किया गया था और न उसके अधिकारों में । 
सब से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन जो किया गया था बह न्यायाधीशों 
की नियुक्ति से संबंधित था। अगस्त सन्‌ १९४७ तक नियुक्ति 
का अधिकार सम्राट को था ओर उसके पश्चात्‌ गवर्नर 
जनरल को प्रधान न्यायाधीश के लिए सन्‌ १९३४ के ऐक्ट के 
अनुसार यह आवश्यक था कि नियुक्ति के समय अथवा 
जब वह सवप्रथम किसी न्याय-संबंधी पद पर नियुक्त हुआ था 
उस समय यथा तो वह बेरिस्टर या फैकल्टी ऑफ (एडवोकेट्स 
का सदस्य या भारतीय वकोल रहा हो। डोमीनियन संविधान 
से यह धारा निकाल दी गयी थी। संघीय न्यायालय के 
न्यायाधीश गवनैर जनरल के पास त्यागपत्र भेजकर पहले 
की तरह अपने पद से अह्ृग हो सकते थे. और सम्राट भी 
दुराचरण अथवा शारोरिक ओर मानसिक दुबलता संबंधी प्रिवी 
कॉसिल की रिपोट पर उन्हें अपने पद से अलग कर सकते थे | 
न्यायाधीशों के बेतन आदि निश्चित करने का अधिकार गवर्नर 
जनरल को था किंतु वह किसी व्यक्ति के काय-काल में इस प्रकार 
बदला न जा सकता थां जिससे उसको हानि पहुँचे। संघीय 
न्यायालय की भाषा, उसके सोौलिक तथा अपीछों के सुनने के 


( श्श्ण ) 


कार्य-क्षेत्र, उसके अधिवेशनों के स्थान तथा उसके संबंध में प्रिबी 
कोंसिल की स्थिति में डोमीनियन संविधान द्वारा किसी प्रकार का 
परिवतन नहीं किया गया है। संघीय न्यायाज्य और प्रिबी 
कोंसिल/के निर्णय प्‌वेबत्‌ सर्वमान्य सममे जाने को थे और 
उनके कार्य-रूप में परिणत किये जाने की व्यवस्था थी | हाईकोर्टों 
की अवस्था न्यूनाधिक पूर्ववत्‌ बनी हुई थी। इनके संबंध में भी 
सम्राट के समस्त अधिकार गवर्नर जनरल को दिये गये थ. और 
पूर्वी पंजाब ओर आसाम के लिए नये हाईकोर्टों की व्यवस्था 
की गयी थी । 


सावजनिक नोकरियाँ---भारतीय शासन-सम्बन्धी सन्‌ 
१९३४ के अनुसार भारत में सम्राट की दो प्रकार की नोौकरियाँ । 
थीं--( १) सेनिक नोकरियाँ ओर (२) सिविल नोकरियाँ 
डोमीनियन संविधान से सैनिक नौकरियों के संबंध की 
समस्त घाराएं निकाल दी गयी थीं। उनकी आवश्यकता उस 
समय थी जब देश-रक्षा एक संरक्षित विषय था और उसके संबंध 
में गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार के ग्रति उत्तरदायी थे! सिविल 
नोकरियों के विषय में भी महत्त्वपूर्ण अंतर हो गये थे। सन्‌ 
१६२५ के संविधान के अनुसार कई ऐसी नोकरियाँ थीं जिन्हें 
भारत-मंत्री को नोकरियाँ कहते थ। इनकी नियुक्ति तथा हितों की 
रज्ञा का अधिकार भारत-संत्री तथा स-कोंसिल भारत-मंत्री को 
था। इस ग्रकार नियुक्त जितने सरकारी नौकर, डोमीनियन की 
स्थापना के पश्चात्‌ भारत में काम कर रहे थे, उन्हें निकालने का 
अधिकार, डोमीनियन या प्रांतों में काम करने के अनुसार, गवनेर 
जनरल या प्रांतीय गवनेरों को था। दुराचरण के अतिरिक्त, इस 
प्रकार का कोई व्यक्ति, उस समय तक न तो निकाला जा सकता 


( ११९ ) 


था ओर उसका दर्जा ही गिराया जा सकता था, जब तक उसे 
अपनी स्थिति के स्पष्ट करने का पूर्ण अवसर न दिया गया हो। 
सिविल सर्विसों की नियुक्ति का अधिकार, डोमीनियन संविधान 
के अनुसार गवर्नर जनरल या गवरनरों को था ओर नौकरी की 

लिकोप नि यमों ही ह<॥ (५ 
शत उन्हीं के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार निश्चित की 
गयी थीं । 


उपसंहार-उपयेक्त विवरण में हमने भारत के डोमीनियन 
संविधान का संज्षिप्त विवरण दिया है। किंतु यह संविधान स्थायी 
ने था। भारतीय संविधान सभा स्वतंत्र भारत संविधान के निर्माण 
में संत्रम थी। २६ जनवरी सन्‌ १६४० को उसके द्वारा निर्मित 
लोकतंत्रात्मक संविधान भारत पर ज्ञागू कर दिया गया | उप्त दिन 
से डोमीनियन संविधान की इतिश्री हो गयी । 


चौथा परिच्छलेद 


नवीन संविधान का निर्माण 


प्राकथन--भारत में संविधान-सभा को माँग--संविधान-सभा और 
जनता का प्रतिनिधित्व--संविधान सभा का कार्यारंभ--संविधान के प्रारूप 
की विशेषताए--प्रारूप को प्रस्तावना--भारतीय संघ ओर उसका राज्य- 
क्षेत्र-यूनियन की कार्य-पालिका--थूनियन पालमेंट--यूनियन न्यायालय-- 
संधांतरित राज्यों का शासन--संघधांतरित राज्यों के लेजिस्लेचर--राज्यों 
के हाईकोट--चीफ कमिश्नरों के राज्य--यूनियन और राज्यों का परस्पर 
संबंध--दस से पंद्रहव भाग तक--संविधान में संशोधन--संक्रमण काल 
की व्यवस्था--नये संविधान के लागू होने की तिथि--नये संविधान 
का निर्माण | 


प्राक्थन---जिन दिनों भारत का शासन डोमीनियन-संविधान 
के अनुसार हो रहा था, उन्हीं दिनों भारत की [संविधान-सभा 
देश का संविधान बनाने में लगी थी। इस घंविधान सभा की 
रचना का मूल आधार केबिनेट-प्रतिनिधि-मंडल की योजना थी। 
उसके अनुसार यह प्रश्नु-सत्ता-युक्त संस्था न थी। किंतु भारतीय 
स्वतंत्रता ऐक्ट के अनुसार, जब देश का विभाजन हुआ और 
पाकिस्तान के लिए एक प्रथक संविधान-सभा की व्यवस्था की गयी, 
तो देश के स्वतंत्र होने के कारण, भारत की संविधान सभा 
प्रभुतायुक्त हो गयी । उसकी रचना में भी ,आवश्यक परिवर्तन 
किये गये । सिंध ओर उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रांत का एक भी 


( १२१ ) 


प्रतिनिधि न रह गया, बंगाल और पंजाब के प्रतिनिधि घटाये 
गये ओर सम्मिलित भारतीय रियासतों के कुछ प्रतिनिधि बढ़े । 
इसी प्रश्नता-युक्त संविधान-सभा को १५ अगस्त सन्‌ १९४७ 
को, भारत की राजसत्ता भारतीयों को सौंपी गयी । 


भारत में संविधान-सभा की माँग--संसार-व्यापी प्रथम 
महासमर, संसार को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करने के उद्देश्य से 
लड़ा गया था। युद्ध-काल में ही मित्र-राष्ट्रों के अनेक राजनीतिज्ञों 
: ने, राष्ट्रों द्वारा स्वभाग्य-निणेय के सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिया 
था ओर कुछ तो यहाँ तक कह गये थे कि भविष्य में इस सिद्धांत 
का उल्लंघन राष्ट्रों के लिए खतरे से खाली न था। उन दिनों 
भारत पर इस सिद्धांत का विशेष प्रभाव न ॒पड़ा। किंतु सन्‌ 
१९२३ सें, गांधीजी ने भारतीयों के संबंध में इसकी स्पष्ट व्याख्या 
की ओर सन्‌ १९२३ में श्रीमती एनीवेसेंट से प्रोत्साहन पाकर 
दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसका उद्देश्य, सन्‌ १६२३ के 
निर्वाचनों के पश्चात्‌ , एक ऐसे राष्ट्रीय कनवेंशन का आयोजन, 
करना था जो भारत का संविधान बना सके। सन्‌ १९२७ में 
साइसन कमीशन की नियुक्ति को घोषणा की गयी। इसमें एक 
भी भारतीय को स्थान न मित्रा था। फलस्वरूप समस्त देश में 
कमीशन का घोर विरोध हुआ और राष्टीय अपमान के प्रतिकार- 
स्वरूप, संविधान-सभा की माँग अधिकाधिक जोर पकड़ने लगी । 
सन्‌ १६३४ में पं० जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आवश्यकता पर 
इतना अधिक जोर दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, 
मई सन्‌ १९३४ के पटना के अधिवेशन में, यह निश्चय किया कि 
आगामी निर्वाचन श्वतपत्र की योजना के अस्वीकृत करने और 
भारत के संविधान-निर्माण और सांप्रदायिक समस्या के हल के 


( १२२ ) द 


लिए, संविधान-सभा मांगने के आधार पर लड़े जायें। सन्‌ 
१९३६ में, कांग्रेस ने फैजपुर के अधिवेशन में, भारतीय शासन 
संबंधी सन्‌ १९३४ के ऐक्ट का विरोध किया और इस बात पर 
जोर दिया कि प्रोढ़ मताधिकार पर निर्वाचित संविधान-सभा के 
द्वारा, जिसे भारत के संविधान-निर्माण का पूर्ण अधिकार हो, 
देश में लोकतंत्रात्मक राज्य स्थापित किया जाय | दूसरे महासमर 
के आरंभ के पश्चात, नवंबर सब्‌ १६३६ में, कांग्रेस कार्य-सपम्रिति 
ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया जिसके ज्ल्लेख- 
नीय अंश इस अकार हैं--/संविधान-सभा ही स्वतंत्र देशों के . 
संविधान-निर्माण का एक मात्र ज्ञोकतंत्रात्मक तरीका है'*******- 
संविधान-सभा ही सांप्रदायिक समस्या तथा अन्य कठिनाइयों के 
हल का एक मात्र उपयुक्त साधन है'**'**** 'संविधान-सभा ही 
एक ऐसे संविधान का निर्माण कर सकती है जिसमें स्वीकृत 
अल्पसंख्यकों के हितों की, उनकी दृष्टि से संतोषप्रद, रक्षा हो 
सकती है |" *''* 'संविधान-सभा का निर्त्नाचन वयस्क मत्ता- 
धिकार पर होना चाहिये किंतु यदि मौजूदा अल्पसंख्यक अपने 
प्रथक निर्वाचन-मंडल्ल बनाये रखना चाहें तो उन्हें इसका अधिकार 
होना चाहिये ।*“******? सन्‌ १९४० में मुस्लिम ल्लीग ने भी 
संविधान-सभा की मांग को स्वीकार किया, किंतु पाकिप्तान को 
कल्पना के दृढ़ हो जाने के कारण, उसने भारत और पाकिस्तान 
के लिए अलग-अलग संविधान-सभाओं का होना आव- 
श्यक बतलाया | 

यद्यपि भारत में संविधान-सभा की,मॉँग जोर पकड़ रही थी, 
पर श्रिटिश सरकार उसकी ओर से स्वथा उदासीन थी। 
सन्‌ १६४२ तक उसने उसके अनुकूल एक भी वक्तव्य न निकाला। क्‍ 
किंतु क्रिप्स को योजना में इसके पक्ष में एक घाराथी। “ थुद्ध 


६ ३. ) 


समाप्त होने के पश्चात्‌ शोघातिशीघ्र एक ऐसी निर्वाचित सभा" 
स्थापित की जायगी, जिसका काम भारत के लिए नये संविधान 
का निर्माण करना होगा।” क्रिप्स-योजना द्वारा व्यवस्थित 
सांवधान-सभा की तीत्र आलोचना हुईं। इसका विवरण हम 
इस पुस्तक के प्रथम परिच्छेद * में दे चुके हैं। फल्लस्वरूप भारतीय 
नेताओं ने संपूर योजना को अस्वोकार किया। लॉड वैवेल की 
योजनाओं सें संविधान-सभा का स्थान न था। किंतु केबीनेट 
प्रतंताध-मंडल की दीघकालीन योजना का संबंध संविधान-सभा 
ओर भारत के भावो संविधान से था। कांग्रेत और मुस्लिम लीग 
दोनों ने इस योजना को स्वीकार किया | फल्लस्वरूप उस संविधान- 
सभा का निर्वाचन हुआ जिसका विवरण हम इस पुस्तक के 
४४-४४ पूृछों पर दे चुके है। 
संविधान-सभा और जनता का :ग्रतिनिधित्व ---कैत्रीनेट 
प्रतिनिधि-मंडल की योजना के अनुस्तार जिस संविधान-सभा का 
निर्वाचन हुआ उसके प्रतिनिधि होने के संबंध में कुछ लोगों को 
संदेह था । मुस्लिम लीग के सहयोग न करने पर इन लोगों की 
आल्लोचना ओर भी अधिक हृढ़ हो गयी | मई सन्‌ १९७४७ 
कामन-सभा के एक भाषण में, मिस्टर चर्चित्न ने इस संबंध में 
अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये थे--तथा-कथित संविधान- 
सभा अपयोप्त मताधिकार के आधार पर निर्मित हुई है। उसे 


ड 
चणक 
रस 


१, इस सभा को संविधान-सभा (0005060७४४ 4856770]9) 
न कहकर निर्वाचित प्रतिनिधि सभा ( ०ए008507(8698 
3.556700]9 ) या संविधान-निर्मात्री-सभा ( 0009#60005- 
छ8 ४72 7009 ) संभवतः जान-बूककर कहां गया था। 

२. देखिये प्रष्ठ ८ से १३ तक पव । 


( १२४ ) 


भारतीय जनता की ओर से बोलने तथा उनके भाग्य के निणुय 
का अधिकार नहीं है।” भारत के समाजवादी दल्ल की आलोचना, 
दूसरे दृष्टिकोण से, न्यूनाधिक इसी प्रकार की थी। उनके 
मतानुकूल संविधान-सभा त्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित ढाँचे 
के अनुसार, संकुचित मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई 
थी।' वह जनता की प्रतिनिधि-स्वरूप न थी। अतएव उन्होंने 
सरकार से यह्‌ आग्रह किया कि मोजूदा संविधान-सभा विघटित 
कर दी जाय, वयस्क मताधिकार के आधार पर एक वास्तविक 
संविधान-सभा निर्वाचित की जाय ओर उसके सम्मुख संविधान 
का प्रारूप स्वीकृति के लिए पेश |किया जाय | कांग्रेस के स्वीकृत 
प्रस्तावों के अनुसार भी, संविधान-सभा प्रतिनिधि न कही जा 
सकती थी । फैजपूर कांग्रेस ने प्रोढ़ मताधिकार के आधार पर 
निर्वाचित संविधान-सभा को ही स्वीकार किया था । 


इन आलोचनाओं में सत्य का अंश है। संविधान-सभा 
प्रो मताधिकार के आधार पर निर्वाचित न हुई थी। फलस्वरूप 
बह पूररूपेण जनता को प्रतिनिधि-संस्था न थी। किंतु उसपरमें 
भारत के सब दलों का प्रतिनिधित्व था। संविधान-प्तभा के 
दूसरे अधिवेशन के आरंभ में, मिस्टर चर्चिल्ष को आलोचना की 
ओर संकेत करते हुए, डा० राजेन्द्र श्रसाद ने इस संबंध में 
अपने विचार इस प्रकार प्रगट किये थे --/कुल्न २६६ सदस्यों में से 
२१० उपस्थित थे। उनमें से १४५४ हिंदुओं, ३० परिगणशित जातियों, 
५ सिक्‍खों, ६ भारतीय ईंसाइयों, ४ पिछड़ी हुई जातियों, ३ आँग्ल 
भारतीयों, ३ पारसियों ओर ४ मुसलमानों के प्रतिनिधि थे। 





("मल अ०३ ९०००८ ० पतन भार, 


१. समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव, मई 
सन्‌ १६४८ । 


( (शए॒छ ) 


संप्रदाय की दृष्टि से, मुसलमानों के अतिरिक्त भारतीय संविधान- 
सभा सब दल्ों की प्रतिनिधि स्वरूप थी |” पर मुसलमानों की 
यह्‌ स्थिति मुस्लिम लीग के निर्णय के कारण थी। अन्यथा 
मुसलमानों के प्रतिनिधियों की संख्या ८० निधौरित की गयी थी । 
राजनीतिक विचार-धाराओं के दृष्टिकोण से भी संविधान-सभा 
देश की प्रतिनिधि-स्वरूप कही जा सकती थी । उसमें प्रायः सभी 
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस ने अपने कोटा में 
कांग्रसवादियों के अतिरिक्त अन्य विचारधाराओं के व्यक्ति भी 
सम्मिलित किये थे। पर समाजवादी दल का एक भी प्रतिनिधि 
न था। इसका मुख्य कारण संविधान-सभा की रचना का दोष 
नहीं, वरन्‌ स्वयं समाजवादियों द्वारा संविधान-सभा का बहिष्कार 
था। पर संविधान-सभा परिस्थिति विशेष के कारण, परोक्ष 
निर्वाचन-पद्धत के अनुसार निर्वाचित हुई थी। उसमें प्रत्येक 
१० लाख जन संख्या. के- लिए एक प्रतिनिधि की व्यवस्था थी | 
केबीनेट-प्रतिनिधि-मंडल के विचारानुकूल यह प्रोढ़ मताधिकार के 
प्रतिनिधित्व का सर्वश्रेष्ठ विकल्प था । 

संविधान-सभा का कार्योरंभ--६ दिसंबर सबच्‌ १९४६ को, 
डॉ सशच्चिदानन्द सिनहा की अध्यक्षता में संविधान-सभा का 
अधिवेशन वड़े समारोह के साथ आरंभ हुआ। ११ दिसंबर 
को डॉ० राजेंद्र प्रसाद उसके स्थायी सभापति निर्वाचित हुए। 
१३ दिसंबर को पं० जवाहरलाल नेहरू ने लक्ष्य ( 00]2०४४7९७ ) 
संबंधी प्रस्ताव पेश किया, पर उसका निर्णय अगले अधिवेशन 











१. संविधान-सभा के सदस्यों में ड[० सबच्चिदानंद सिनहा सबसे अधिक 
वयोबृद्ध थे । अतएव अध्यक्ष के अभाव में, संविधान-सभा की बैठक 
उन्हीं की अध्यक्षता में आरंभ हुई । 





(. ६२६ ) 


के लिए स्थगित कर दिया। २३ दिसम्बर को संविधान-सभा 
२० जनवरी सन्‌ १९४७ तक के लिए स्थगित कर दी गयी । दूसरे 
अधिवशन में संविधान-सभा ने लक्ष्य-संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार 
किया और संविधान के विभिन्न अंगों से संबंधित अनेक कमेटियाँ 
नियुक्त कीं ।! २२ जुल्नाई को राष्ट्रीय फंडा निर्धारित किया गया। 
१४ अगस्त सन्‌ १९४७ को, भारतीय स्वतंत्रता ऐक्ट के अ्ंतगंत 
उसने प्रम्ुुगसत्ता-युक्त होकर, देश का शासन-सूत्र अपने हाथ में 
लिया । इसी बीच में उसकी विभिन्न कमेटियों की रिपोर्टो पर 
विचार हुआ। २९ अगस्त को संविधान की प्रारूप-कमेटी लियुक्त 
हुई । इसका काम संविधान के उस प्रारूप की जाँच तथा आवश्यक 
संशोधनों की सिष्वारिशें करना था जिसे संविधान-सभा के निशयों 
के अनुसार, उसके कार्योत्रय ने तैयार किया था | डा० अंबेडकर 
इसके अध्यक्ष थ। कमेटी के अन्य सद्स्यों के नाम इस प्रकार है-- 
श्री अलादीकृष्णु स्वामी अय्यर, श्री एन० गोपाल स्वासी आयंगर, 
श्री कन्हैयालाल माशिकलाल मुंशी, सेयद मुहम्मद साठुल्ला, सर 
बी० एल० मित्र ओर श्री डी० पी० खेतान | लगभग ६ महीने 
के विचार के पश्चात्‌ इस कमेटी ने भी अपनी रिपोट संविधान- 
सभा में पेश की । ४ नवंबर सम्‌ १९४७८ को डाक्टर अंबेडकर 


2विनियी सकल पिननन लक न नाना मिलन 
अन्‍य, 


१. मुख्य कमेटियाँ इस प्रकार थीं--[7770% 70 9७675 (0070 धा(886, 
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१७७० 


( ९७ ) 


ने संविधान-सभा में यह प्रस्ताव रखा कि वह प्रारूप-कमेटी की 

रिपोट पर विचार करे। कुछ लोगों के (विरोध करने पर भी, 

प्रारूप पर विचार आरंभ हुआ और इस प्रकार स्वतंत्र भारत के 

संविधान का अंतिम रूप विधारित होने लगा । 

संविधान के प्रारूप की विशेषताएं -उक्त भ्रस्ताव के 

संबंध में दिये गये अपने भाषण में, डा० अंबेडकर ने प्रारूप की 

निम्नलिखित विशेषताओं पर प्रकाश डाला-- 

१--राष्ट्रपति की व्यवस्था, पर अध्यक्षात्मक सरकार की नहीं । 
प्रारूप में, अमरीका के संविधान की भाँति, देश के सर्वोच्च 
शासकीय अधिकारी को राष्ट्रपति कहा गया था, पर वहाँ पर 
प्रचलित अध्यन्षात्मक सरकार को व्यवस्था न की गयी थी । 
उसमें अधिकार |बसाजन तर्व को किसी प्रकार का स्थान 
न मित्नाथा। 

२--कंद्रीकरण को ओर भ्कुके हुए संघ-संविधान की व्यवस्था-- 
प्रारूप में संघ-संविधान की व्यवस्था की गयी थी । पर वह 
एकात्मक दिशा की ओर अत्यधिक मकुका हुआ था। संयुक्त- 
राज्य अमरीका के संविधान की भाँति न तो उसमें दोहरी 
नागरिकता की व्यवस्था थी ओर न संघांतरित अंगों की वह 
सत्ता, जिसके कारण वे अपने संविधानों को स्वयं सिर्धारित 
कर सकते थे । समवर्ती विषयों की सूचियाँ भी इसी रद्द श्य 
स्रे बनायी गयी थों । 

३--समस्त भारत के लिए एक ही न्यायपालिका की व्यवस्था थी | 
संघीय-न्यायालय और हाईकोट एक ही इकाई के विभिन्न 
अंग थे | 

४--प्रारूप बहुत बड़ा था, ज्समें ३१५ अनुच्छेद और आठ 
अनुसूचियाँ थीं । 


( १२८ ) 


इन विशेषताओं को बतल्ाने के पश्चात्‌ डा० अंबेडकर ने 
जनता द्वारा की गयीं प्रारूप की आलोचनाओं पर भी प्रकाश 
डाला । उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--- 
१--संविधान के प्रारूप में मोलिकता का अभाव था। उसका 

महत्वपूर्ण अंश भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १९३५ के ऐक्ट 

पर आधारित था। 
२- प्रारूप में भारतीयवा का अभाव था । 
३--नाग रिक्ों को व्यवस्था संतोषप्रद न थीं | 

अपने भाषण में उन्होंने इन आलोचनाओं के संबंध में अपना 
मत प्रगट तथा उनका खंडन किया । 

प्रार्प की ग्स्तावना-साधारणतया प्रत्येक संविधान की 

प्रस्तावना होती है | उसमें उन उद्द श्यों का उल्लेख होता है जिनकी 
पूर्ति के लिए संविधान का निर्माण आवश्यक समझा गया है। 
भारत के संविधान के प्रारूप की भी प्रस्तावना थी। इसमें उसी 
लक्ष्य को सम्मिलित किया गया था जिसे संविधान-सभा जनवरी 
सन्‌ १९४७ में स्वीकार कर चुकी थी । प्रस्तावना इस प्रकार थी--- 

“हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण सत्ताधारी प्रजा- 
तंत्रात्मक गण-राज्य निर्माण करने तथा उसके समस्त जनपदों को 
न्याय, सामाजिक, आर्थिक ओर राजनैतिक; स्वतंत्रता, विचार की, 
अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धरम की ओर उपासना की ; समता, 
प्रस्थिति की ओर अवसर की, प्राप्त कराने तथा उन सब में बंधुता, 
जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुरक्षित हो, वर्धेन 
करने के हेतु, कृत दृढ़ संकल्प, अपनी इस संविधान-सभा में आज 
तारीख'' ***** 'मई १९४८ ई० को, इसके द्वारा इस संविधान 
को अंग्रीकार करते हैं, अधिनियम का रूप देते हैं. और अपने 
आपको अपण करते हैं।” 


अस्तावन से स्पष्ट है कि प्रारूप के अंतगत्‌ भारत के लिए 
सावभौम सत्तायुक्त ल्ञोकतन्त्र, सब नागरिकों के साथ राजनीतिक, 
सामाजिक और आर्थिक न्याय, सब के लिए विचार, भाषण ओर 
धर्म की स्व॒तन्त्रवा, तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए सब की 
समानता ओर सब के लिए समान सुअवसर की व्यवस्था की गयी 
थी । किंतु उक्त अधिकारों के कारण राष्ट्रीय एकता का उल्लंघन न 
किया थया था ओर सरकार उनके दुरुपयोग को रोक तथा 
तत्संबंधी कानून बना सकती थी। प्रारूप में भारत ओर ब्रिटिश 
राष्ट्रमंडल के संबंध में कोई सिफारिश नथी। उसका विचार 
भविष्य के लिए छोड़ दिया गया था | 
भारतीय संघ और उसका राज्य-क्षेत्र-प्रारूप के प्रथम 
भाग में भारतीय संघ, उसके राज्यक्षेत्र, तथा क्षेत्राधिकार का 
विवरण था। भारत के अंतर्गंत्‌ पूवकाल्लीन प्रांतों, सम्मिलित 
भारतीय रियासतों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप-समूहों और 
उन प्रदेशों की गणना थी, जिसे संघ अवाप्त करे। संघांतरित 
प्रदेशों को राज्य की उपाधि मिली थी। नये राज्यों के सम्मिलित 
करने तथा उनके निर्माण ओर स्थापना को व्यवस्था की गयी थी | 
भाषा के आधार पर नये राज्यों के निर्माण के संबंध में प्रारूप में 
कोई व्यवस्था न थी। पर आंध्र प्रांत संबंधी, डोमी नियन-सरकार के 
वक्तव्य का उल्लेख करते हुए प्रारूप-कमेटी ने निम्नलिखित सुझाव 
पेश किया था--“न केवल आंध्र वरन्‌ भाषा के आधार पर बनने 
वाले सभी प्रांतों के संबंध में महत्वपूर्ण बातों की जाँच करने के 
लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाय, जो आदेशानुकूल ऐसे 
समय पर अपनी रिपोर्ट पेश करे कि नये संविधान के लागू 
होने के पूर्व ही सन्‌ १९३१५ के संविधानांतगंत इन ग्रांतों का निर्माण 
हो जाय जिससे प्रारूप के स्वीकृत होने पर संबंधित अनुसूचियों 
रु 
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में उनका उल्लेख कर दिया जाय |” इस व्यवस्था में कोई नयी 
वात न कही गयी थी | सन्‌ १६३४ का भारतीय शासन संबंधी 
ऐक्ट अ्रप्रेल सन १९३७ से लागू हुआ था किंतु सिंध ओर उड़ीसा 
के श्रांव इसके पूव' सन्‌ १६३६ में ही बन गये थ। कालांतर में 
ऐसा कमीशन नियुक्त हुआ, पर उसको रिपोर्ट तत्कालीन परि- 
स्थिति में भाषावर प्रांतों के अनुकूल न थी | भारतीय संघ-राज्य को 
फेडे रेशन ( +०१०7/७४०07 ) न कह कर युनियन और संघांतरित 
प्रदेशों को प्रांत न कह कर ( 53॥906 ) कहा गया था। युनियन 
नाम में दक्षिणी अफ्रीका के संविधान का प्रभाव प्रगट होता था 
के ७ गों क के 

ओर संघांतरित प्रदेशों को राज्य ( 5806 ) कहने में आस्ट्रेलिया 
ओर संयुक्त-राज्य-अमरीका के संविधानों का। प्रारूप-कमेटी 
के मतानुकूल युनियन शब्द का प्रयोग किसी विशेष कारण से नहीं 
किया गया था किंतु इस शब्द से साधारणतया कंद्रीकरण की 
ओर भुकाव का आभास होता है। काल्ांतर में सुदृढ़ कंद्रीय 
शासन की व्यवस्था के कारण फेडेरेशन की अपेक्षा युनियन' शब्द 
का प्रयोग अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ | 

नागरिकता के अधिकार आदि-्रारूप के दूसरे भाग में 
नागरिकता के अधिकारों का विवरण था ओर तीसरे भाग में 
नागरिकों के मूल अधिकारों का। चौथ भाग में राज्य की नीति 
के निदेशक सिद्धांतों का विवरण था। जनता के विकास वथा 
डसकी भलाई के लिए राज्य में सामाजिक शांति की आवश्यकता, 
राज्य की नीति संबंधी कुछ सिद्धांतों का निरूपणु, काम करने एवं 
शिक्षा के अधिकार तथा विशेष परिस्थितियों में सामाजिक सहायता 
आदि बातों का उल्लेख इस भाग में किया गया था । 

युनियन को कार्यपालिका- प्रारूप के पाँचवे भाग में 
युनियन को कार्यपालिका की व्यवस्था थी। युनियन के सर्वोच्च 


अधिकारी को प्रधान! ( ?/७»०१०॥४ ) का नाम दिया गया" था | 
इसके निर्वाचन की व्यवस्था थी और निर्वाचन में युनियन पालैमेंट 
के सदस्यों और संघांतरित राज्यों के लेजिस्लेचरों के निर्वाचित 
सदस्यों को बोट देने का अधिकार था । प्रधान का कार्य-काल पाँच 
बरस निधोरित किया गया था। उनका पुनर्निर्वाचन हो सकता 
था, किंतु एक बार से अधिक नहीं । निर्वाचल के समय प्रधान 
के लिए कमर से कम ३५ बरस का होना आवश्यक था और उसमें 
उन सब योग्यताओं का भी होना आवश्यक था, जो युनियन 
पात्रमेंट की लोक-सभा के सदस्यों के लिए आवश्यक थी | वे न तो 
युनियन लेजिस्लेचर का सदस्य हो सकते थे और न राज्यों के 
लेजिस्लेचरों के । यदि किसी लेजिस्लेचर का कोई सदस्य प्रधान 
चुता जाता तो पदासीन होने के दिन, लेजिस्लेचर में उसका स्थान 
रिक्त समझा जाता । वेतनिक सरकारी पदाधिकारी भी प्रधान न 
हो सकते थे। मंत्री लोग इस बंधन से मुक्त समझे गये थे | 
संविधान के उल्लंघत करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महामियोग 
की व्यवस्था थी। इसकी कारवाई लेजिस्लंचर की किसी सभा 
में आरम हो सकती थी। काय-प्रशाल्री इस प्रकार थी--किसी 
सभा के ३० सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर पर तत्संबंधी प्रस्ताव 
उस सभा में पेश किया जाता | यदि वह सभा कुल्ल सदस्यों के 
$ मतों से उसे स्वोकार करती तो दूसरी सभा, लगाये गये आरोपों 
की जाँच करती। यांदे वह भी आरोपों को कुल्न सदस्यों के बहुमत 
से स्वीकार कर लेती तो प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ता | एक 
१ प्रारूप के हिंदो अनुवाद में ?७०७४१७०४ के लिए प्रधान शब्द 

का प्रयोग हुआ था, पर नये संविधान में उसके लिए राष्ट्रपति 

शब्द का प्रयोग किया गया है । 
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उप-प्रधान की भी व्यवस्था थी | यह थुनियन पालमेंट की राज्य- 
परिषद्‌ का अध्यक्ष होता ओर युनियन पालमेंट की दोनों सभाओं 
की संयुक्त बेठक में एकाकी हस्तांतरीय (78) एफल्चा8- 
707780|0) बोट की अनुपातीय प्रतिनिधित्व की ग्रणालो के 
अनुसार गोपकीय मत द्वारा चुना जाता। इसका कार्य-काल भी 
पाँच बरस निधौरित हुआ था। प्रधान की भाँति उप-प्रधान के 
लिए भी ३४ बरस का होना आवश्यक था । इसके अतिरिक्त उनमें 
उन सब योग्यताओं का भी होना आवश्यक था जो यूनियन 
पालमेंट की राज्य-परिषद के सदस्यों के लिए निर्धारित की 
गयी थीं । प्रधान के स्थान के रिक्त होने पर उप-प्रधान को उनके 
स्थान पर काम करने का अधिकार था। प्रधान और उप-प्रधान 
के निर्वाचन संबंधी सब मामलों का निशंय सर्वोच्च न्यायालय 
करता और उसका मिणय स्बमान्य होता । 

युनियन के शासन-संबंधी समस्त अधिकार प्रधान को थे और 
उनकी सहायता ओर मंत्रणा के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की 
व्यवस्था थी । मंत्रियों का सामूहिक नाम मंत्रि-परिषद्‌ ((0ण7ल;] 
07 07756675) था | उसमें एक प्रधान-मंत्री अन्य तथा मंत्री 
होते। प्रधान मंत्री की नियुक्ति का अधिकार ग्रधान को था। 
प्रधान मत्री की सिफारिश पर वे अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करते । 
प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते ओर सारा मंत्रिग्परिषद, 
संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांतानुसार युनियन पार्लमेंट करी लोक 
सभा के ग्रति उत्तरदायी होता | युनियन के सव काम प्रधान के 
नास पर किये जाने को थे । प्रधान के सूचना माँगने पर, प्रधान 
मंत्री का यह कतंव्य था कि वह उन्हें शासन-संबंधी बातों तथा 
प्रस्तावित नियमों से अवगत कराता । युनियन के लिए एक एटर्ली 
जनरल की व्यवस्था थी। उसका स्थान भारतीय युनियन में 
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न्यूनाधिक वही होता जो भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १९३४५ के 
ऐक्ट में एडवोकेट जनरल का था । 

प्रधान को साधारण अधिकार दिये गये थे ओर असाधारण 
परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ विशेष अधिकार भी | 
साधारण अधिकारों में निम्नत्नखित उल्लेखनीय हैं-- 

(१) वे युनियन पालमेंट की राज्य-परिषद्‌ के १४ सदस्यों 
को सनोनीत कर सकते थे । 

(२) वे निधौरित मामलों में क्षणा द तथा दंड को निल्लंबित 
ओर विलंबित कर सकते थे | 

( ३ ) उनको सरकारी निवास-स्थान, तथा उतना वेतन ओर 
भत्ता मिलता जिसे युनियन पालमेंट निश्चित करती । 

(४) प्रधान मंत्री के परामश से, जब पालमेंट के अधिवेशन 
न होते हों, वे ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे, किंतु युनियन 
पालमेंट के अधिवशन आरंम होने के छः सप्ताह पश्चात्‌ ये 
आर्डिनेंस स्वयं समाप्त समझी जातीं । 

असाधारण अधिकारों सें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं-- 

(१ ) असाधारण परिस्थिति में व ज्ञोक-सभा के कार्य-काल 
को अधिक से अधिक एक साल तक बढ़ा सकते थे । 

(२ ) संधांतरित राज्यों में गवनेरों ह्वारा असाधारण परि- 
स्थिति की घोषणा होने पर, व॑ या तो उस घोषणा को रह कर 
सकते थ या संबंधित प्रांव का शासन और विधि-निर्माण का काम 
अपनी घोषणा के अनुसार युनियन के अधीन कर सकते थे। 
प्रारूप की उक्त व्यवस्था सन्‌ १६३५ के संविधान की धारा ६१ के 
आधार पर की गयी थी । 

युनियन कायपालिका की उपरिवर्णित व्यवस्था की निम्न- 
लिखित बातें विचारणीय हैं-- 


( १३४७ ) 


(१) प्रधान के निर्वाचन का ढंग न्यूनाधिक वही था जो 
तीसरी रिपब्लिक में फ्रांस के राष्ट्रपति का था । 


(२ ) उप-अधान के संबंध में संयुक्त-राज्य-अमरीका के उप- 
राष्ट्रपति की व्यवस्था स्वीकार की गयी थी । 


( ३ ) प्रधान के साधारण अधिकार न्यूनाधिक वे ही थे 
जो इद्नलड के संविधान में वहाँ के सम्राट के थे। किंतु विशेषा- 
धिकारों में भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १९३५ के ऐक्ट की कुछ 
भलक थी यद्यपि इन अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने 'विवेकः 
अथवा व्यक्तिगत” निश्शंय के अनुसार न करके, मंत्रियों के 
परामश के अनुसार करने को थे । 


(४ ) मंत्रि-परिषद्‌ के संयुक्त उत्तरदायित्व की व्यवस्था 
इंगछड के संविधान के अनुसार थी । 


( ४ ) प्रधान के विरुद्ध महामियोग की व्यवस्था कुछ अपूब- 
सी थो। साधारणतया इस प्रकार की कारबाई में छोटी सभा 
अभियोग चलाती ओर बड़ी सभा उसका निर्णय करती है। . 
भारतीय संविधान के प्रारूप में किसी सभा को महासियोग 
चलाने ओर दूसरी सभा को निशुय करने का अधिकार था । 

( ६ ) प्रधान के पु]नर्निर्वांचन के संबंध सें अमरीका का 
आदश अपनाया गया था | उस देश में यह व्यवस्था प्रथाओं पर 
अवलंबित है, पर भारत के लिए संविधान के प्रारूप में उसकी 
व्यवस्था की गयी थी । 


( ७ ) असाधारण परिस्थितियों में युनियन-सरकार के अधीन 
संघांतरित राज्यों के बकिये जाने की व्यवस्था के कारण संविधान 
का केंद्रीकरण की ओर स्पष्ट कुकाव था। अतणब फेडे रेशन के 
स्थान पर युनियन शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त था । 


( ११४ ) 


युनियन पालेमेंट-युनियन पाल मेंट सामूहिक नाम था 
राष्ट्रपति तथा यनियन पालैमेंट की दोनों सभाओं का । बड़ी और 
छोटी सभाओं के नाम क्रमशः राज्य-परिषद्‌ ( 0००7० ०6 
3886 ) ओर लोकसभा ( 00०56 07 726079]65 ) थ। 
राज्य-परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या २५० थी । इनमें से २३५ स्थान 
संघातरित राज्यों को दिये गये थे। और शेष १४ साहित्य, कला, 
विज्ञान आदि के प्रतिनिधियों को । इन्हें मनोनीत करने का अधिकार 
प्रधान को था। उप-प्रधान इस सभा के अध्यक्ष थं। ज्ञोकसभा 
के सदस्यों की संख्या ४०० थी। ये वयरक मताधिकार के आधार 
पर संघांतरित राज्यों द्वारा इस प्रकार चुने जाने को थ कि प्रत्येक 
७,४०,००० जनता के लिए कम से कम एक प्रतिनिधि हो और 
४,००,००० जनता के लिए एक से अधिक प्रतिनिधि न हो | 
इस सभा को अपने सदस्यों में से अध्यक्ष ओर उ<पाध्यक्ष को 
चुनने का अधिकार था। राज्य-परिषद्‌ एक चिरकाल्ीन संस्था 
थी किंतु प्रति दूसरे बरस उसके एक तिहाई सदस्यों के चुनाव की 
व्यवस्था थी। लोकसभा का कार्य-काल पाँच बरस था किंतु प्रधान 
असाधारण परिप्थिति सें उसके काय-काल को अधिक से अधिक 
एक साल तक बढ़ा सकते थे। सभाओं के अधिवेशन कराने तथा 
उनके सत्रावतलान और विघटन की व्यवस्था न्‍्यूनाधिक वही थी 
जो सन्‌ १६३४ के संविधान की | किंतु दो अधिवशनों के बीच 
में छः महीने से अधिक का अंतर न हो सकता था। सदस्यों की 
अयोग्यताओं तथा नियम-निर्मोण की प्रक्रिया में भी सन १६३४ 
के संविधान का प्रभाव स्पष्ट था। किंतु संयुक्त अधिवशनों के 
विषय सें एक महत्वपूर्ण अतर कर दिया गया था । इन अधिवशनों 
में लोकसभा का अध्यक्ष सभापति का स्थान ग्रहण करने को था । 
साधारणतया संयुक्त अधिवेशनों में बड़ो सभा के सभापति को 


( १३६ ) 


इस प्रकार का अधिकार दिया जाता है। प्रारूप कमेटी के 
विचारानुकूल यह परिवतन इस लिए आवश्यक था कि लोकसभा 
के सदस्यों की संख्या राज्य-परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या की 
अपेक्षा अधिक थी। राष्ट्रपति के दोनों सभाओं के संयुक्त अधि- 
वेशन में भाषण देने के अधिकार तथा वित्तीय प्रस्तावों के विचार 
में इंगलेंड की व्यवस्था का अन्लुकरण किया गया था। युनियन 
पालमेंट का सारा काम हिंदी या अंगरेजी भाषा में होता किंतु 
यदि कोई सदस्य इन भाषाओं में से एक को भो न बोल सकता 
था तो सभा के अध्यक्ष की अनुमति से वह अपनी मातृ-भाषा 
में भाषण दे सकता था । 

थुनियन पार्लमेंट को युनियन संबंधी सब विषयों की विधियाँ 
बनाने का अधिकार था। वह एक प्रभ्ञुतायुक्त विधि-निर्माण 
करने वाली संस्था थी । विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों की मंत्रणा 
से राष्ट्रपति आर्डीनें्स जारी कर सकते थे किन्तु पालमेन्ट के 
अधिवेशन के आरंभ होने के छः सप्ताह पश्चात्‌ उनकी अवधि के 
स्वतः समाप्त होने की व्यवस्था थी । 


युनियन न्‍्यायालय--भारतीय युनियन के लिए एक 
सर्वोच्च न्यायाज्ञय की व्यवस्था थी जिसमें एक प्रधान न्यायाधीश 
ओर कस से कम सात न्यायाधीश होते | प्रधान न्यायाधीश तथा 
न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को था। केनाडा 
के सर्वोच्च न्यायाल्य की श्रथा को साँति भारतीय यूनियन के 
प्रधान न्यायाधीश, हाईकोर्टों के न्यायाधीशों को, निर्धारित काल 
के लिए सर्वोच्च न्यायात्षय के विचारों में भाग लेने के लिए नियुक्त 
कर सकते थे। इंगलेंड और अमरीका की भाँति, सर्वोच्च 
न्यायात्रय के विचारों में अवकाश ग्रहीत न्यायाधीशों के उपस्थित 
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होने की व्यवस्था थी। सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रकार के 
अधिकार-च्षेत्र थे-- 

( १ ) सोलिक अधिकार-क्षेत्र, 

(२) अपीलों के सुनने का अधिकार-क्षत्र, 

(३ ) परामशे देने का अधिकार-्त्षेत्र | 

मौलिक अधिकार-क्षत्र के अंतगत वे सब मामले थे जो 
युनियन ओर संघांवरित राज्यों अथवा स्वयं संघांतरित राज्यों के 
बीच में किसी ऐसी विधि अथवा बात से संबंधित होते लिस पर 
किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व तथा उसकी सीमा निर्भर 
थी अपीलों के सुनने के अधिकार-क्षेत्र में संविधान की व्याख्या 
के तथा वे सब मामले थे जिनकी अपीलें सन्‌ १६३४ के संविधान 
के अनुसार संघीय न्यायालय या प्रिवी कॉसिल में होती थीं। 
दीवानी के मामलों की अपीलें सर्वोच्च न्यायालय में तभी हो 
सकती थी जब वे कम से कम २०,००० रुपये के होते। सर्वोच्च 
न्यायालय उन सब बातों में परामश दे सकता था, जिनके विपय 
में प्रधान उसका परामश माँगते। विशेष आज्ञा द्वारा इस 
न्यायात्षय में, भारत के किसी न्यायालय के किसी निर्णय के 
विरुद्ध, अपील करने की व्यवस्था थी। प्रारूप कमेटी ने एक नोट 
में असरीका की उस प्रथा की ओर ध्यान आकषित किया था 
जिसके अनुसार बहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के सब न्‍्याय।धीश एक 
साथ विचाराधीन सामले पर विचार करते थ। वहाँ न्यायाधीशों 
के डिवीज्ञन बंचों में बेठने की प्रथा नथी। कमेटी की राय में 
भारत में इस प्रथा का अनुकरण होना चाहिये था, विशेष रूप से 
उन सामसलों पर विचार करते समय, जिनका संबंध संविधान की 
व्याख्या से था या जिनके विषय में प्रधान सर्वोच्च न्यायालय का 
परामशं माँगते । 
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युनियन न्यायाज्ञय की उक्त व्यवस्था में केनाडा, युनाइटेड 
किंगडम ओर संयुक्तराब्य अमरीका का प्रभाव स्पष्ट था। युनियन 
के संघात्मक संविधान के कारण, अधिकार संबंधी कुछ मतभेद 
का होना अनिवाय था। अतएव भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, 
अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय की भाँति, संविधान की व्याख्या 
करने तथा उसकी अंतिम रूप-रेखा के निश्चित करने का अधिकार 
था | ऐसी अवस्था में समस्त न्यायाधीशों द्वारा विचाराधीन 
प्रश्त पर एक साथ विचार करना उचित ही था। न्यायाधीशों 
की निष्पक्षता तथा निर्भाकता की भी समुचित व्यवस्था थी। 
निधोरित वेतन पाने के अतिरिक्त, वे ६५ बरस की अवस्था तक 
अपने पद पर रह सकते थे, यदि वे प्रधान द्वारा इसके पूरब न 
निकाले जाते | प्रधान किप्ती न्यायाधोश को उसी समय अपने 
पद से हटा सकते थे जब युनियन पालंमेंट की दोनों सभाएँ, एक 
ही अधिवेशन में, दो तिहाई बहुमत से, अयोग्यता तथा दुराचरण 
के लिए, उसे निकालने के लिए उन पे प्राथना करतीं । 

संघांवरित राज्यों का शासमन--भारतीय युनियन के 
संघांतरित राज्य, न्यूनाधिक वे ही थे जो पहले गबरनेरों के प्रांत 
थे । प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर की व्यवस्था थी। वह वहाँ 
का सर्वोच्च संवेधानिक अधिकारी होता । उप्तके पदासीन होने के 
लिए प्रारूप कमेटी ने दो वेकल्पक मार्गों पर प्रकाश डाला था। 
संविध|न-सभा ने अपने एक पूव॑ निर्णय द्वारा यह निश्चित किया 
था कि राज्य के गवर्नर उन्‍हों मताधिकारियों द्वारा चुने जायें जो 
राज्य के लेजिस्तेचर की छोटी सभा के निर्वाचन में भाग से 
सकते थे। कमेटी ने संविधान सभा के इस निर्णय को अस्वीकार 
किये बिना, एक वैकल्पिक मांग का सुझाव पेश किया था। वह इस 
प्रकार है--राज्य का लेजिस्लेचर एकाकी हस्तांतरीय वोट की 
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अनुपातीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चार व्यक्तियों 

के एक पेनेल ( समिति ) को निर्वाचित करे। इस पेनेल में 

सम्मिलित किये जानेवाले व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक न था 
कि वे उसी राज्य के निवासी होते। तत्पश्चात्‌ राष्ट्रपति इनमें से 
किसी एक व्यक्ति को गवर्नर नियुक्त करते। संविधान के प्रारूप 
में उक्त दोनों मार्ग सम्मिलित किये गये थे । 

गवर्नरों का काय-काल पाँच बरस निश्चित किया गया था | 
संविधान के उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध भी महाभियोग 
चलाया जा सकता था। कमेटी ने डिप्टी-गवनर की आवश्यकता 
पर भो विचार किया ओर उन्हें अनावश्यक बतलाया। पर 
असाधारण परिस्थितियों के लिए उसने राज्य के लेजिस्लचर 
अथवा प्रधान द्वारा किये गये विशेष प्रबंध की आवश्यकता पर 
भी जोर दिया था। 

गवर्नर की सहायता के लिए एक मंत्रि-परिषद की व्ययस्था 
थी | साथारणतया गवनेर, अपने अधिकारों का प्रयोग मंत्रि- 
परिपद की मंत्रणा के अनुसार करने को थे | किंतु निम्नलिखित 

काझों को वे स्वयं कर सकते थ-- 

(१) जेजिस्लेचर के अधिवेशन का कराना तथा उत्तका 
सत्रावसान । 

(२) राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन के सभापति तथा सदस्यों 
की नियुक्ति । 

(३) राज्य के ऑडीटर जनरल की नियुक्ति । 

(४) ऐसी असांधारण परिस्थिति की घोषणा जिसके कारण 
राज्य की शांति और व्यवस्था में बाधा पड़ने की आशंका 
थो। इसका कार्यकाल अधिक से अधिक दो सप्ताह हो 
सकता था । ऐसी परिस्थिति में उन्हें संविधान के कुछ अंशों 
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के निलंबित करने का अधिकार था। गवनेर के लिए यह 
. आवश्यक था कि वे असाधारण परिस्थिति की घोषणा की 
सूचना प्रधान को दे। ऐसी अवस्था में प्रधान को गवर्नर 
की घोषणा को रद करने या संबंधित राज्य के शासन और 
विधि-निर्माण के अधिकार को युनियन सरकार के अधोन 

करने का अधिकार था | 
इन अधिकारों के अतिरिक्त गवनेर अपने अन्य अधिकारों का 
प्रयोग मंत्रियों की मंत्रणा से करने को थे। वे ऑर्डोनिंस भी जारी 
कर सकते थ पर उसी समय जब लेजिस्लेचर के अधिवेशन न होते 
हों। ये आर्डिनेंस लेजिस्सेचर के अधिवेशन के आरंभ हाने के छः 
सप्ताह पग्चात्‌ स्वतः समाप्त हो जातीं। राज्य के सारे काम 
गवर्नर के नाम पर किये जाने को थ । राज्य के मुख्य संत्री का यह 
कतंव्य था कि वह गबनेर के माँगने पर राज्य के शासन 
संबंधी मामलों तथा विचाराधीन नियमों की सूचना उन्हें दें। 
युनियन की भाँति, राज्यों के लिए भी एडवोकंट जनरल 
की व्यवस्था की गयी थी । इस पदाधिकारी के अधिकार सन्‌ 
१९३४ के संविधान के अनुसार थे। राज्य के मुख्य मंत्री के पद- 
त्याग पर एडवोकेट जनरल का काय-काल भी समाप्त हो 

जाने को था। 

संघांतरित राज्यों के लेजिस्लेवर--संधांतरित राज्यों में 
से कुछ में दो सभाभरों के लेजिस्लेचरों की व्यवस्था थी और कुछ में 
केवल एक सभा के | प्रारूप कमेटी ने उन राज्यों का नाम न 
बतत्ाया था जहाँ के लेजिस्लेचर दो सभाओं के होते। गवनेर 
भी अपने-अपने राज्य के लेजिस्सेचर के (अंग होते। छोटी सभा 
का नाम लेजिस्लेटिव असंबली रखा गया था और बड़ी समा 
का लेजिस्सेटिब कोंसिल। असेंबली के अधिक से अधिक ३०० 


हि 
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ओर कम से. कम ६० सद्स्य हो सकते थे । इनका चुनाव प्रादेशिक 
निर्वाचन-ज्षेत्रों में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष 
निर्वाचन-प्रणात्ञी से होने को था। ग्रत्येक एक :लाख जनसंख्या 
के लिए एक सदस्य की व्यवस्था थी । आसाम के स्वायत्त शासन 
भोगी ज़िल्लों ( ७90070077009 .05007005 ) के अतिरिक्त 
अन्य सभी स्थानों में यह नियम लागू होने को था। कॉंसिल के 
सदस्यों की संख्या असेंवली के सदस्यों की संख्या की २४ प्रतिशत 
निर्धारित की गयी थी । इसके आधे सदस्य कार्योत्मक ( फीएयम6०- 
४00४ ) आधार पर निर्मित सदस्यों को समितियों में से चुने 

ले को थ। एक तिहाई सदस्य, एकाकी हस्तांतरीय वोट की 
अमुपातीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार असंबली द्वारा 
चुने जाने को थ ओर शेष सदस्यों को गवनेर सनोनीत करने 
को थ। असंबली का कार्य-काल पाँच बरस निधाोरित हुआ था, 
किंत कोंसिल एक चिरकालीन संस्था थी ओर प्रति तीसरे बरस 
उसके एक तिहाई सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था थी। लेजि- 
सलेचरों की माया अंगरेजी, हिंदी या राज्य की मातृभाषा निध्धों- 
रित की गयी थी । यदि कोई सदस्य इनमें से किसी भाषा को न 
बाल सकता था, तो सभा के सभापति की अनुमति से वह अपनी 
माद्भाषा में भाषण दे सकता था| 


राज्यों के हाईकी:---राज्यों के हाइकोर्टो के संबंध सें प्रारूप 
सें वही व्यवस्था थी जो सन्‌ १९३४ के संविधान के अनुसार 
प्रांतीय हाईकोर्टा की थी। हाईकोट के न्यायाधाश, प्रारूप के 
अलुसार, ६४ बरस की अवस्था तक अपने पद पर रह सकते थ 
यह भी व्यवस्था की गयी थी कि हाईकोट के किसी अवकाश :* 
प्राप्त न्यायाधीश को युनियन के किसी भाग में वकालत करने को 
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आज्ञा न होगी । अमरीका ओर ब्रिटेन की भाँति भारत में भी 
अवकाशम-्राप्त न्यायाधीश हाईकोट की बैठकों में बुलाये जा सकते 
थे। यह्‌ व्यवस्था भी की गयी थी कि युनियन पालमेंट कानून 
द्वारा किसी प्रांत के [हाईकोट के काय-क्षेत्र को अन्य प्रांत तक 
बढ़ा या घटा सकेगी । 


चीफ़ कमिश्नरों के राज्य--भरारूप के सातवें भाग में उन 
राज्यों को व्यवस्था थी जो पहले चीफ कमिश्नरों के प्रांत के नाम से 
प्रसिद्ध थे। इनमें से |मुख्य दिल्ली, अजमेंर-मरवबाड़ा, कुगे और 
पंच-पिपलोदा थ । प्रारूप में चीफ-कमिश्नर या लेफ्टिनोंट गवनर या 
गवनर या पास की भारतीय रियासत के शासक के जरिये, इनके 
शासन की व्यवस्था की गयी थी। किसी विशिष्ट प्रदेश के बार्‌ में 
क्या किया जाय, यह राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया था। वे इस 
संबंध में मंत्रियों की मंत्रणा से आज्ञा निकाल सकते थ। राष्ट्रपति को 
इन प्रदेशों के लिए छजिस्लेचर और परामशदात्री कोंसिलें स्थापित 
करने तथा इनके संगठन ओर अधिकारों को निश्चित करने का 
अधिकार दिया गया था। उन भारतीय रियासतों का शासन, जो 
उड़ीसा की रियासतों की भाँति, अपने अधिकारों को युनियन 
की सरकार को समपित करती, कंद्र द्वारा शाप्तित प्रदेशों की 
भाँति होने को था, या चीफ कमिश्नर, या लेफ्टिनेंट गवर्नर, 
या गवनेर या पास की भारतीय रियासत के शासक के जरिये 
जिसकी व्यवस्था आवश्यकतानुकूल किसी विशेष प्रदेश के संबंध 
में की जाती । 


युनियन और राज्यों का परस्पर संबंध--श्रारूप के 
आठव भाग सें अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूहों की व्यवस्था 
थी और नव भाग में युनियन और संघांतरित राज्यों के संबंध 


दफन, 
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को । कार्य-विभाजन का आधार न्यूनाधिक वही था जो संविधान- 
सभा को युनियन अधिकार-निधौरण ( एऐंग्रांए0 ?0ए८/$ ) 
कमेटी ने निश्चित किया था ओर जिसे संविधान-सभा स्वीकार कर 
चुको थी। तीन प्रकार के विषयों की सूचियाँ बनायी गयी थीं-- 
( १ ) युनियन के विषय, (२) राज्यों के विषय और ( ३ ) 
समवर्त्ती विषय । प्रारूप कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया था 
कि यदि राज्य के विषयों का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो 
तो युनियन की पालेसेंट उसके लिए भी विधि वन्ता सकेगी । 
अनधिकार-पण हस्तक्षेप को रोकने के लिए यह आवश्यक समभ्ता 
गया था कि इस प्रकार की कारबाई तभी आरंभ की जाय, जब 
युनियन पालमेंट को राज्य-परिषद दो तिहाई बहुमत से इस 
संबंध का प्रस्ताव पास करे। तत्कालीन असामान्य परिस्थिति के 
कारण नये संविधान के कार्यान्वित होने के पाँच बरस पश्चात्‌ तक 
कुछ आवश्यक वस्तुओं (जेसे रूई, कपड़े, खाद्य पदाथ, पेट्रोलियम) 
का उत्पादन, वितरण ओर व्यापार तथा उन व्यक्तियों की सहायता 
ओर पूषव स्थिति की प्राप्ति का प्रयत्न जो बिना घरबार के हो गये 
थे, संयुक्त विषय के समान समझा जाने को था| संघांतरित राज्यों 
का शासन-संचालन इस प्रकार हाने को था कि युनियन पालंमेंट 
द्वारा बनायी गयी विधियाँ या उत्त समय की विधियाँ जो संघांत- 
रित राब्यों में लागू थीं कार्यान्वित हो सके तथा इस काम में 
किसी प्रकार की बाधा न पड़े। भारतीय रियासतें समभोते 
द्वारा भारतीय युनियन, या संघांतरित राज्यों को अपने शासकीय, 
नियम-निर्माण तथा न्याय संबंधी अधिकारों को समर्पित कर 


सकती थी। प्रधान को मतभेद की बातों के निबटाने, तथा पुलिस 


के संबंध में सब राज्यों की समान नीति के लिए, एक अंतर्राज्यीय 
कर कि के शा 
कासिल के स्थापित करने का अधिकार दिया गया था । 
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दप्त से पंद्रहवें भाग तक--प्रारूप के दसवें से लेकर पंद्रहवें 
भाग तक का आधार भारतीय शासन संबंधी सब १९३४ 
का पेक्ट था। दसवें भाग में युनियन ओर संघांतरित राष्यों 
की आर्थिक व्यवस्था “का उल्लेख था। पाँच बरस तक युनियन 
आर राज्यों में आय-विभाजन के वे ही नियम लागू रहने 
को थे जिनकी व्यवस्था सन्‌ १६३४ के ऐक्ट में की गयी थी। 
इस अवधि के पश्चात्‌ एफ अथ कमीशन नियुक्त हांता 
ओर वह इस संबंध में अपनी रिपोट पेश करता। ग्यारहवें 
भाग में संकटकालीन अधिकारों की व्यवस्था थी और इसका 
आधार भी भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १९३४ का ऐक्ट था । 
बारहवें भाग में सरकारी नोकरियों के नियमों का उल्लेख था । 
इस संबंध के ब्योरेबार नियमों के बनाने का अधिकार उपयुक्त 
लेजिस्लेचरों को दिया गया था। किंतु सन्‌ १९३४ के संविधान के 
अंतर्गत युनियन और राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशनों की 
व्यवस्था की गयी थी। तेरहवें भाग में निवाचन को व्यवस्था थी 
आर चोदहवें भाग में अल्प-संख्यकों के संरक्षण की। दस बरस 
तक के लिए मुसलमानों, अछूतों, परिगणित जातियों ( 8०४७०- 
0०४९ 9770 69 ) ओर ईसाइयों ( केवल मद्रास और बंबई को 
राज्यों में ) के लिए भारतीय लोकसभा ओर राज्यों की असेंबलियों 
में स्थान सुरक्षित रखे गये थ। इसी अवधि के लिए एंग्लो-इंडियन 
जाति के (नौकरी ओर शिक्षा को सहायता में) अधिकारों के जारी 
रखने की विशेष व्यवस्था को गयी थी। युनियन और राज्यों में 
अल्प-संख्यकों की देखभाल के लिए विशेष अधिकारियों की तथा 
पिछड़ी हुईं जातियों की अवस्था की जाँच करने के लिए निर्धारित 
सम्यों पर कमीशनों के नियक्ति की व्यवस्था की गयी थी। 
परिगणित जातियों के भी शासन के संबंध में रिपोर् देने के 
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लिए इसी ग्रकार एक कमीशन के नियुक्ति की व्यवस्था की गयी 
थी। पंद्रहवें भाग में प्रधान और गवनरों को अपने कार्य-काल 
में फोजदारी और दीवानी मुकदमे से सुरक्षित रखने की 
व्यवस्था थी । 


संविधान में संशोधन--प्रारूप के सोलह भाग सें संविधान 
में संशोधन की व्यवस्था का उल्लेख था । साधारण संशोधन 
के लिए यह आवश्यक था कि उसे युनियन पारलमेंट की दोनों 
सभाएं कुल सदस्यों के बहुमत तथा वोट देनेवाले उपस्थित 
सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से स्वीकार करतीं | यदि 
कोई संशोधन 'काय-विभाजन की सूचियों में परिवर्तन या 
युनियन पालमेंट में संघांतरित राज्यों के प्रतिनिधित्व में रदोबदल 
करने या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों के संबंध में होता, तो 
उक्त दोनों शर्तों को पूर्ति के अतिरिक्त उसे संघांतरित राज्यों के 
कम से कम आधे और सम्मिलित भारतीय रियासतों के एक 
तिहाई लेजिस्लेचरों द्वारा स्वीकृत होना चाहिये था। कुछ 
निर्धारित बातों के संबंध में संघांतरित राज्यों तथा सम्मिलित 
भारतीय रियासतों को भी संविधान में संशोधन करने का 
अधिकार था। इस प्रकार के संशोधन प्रधान के पास अलुमति 
के लिए भेजे जाते। उनकी अनुमति मिल जाने पर ही संशोधन 
कार्यान्वित किये जा सकते थे। दस बरस तक मुसलमानों, 
अछूतों, परिगणित जातियों और ईसाइयों के संरक्षण के संबंध में 
किसी प्रकार का संशोधन न किया जा सकता था | 

संक्रमण काल की व्यवस्था--प्रारूप के सत्रहवें भाग में 
संक्रमण काल की व्यवस्था का उल्लेख था। इस संबंध में निम्न- 
लिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं-- 

५१० 


( १४६ ) 


( १ ) जितने मौजूदा नियम हैं वे सब लागू रहेंगे, जब तक 
वे प्रधान के आडंर द्वारा, नये संविधान के अनुकूल बनाने के 
लिए, संशोधित तथा परिवर्तित न किये जाय । 

(२) जब तक युनियन पाल्ममेंट का निर्वाचन न हो, 
संविधान-सभा युनियन पाह्ममेंट के सब अधिकारों का उपयोग 
करेगी और उसके इस काम का अध्यक्ष, प्रमुख के अधिकारों का | 

( ३ ) जब तक युनियन का प्रधान न चुना जाय, संविधान- 
सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति प्रधान की हैसियत से काम करेगा। 

(४ ) संविधान कार्यानिवत होने के दिन से, डोमीनियन 
सरकार के मंत्री अस्थायी प्रधान के मंत्री समझे जायगे । 

(४ ) प्रांतीय गवनरों, तेजिस्लेचरों और मंत्रियों के बिपय 
में भी यही व्यवस्था लागू होगी। 

( ६ ) संघीय न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाज्य के 
न्यायाधीश की भाँति काम करेगे और हाईकोट के न्‍्यायाधोश 
नयी हाईकोर्टों के न्यायाधीशों की भाँति । 

(७ ) युनियन पालमेंट के संगठित होने तक अस्थायी प्रधान 
को किसी कठिनाई के समाप्त करने के लिए ऑडर जारी करने 
का अधिकार होगा | 


नये संविधान के लागू होने की तिथि--अआ्रारूप के अंतिम 
भाग में नये संविधान के ज्ञागू होने की तिथि का उल्लेख था। 
समिति ने इस बात को भविष्य के निर्णय पर छोड़ दिया था। 
कितु यह स्पष्ट कर दिया था कि जिस दिन से यह लागू होगा उस 
दिन से भारतीय स्वतंत्रता ऐक्ट सन्‌ १६४७, भारतीय शासन 
संबंधी ऐक्ट १६३५ तथा उसमें संशोधन और परिवतंन करनेवाले 
समस्त ऐक्ट रह समझे जायगे। 


( १४७ ) 


नये संविधान का निर्माए-संविधान-सभा ने अपने 
अंतिम अधिवेशनों में संविधान के प्रारूप पर विचार करके उसके 
विभिन्न अनुच्छेदों को मौलिक एवं संशोधित रूप में स्वीकार 
किया ओर तस्पश्वात्‌ उसे प्रारूप-कमेटी के पास पुनः अपने 
निणुयानुसार दोहराने के लिए भेजा । कमेटी ने ३ नवंबर सन्‌ १९४६ 
को, संशोधित प्रारूप को संविधान-सभा के अध्यक्ष के सम्मुख 
उपस्थित किया ओर २६ नवंबर को संविधान-सभा ने उसे 
स्वीकार कर लिया। प्रारूप कमेटी ने, जिसकी नियुक्ति २९ अगस्त 
सन्‌ १९४७ को हुई थी, १४१ दिन में संविधान के प्रारूप को 
निश्चित किया था ओर संविधान-सभा ने ११४ दिन तक विचार के 
पश्चात्‌ उसे स्वीकार किया । लगभग ७६१५ संशोधनों की सूचना 
दी गयी ओर उनमें से २४७३ पर बिचार भी हुआ। संविधान के 
निर्माण में लगभग ६४,००,००० रुपये खर्चे हुए । ,लगभग 
४३,००० व्यक्तियों ने दर्शक की हैसियत से संविधान-सभा की 
कारंबाई को देखा । यह संविधान २६ जनवरी सन्‌ १९४० से 
देश पर लागू कर दिया गया है । 


पा ँ कक 
चर्वों परिच्छेद 
भारत के गणतंत्रात्मक संविधान की विशेषताएँ 


आक्थन--नये संविधान की विशेषताएँ--प्रभुता-संपन्न लोकतंत्रात्मझ 
गण राज्य-भारतीयों द्वारा निर्मित--बड़ा आकार--केंद्रीकरण की ओर 
उुका हुआ संघात्मक संविधान--उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था--बिदेशी 
संविधानों का प्रभाव--अल्प-संख्यकों की रक्षा--कऋ्रांतिकारी परिवर्तनों की 
व्यवस्था--नमनीय संविधान--भारतीय संविधान के विविध अंग--.. 
संविधान में संशोधन की व्यवस्था--संक्रमण-कालीन व्यवस्था । 


प्राकथन-भारत के नये संविधान की आलोचना विशिन्न 
विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की है | कुछ उसे संवैधानिक प्रयोगों 
में एक नया पग समभते हैं, जिसके व्यावहारिक रूप से संसार 
बहुत कुछ सीख सकेगा। उसमें इज्ललेंड और संयुक्त-राज्य 
अमरीका में प्रचलित विरोधात्मक सिद्धांतों के समन्वय का प्रयत्न 
किया गया है। यह प्रयोग सफल होगा अथवा नहीं, यह बतलाना 
इस समय संभव नहीं। पर इतता अवश्य कहा जा सकता है कि 
उसके निर्माताओं में मौलिकता का सर्वथा अभाव न था । दूसरे 
लोग उसे भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १६३४ के ऐक्ट का अनु- 
करण मात्र समभते हैं जिसके निर्माण में समय और धन व्यथ ही 
नष्ट किया गया है | यदि किंचित काल के लिए हम अपने को इस 
मतभेद से अलग रखें और संपूर्ण संविधान पर विचार करे', तो 
हमें उसमें कुछ ऐसी विशेषताएँ मिलेंगी, जो उसे संसार के. अन्य 


( १४९ ) 


संविधानों से अलग कर देती हैं । उनमें से निम्नलिखित विशेषताएं 
उल्ने खनीय हें-- 


(१ ) प्रश्यता-संपन्न लोकतन्त्रात्मक्क' गश-राज्य-- 
नये संविधान द्वारा भारत के लिए प्रभ्न॒ता-सम्पन्न लोक- 
तन्त्रात्मक गण-राज्य की व्यवस्था की गयी है। यह उसकी 
प्रस्तावना से ही स्पष्ट है। प्रस्तावना इस प्रकार है-“हम भारत के 
निवासी, भारत को सक्-प्रश्नता-संपन्न लोकतन्त्रात्मक गणा-राज्य 
बनाने के लिए तथा उसके समस्त निवासियों को सामाजिक, 
आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, 
धर्म ओर उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा ओर राष्ट्र 
की एकता सुरक्षित करने वाल्ली बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़-संकल्प 
होकर, अपनी इस संविधान-सभा में आज (२६ नवंबर १९४९ को) 


एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 
करते हैं |! 


यदि हम इस प्रस्तावना का विश्लेषण कर तो हमें नये संवि- 
धान की तीन आधारभूत बातें मिलती है--( अ ) लोकतंत्रात्मक 
गणातंत्र की व्यवस्था (ब ) राज्य की प्रभ्नु-सत्ता का जनता के हाथ 
में होना, ओर ( स ) संविधान का न्याय, स्वतंत्रता, समता ओर 
बंधुत्व की आधार-शिज्षाओं पर अवलंबित होना। प्रस्तावना के 
संबंध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वह लक्ष्य संबंधी 
उस प्रस्ताव का अंतिम रवरूप है जिसे पं० जवाहरलाल नेहरू ने 
संविधान-सभा के प्रथम अधिवेशन में पेश किया था | प्रस्ताव के 
महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैं--- (४) यह संविधान-सभा स्वाधीन 


( १४० ) 


प्रभुत्व संपन्न ल्ञोकतंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में भारत के भावी 
शासन-प्रबंध के लिए, संविधान बनाने के हेतु अपना पुनीत संकल्प 
घोषित करती है। ( ४) संविधान में भारत की समस्त जनता 
के लिए न्याय, स्थिति की समानता, अवसर की समानता, कानून 
के समक्ष समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 
व्यवसाय, सभा तथा कार्य की स्वाधीनता को व्यवस्था, कानून 
तथा नीति के अंतगत करेगो ।”' 


( २ ) भारतीयों द्वारा. निर्मित--तये संविधान के निर्माण 
का श्रय भारतीयों को है। इसके पूष आधुनिक काल में भारत के 
लिए जितने संविधान बने थे, वे त्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश 
पालमेंट द्वारा निर्मित होकर भारत पर एक प्रकार लादे से गये 
थ। किंतु नवीन संविधान उनसे सवथा भिन्न है। इसे स्वयं भार- 
तीयों ने स्वतंत्र भारत में बनाया है। इसमें सं देह नहीं कि संवि- 
धान-सभा का निर्वाचन श्रोढ़ मताधिकार के अनुसार न हुआ था । 
फल्नस्वरूप उसे समस्त भारत को प्रतिनिधि-संस्था कहने में कुछ 
लोगों को आपत्ति हो सकती थी। फिर भी यह बात निर्विवाद है 
कि नया संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित हुआ है। उसके निर्माण 
में प्रत्यज्ञ रूप से विदेशियों के हाथ तथा प्रभाव का स्वंथा 
अभाव हे । 


( ३ ) बड़ा आकार-सनब्‌ १९३४ के संविधान की भाँति 
भारत के नये संविधान का आकार बहुत बड़ा है। उप्षमें कुल 
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( १४१ ) 


मिलाकर २२ भाग, ३९४ अनुच्छेद ( 47४0०७ ) और ८ अनु- 
सूचियाँ ( 80060 7७५ ) हैं। संविधान में अनेक ऐसी बातों को 
स्थान मिला है, जो वास्तव में ब्योरे की हैं और जिनका संविधान 
में होना अनिवाय नहीं है। निर्माताओं ने उसे यथाशक्ति इस 
प्रकार का बनाना चाहा है कि वह समस्त परिस्थितियों का सामना 
कर सके | पं० कैज्ञाशनाथ काटजू के मतानुकूल ऐसा करना मलुष्य 
की बुद्धि के परे है। संविधान के बड़े आकार के कारण यह भी 
संभव है कि उसके कार्योन्वित रूप में कुछ कठिनाइयाँ आ उपस्थित 
हों। अधिक ब्योरेवार संविधान साधारणतः दोषपू्ण सिद्ध होते 
हैं। जमनी का वाइमर ( श्७०००४० ) संविधान युद्धोपरांत युरुप 
का सबसे बड़ा संविधान था। कुछ आलोचकों के मतानुकूल वह 
लोकतंत्र का सवश्रष्ठ पाठ्य-पंथ था । पर उप्ती के अंतर्गत जर्मनी 
में हिटलरशाही स्थापित हुई। भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १९१५९ 
ओर १९३४ के ऐक्ट भो, अधिक व्यो रेवार होने के कोरण संबै- 
धानिक संकटों के जन्मदाता तथा व्यवहार में असफल सिद्ध हुए । 
भारत के नये संविधान के व्यावहारिक रूप में संवेध। निक संकरटों की 
आशंका सवधा निमूल नहीं है | श्री० बो० दास के मतानुकूल 
“प्ारत का नया संविधान संवेधानिक इतिहास के महाभारत के 
समान है | जिप्त प्रकार नशे में चूर सिपाही इधर-उधर मटकता 
है, उसी प्रकार प्रारूप-कम्रेटी का मस्तिष्क इधर-उधर भटकवा फिरा 
है।"” नज़ीरुद्दीन अहमद के विचार में नया संविधान वकीलों का 
स्व होगा । 

(४) केंद्रोकरण की ओर कुका हुआ संघात्मक सं विधान- 
भारत का नया संविधान संघात्मक है। उसके द्वारा भारत, संघां 
तरित हा का संघ घोषित किया गया है। संघांतरित राज्य इस 
प्रकार हैं । 


( श४र ) 


आओ मनन 


९ ९ ९ | कर 
ञ्र वर्ग ब-वर्ग |. स्वर्ग | दन्‍्कां 
। 
१. आसाम | १, हैदराबाद १, अजमेर ' अंडमान 
ओर 
२. बिहार २. जम्मू और दे हि 
केश्मीर | २, भूपाल निकोबार 
टापू 
_ह, बम्बई २० मध्य भारत | ३. विलासपुर 
४. मध्य-प्रदेश | ४. मैसूर ४. कूच-बिहार 
*. मद्रास | ५, पटियाला और | ४. कुर्ग 
पूर्वी पंजाब का 
रियासती संघ 


. ६. उड़ीसा ६. राजस्थान | ६. दिल्‍ल 


। 


७ पंजाब | ७. सौराष्ट्र ७. हिमाचल प्रदेश 


८. उत्तर प्रदेश| ८. टद्रावनकोरकोचिन| ८. कच्छु 


| 


९. पश्चिमी ९. विंध्य प्रदेश | ९. मनीपुर हि जी ऑक /भ हे मी 
बगाल 


| ' १०, त्रिपुरा 


. अ वर्ग में वे राज्य सम्मिलित हैं. जो त्रिटिश भारत के प्रांत 
थ ओर ब वर्ग में वे जो पहले भारतीय रियासतों के रूप में थे 
ओर जो इस समय या तो स्व॒तन्त् इकाइयों के रूप हैं या जिन्हें 
मिलाकर रियासती संघ स्थापित किये गये हैं। प्र वर्ग में वे राज्य 


( शश३ ) 


सम्मिलित हैं जो केंद्रीय शासन के अधोन हैं। इनमें से कुछ तो 
पहले ही से केंद्रीय शासन के अधीन थे और कुछ स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ केंद्रीय शासन के अधीन किये गये हैं। आजकल ब वर्ग 
का विंध्यअदेश चीफ कमिश्षर के अधीन है और स वर्ग का कूच- 
बिहार का राज्य पश्चिमी बंगाल में मित्रा दिया गया है । 
संघात्मक संविधान के नाते, भारत के नये संविधान में 
सरकारी कामों का बटवारा किया गया है और उनकी शासन- 
व्यवस्था के लिए प्रथक समानांतर शासन संस्थाएँ स्थापित की 
गयी हैं। पर उक्त व्यवस्था शांतिकालीन है। संकट के दिनों तथा 
असाधारण परिस्थितियों में, अपने अनुच्छेदों के अंतर्गत, संविधान 
सरत्ञता से एकात्मक बनाया जा सकता है।' संविधान की इस 
व्यवस्था से बहुत से लोग असंतुष्ट हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति के 
असाधारण अधिकारों की आलोचना विशेष रूप से की जाती है । 
श्री संपूर्णानंद के विचारानुकूल, “संविधान द्वारा संघांतरित राज्य 
केंद्र के कठोर आधिपत्य में रखे गये हैं और ऐसी एकरूपता 
स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है जो अंत में अहितकर सिद्ध 
हो सकती है।” संपूरणं व्यवस्था का परिणाम यह है कि संघांतरित 
राज्यों के अधिकार केंद्रीय राष्ट्रपति के अधिनायकत्व में कर दिये 
गये हैं और उनके ऊपर अपनी आत्मा तथा प्रधानमंत्री की सत्ता 
के अतिरिक्त कोई दूसरी-रुकावट नहीं है । 
( ५ ) उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था-नये संविधान 
कल कल कम कम 
१. डाक्टर अंबेदकर के विचारानुकूल “नये संविधान में युद्ध और शांति 
दोनों समयों में देश को एक बनाये रखने की सामथ्य है |” संविधान 
सभा में भाषण (07४&#006४४ ै&58९770]ए7 ]060&665 
ए0., 8 90. 4, 799. 8%88, 


( १५४ ) 


द्वारा भारत के लिए उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गयी है। 
इसके पूव त्रिटिश राष्ट्र-समूह की कुछ डोमीनियनों में संघात्मक 
आधार पर उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का प्रयत्न किया 
गया था। उनको सफलता के विषय में मतैक्य का अभाव है। 
आस्ट्र लिया के विषय में यह कहा जाता है कि वहाँ संघात्मक 
सरकार के साथ उत्तरदायी सरकार का समन्वय अपने अभीष्ठ 
की पूर्ति में अलफल रहा है। इसके विपरीत संयुक्त-राज्य-अमरीका 
का संविधान अधिकार-विभाजन ( 9687"8४६४07 07 0 9७४७5 ) 
ओर शक्ति-संतुज्ञन ( 390706 ०॥ [2077075 ) के सिद्धांवों पर 
अवलंबित है। अमरीका में हढ़॒ शासन अधिक महत्वपूर्ण समझा 
गया है ओर ब्रिटिश डोमीनियनों में उत्तरदायी शासन । भारत 
के नय संविधान में उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत अधिक भाह्य 
सममा गया है। पर दृढ़ शासन का आदर्श भी सम्मुख रखा 
गया है। इन दोनों का समन्वय हो सकेगा या नहीं, इस प्रश्न 
का उत्तर संविधान के कार्यान्वित रूप पर निर्भर करेगा। 
श्री संपूर्णानंद के मतानुकूल भारत के नये संविधान में संधात्मक 
रचना के साथ, भारतोय शासन-संबंधी सन्‌ १९३४ के ऐक्ट 
के समन्वय का प्रयत्व किया गया है। यह ऐक्ट ब्रिटिश संविधान 
पर अवलंबित था। “हमें यह देखना है कि इस संमिश्रण का 
व्यावहारिक रूप कया होगा ।” बहुत संभत्र है कि भारत इस 
समन्वय में सफल हो जाय। भारत का नया संविधान केवल 
कहने ही को संघात्मक है । एकात्मक दिशा की ओर उसका भुकाव 
इतना अधिक है कि उक्त समन्वय के सफलता को आशा बिल्कुल 
निराधार नहीं प्रतीत होती । 

( ६ ) विदेशी संविधानों का प्रभाव-भारत के नये 
संविधान में विदेशी संविधानों का प्रभाव स्पष्ट है। संयुक्त-राज्य 


( श्थ४ ) 


अमरीका, इ गलढूड, आस्ट्रेलिया, कैनाडा, आयकलेंड, जापांन आदि 
देशों के संविधानों के गुण-दोष के अध्ययन के पश्चात्‌ संविधान- 
निर्माताओं ने इस बात का प्रयत्न किया है कि भारतीय संविधान 
में विभिन्न संविधानों के गुणों का समावेश हो जाय । भारतीय 
शासन संबंधी सन्‌ १९३४ के ऐक्ट की कुछ धाराए ज्यों की त्यों 
उतार ली गयी हैं। उक्त प्रभावों के कारण कुछ आलोचकों के 
मतानुकूल, संविधान में मौलिकता का अभाव है। उसमें भारती- 
यता की कमी है। संविधान में उन लोगों की इच्छाओं ओर 
आकांज्ाओं की पूर्ति, का प्रय्न नहीं किया गया है। जिन्होंने 
गाँधी जी के नेतृत्व में तीस साल तक स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग 
लिया था । श्री ठाकुर दास भागव के विचारानुकूल “प्रारूप-कमेटी 
में गाँधी जी का मस्तिष्क न था। अतएवं संविधान-निर्माण द्वारा 
वह उस काम को करने में असफल रही, जिसे गाँधी जी चाहते 
थे ” इस आलोचना में कुछ तथ्य है। किंतु आधुनिक लोक- 
तंत्रात्मक संविधानों में किस सीमा तक मौल्िकता का अस्तित्व, 
तथा विदेशी प्रभावों से बचाव हो सकता है, यह एक विचारणीय 
प्रश्त है । लोकतंत्र की समस्याएं प्रायः: सभी देशों में एक समान 
हैं | फलस्वरूप उनके संवैधानिक ढांचे में समानता का होना कुछ 
अनिवाय सा है। आवश्यक परिवर्तन विशेष परिस्थितियों के 
कारण किये जाते हैं। भारत के नये संविधान में इस प्रकार के. 
कई परिवतन हैं; जैसे ग्राम-शासन, असप्श्यता आदि की व्यवस्था । 
अतएव संविधान में मौलिकता है। पर उसमें गाँधीवादी और 
समाजवादी दोनों प्रकार की विचार-धाराओं का अभाव हे। 

(७ ) अव्प-संख्यकों की रक्षार-भारत के नये संविधान 
में अल्प-संख्यकों की रक्षा की व्यवस्था की गयी है। भारत की 
अंगरेजी सरकार ने भी इस दिशा में कुछ काम किया था, पर 


( १४६ ) 


स्वाथवश उसकी व्यवस्था इस प्रकार की थी कि उसके कारण 
भारतीय राष्ट्रीयवा के विकांस का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। 
उसने मुसलमानों को हिंदुओं से सबंथा अलग करके, उन्‍हें प्रथक 
निर्वाचनाधिकार दिया और दलित जातियों के साथ भी वह यही 
कर डालती, यदि गाँधी जी अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसे 
रोकने के लिए प्रयल्नशील न होते। आधुनिक संसार में अल्प- 
संख्यकों का संरक्षण आवश्यक है। डा० अंबेडकर के विचारालु- 
कूल “अल्पसंख्यकों की शक्ति का विस्फोट राज्य के समस्त तंत्र 
का विनाश कर सकता है !” पर संरक्षण इस प्रकार का होना 
चाहिये कि राष्ट्रीयगा के विकास पर उसका कुप्रभाव न पड़े। 
भारत के नये संविधान में अल्प-संख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था 
न्यूनाधिक इसी प्रकार की है। निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली 
के अनुसार होंगे | पर दलित जातियों के लिए विधान-सभाओं 
ओर स्थानीय संस्थाओं में स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। यह 
व्यवस्था दूस बरस तक चलेगी। तत्पश्चात्‌ इस प्रश्न पर पुनः 
विचार करके, आवश्यक कारवाई की जायगी | 


(८ ) क्रांतिकारी परिवतनों की व्यवस्था--भारत के 
नये संविधान में कुछ क्रांतिकारी परिवतनों की व्यवस्था की गयी 
है | उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--प्रथक निर्वाचन-पद्धति के 
स्थान पर संयुक्त निर्वाचन-पद्धति; नागरिकों के मूल अधिकारों 
का निश्चित किया जाना, तथा संविधान द्वारा उनकी गाश्टी ; 
राज्य का पार्थिव आधार ; अस्पृश्यता का अंत; देवनागरी लिपि 
के हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाना; वयस्क मताधिकार; 
सास-स्वायक्त शासन की व्यवस्था। उक्त समस्याएँ भारतोय 
जनता एवं नेताओं के सम्मुख बहुत दिनों से थीं। उनका हल 


अक्न्‍ममनर 
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कुछ असंभव सा प्रतीत होता था। पर नये संविधान में, उत्त 
परिवतनों द्वारा वे आसानी से हल हो गयी हैं । 


( ९ ) नमनीय संविधान--भारत का नया संविधान 
नमनीय संविधान है | जिन लोगों ने इसे बनाया है वे किसी वर्ग 
अथवा दल से सीमित न होकर अपने को समस्त भारत का 
प्रतिनिधि समझते थे | अतएवं उत्तका संविधान सार्वजनिक 

आधार पर अवलंबित है। यदि कालांतर में राजनीतिक दलों के 
शासन ओर उनके नहृश्य को पूर्ति के लिए संविधान में संशोधन 
करना आवश्यक प्रतीत हो, तो यह कारवाई आसानी से की जा 
सकेगी । :इस संबंध में भारतीय संविधान-निर्माताओं की मनो- 
वृत्ति संयुक्त-राज्य अमरीका के संविधान-निर्माताओं को मनोवृत्ति 
से भिन्‍न थी । संयुक्त-राज्य अमरीका के संविधान-निर्माता अपनी 
सीमाओं से परिचित थे | किंतु वे यह भी समभते थे कि उनका 
संविधान इतना अच्छा है कि उस पर कुछ समय तक अमल होना 
चाहिये। भारत के संविधान-निर्माताओं में इप्त प्रकार की 
मनोदइत्ति का सवंथा अभाव था| पर नमनीयता सदा गुण के 
ही रूप में नहीं होती। अतएव संविधान के कुछ भागों को 
अनमनीय होना चाहिये । श्री संतानम के मतानुकूल “संविधान 
हमारी स्वतंत्रता की हड्डियों के समान है और हड्डियों को 
नसनीय न हो कर अनतमनीय होना चाहिये |” भारतीय 
संविधान के कुछ अंश इस प्रकार के भी हैं। उनमें संशोधन 
करने हे लिए विशेष पद्धति का अनुसरण आवश्यक समझा 
गया है।. 


भारतीय संविधान के विविध अंग--जिन विधियों, 
नियमों, उपनियमों आदि के अनुसार किसी देश का शासन होता 


( १४८ ) 


है उन्हें सामूहिक रूप में उसका संविधान कहते हैं। भारतीय 
संविधान के निम्न-लिखित अंग उल्लेखनीय हैं-- 

(१) भारत का नया संविधान। इसे सविधान-सभा ने 
बनाया है ओर यह २६ जनवरी सन्‌ १६४० से देश पर लागू 
कर दिया गया है । 

(२ ) भारतीय शासन-संबंधी पूवकाज्ञीन ऐक्ट--नये संबवि- 
धान के कार्यान्वित होने के कारण भारतीय शासन संबंधी अनेक 
पूवकाल्ञीन ऐक्ट रद हो गये हैं। फिर भी कुछ ऐसे ऐक्ट हैं जो अब 
तक प्रचलित हैं ओर जिनके अनुसार देश के शासन का संचालन 
हो रहा है। इस संबंध में हमें यह न विस्मरित करना चाहिये कि 
नवीन संविधान के अनुसार संगठित भारतीय संसद प्रश्नुता-संपन्न 
है और संविधान के अंतर्गत्‌ वह किसी भी पू्वकालीम ऐक्ट को 
रह कर सकती, तथा नवीन ऐक्ट को बना सकती है । 

(३ ) भारतीय संसदू द्वारा निर्मित ऐक्ट--सारतीय संसदू 
अपने प्रत्येक अधिवेशन में अनेक कानून ( विधियाँ ) स्वीकार 
करती है। देश के शासन में उनका महत्वपू्ण स्थान होता है। 
वे भी भारतीय संविधान के अंग हैं । 

(४ ) कायपालिका द्वारा जारी किये गये अध्यादेश--भारतीय 
कायपालिका के सर्वोच्च अधिकारियों को शीघ्र कार्य-संपादन 
के लिए अध्यादेश जारी करने का शअधिकार है। अपने कारये- 
काल में वे भी भारतीय संविधान के अंग होते हैं । 

(४ ) न्यायालयों के निएंय--भारत का नया संविधान संघा- 
त्मक है। उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व कायपालिका के अतिरिक्त 
न्यायपालिका का है। उच्चतम न्यायालय को संविधान के विभिन्न 
अनुच्छेदों की व्याख्या करके उनके वास्तविक अथ बतलाने का 
अधिकार है। उसका अथ सब-मान्य होता है। यदि संविधान 


( १४९ ) 


पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होता है तो उच्चतम न्यायात्ञय ऐसे 
कामों को असंवेधानिक ठहरा कर उन्हें रद्द कर देता है। 
_न्यायाज्ञय के उक्त प्रकार के निणुयों की गणना संविधान के अंगों 
में की जादी है । 

( ६ ) संविधान संबंधों प्रथाए--भारत के नये संविधान के 
संबंध में अभी तक अपनी ही प्रथाओं का अभाव है। फिर भी 
संविधान द्वारा जिस प्रकार के शासन की व्यवस्था की गयी है 
उसके संबंध में अन्य देशों में कुछ प्रथाएं प्रचलित हैं। सब्‌ १६३४५ 
के भारतीय शासन संबंधी ऐक्ट के कुछ वाक्यांश ज्यों के त्यों 
नवीन संविधान में उतार लिये गये हैं। उनका प्रयोग, उन दिलों 
शब्दा्थ के अतिरिक्त एक निश्चित अथ में किया जाता था । नवीन 
संविधान में मी उनका वही अर्थ समझा जायगा। उद्दाहरण के 
लिए राष्ट्रति और उनकी मंत्रि-परिषद्‌ के संबंध का उल्लेख 
किया जा सकता है। “राष्ट्रपति को अपने कार्य-संपादन में मंत्रणा 
ओर सहायता देने के लिए, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक 
मंत्रिपरिषद होगी।” इस भाषा का तात्पय अब तक यही 
समझा जाता था कि सर्वोच्च शासकीय अधिकारी अपने सब 
कामों को मंत्रि-परिषद्‌ की संत्रणा के अनुसार करेगा। नये संवि- 
धान में सा इसका यही अथ होना चाहिये । 

(७ ) संविधान में संशोधन--कोई भी संविधान सदा के 
लिए संतोषप्रद नहीं हो सकता । समयानुकूल उसमें संशोधन एवं 
परिवतन होते रहते हैं । इन संशोधनों की गणना संविधान के 
अंगों में की जाती है। 

संविधान में संशोधन की व्यवस्था--नये संविधान में 
: संशोधन करने के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। पहली के 


( १६० ) 


अनुसार संशोधनों को संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग 
कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई 
बहुमत से स्वीकृत होना चाहिये। तत्पश्चात्‌ वे राष्ट्रपति की 
अतुमति के लिए उनके समक्ष उपस्थित किये जायेगे और यदि 
राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे दंगे तो संविधान में तदनुकूल परिवर्तन 
हो जायगे। संविधान का अधिकांश इस प्रकार संशोधित किया 
जा सकता है। किंतु उसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद भी निधौरित किये 
गये हैं जिनके संशोधन के लिए उक्त व्यवस्था के अतिरिक्त कुछ 
अन्य बातों की पूर्ति आवश्यक समझी गयी है। इन अनुच्छेदों 
का संबंध निश्नल्िखित बातों से है-- 

( १ ) राष्ट्र-पति के चुनाव का आधार तथा ढंग । 

( २ ) संघ-सरकार को कार्य-पालिका शक्ति । 

( ३ ) संघांतरित राज्यों की कायय-पालिका शक्ति । 

(४ ) प्ष्ठ १५२ पर दी गयी तालिका के स-बर्ग के राच्यों में 
उच्च न्यायालय स्थापित या किसी मौजूदा न्यायालय को उच्च 
न्यायात्ञय घोषित करनेवाले संसद के अधिकार | 

( ४ ) संघीय न्यायपालिका का संगठन और अधिकार-्त्षेत्र । 

( ६ ) उच्च न्यायात्ञयों का अधिकार-क्षेत्र और संगठन | 

(७ ) संघ और संधांतरित राज्यों का संबंध । 

(८ ) संघीय, राज्य की और समवर्ती सूचियों के विषय | 

( ९ ) संघीय संसद्‌ में राज्यों के प्रतिनिधित्व । 

(१० ) संविधान में संशोधन की व्यवस्था । 

इनके संबंध में संशोधन करने के लिए उपरिवर्णित व्यवस्था 
के अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि प्रष्ठ १४२ पर 
दी गयी तालिका के अ और ब वर्ग के राज्यों में से कम से कम 
आधे के विधान-संडल उनके पक्त में हों । 


( १६१ ) 


संक्रमण-कालीन व्यवस्था--नये संविधान के अनुसार 
समस्त सरकारी संस्थाओं का संगठन तुरंत हीं नहीं किया जा 
सकता । निरंकुश नोकरशाही को उच्च कोटि के लोकतंत्र में बदलने 
का काम सरल नहीं है। अतएवं नये संविधान के कार्यान्वित 
करने के लिए संक्रमण-कालीन व्यवस्था की गयी है। उसका 
विवरण संविधान के २१ वे भाग में दिया गया है। उसकी निम्न- 
लिखित बातें विशेषतया उल्लेखनीय हैं-- 


( १ ) संविधान के लागू होने की तिथि से पाँच बरस तक 
संघीय संसद, सूती ओर ऊनी वस्तों, कच्ची रुई, बिनौले, कागज, 
खाद्य-पदाथ, कोयले, लोहे, ईस्पात और अश्रक का किसी राज्य 
के अंदर व्यापार और वाणिज्य तथा उनके उत्पादन और 
वितरण के संबंध में समवर्ती विषयों की भाँति विधि ( कानून ) 
बना सकेगी । 

(२ ) संविधान के आरंभ से दस बरस की कालावधि या 
संसद्‌ द्वारा निधोरित अल्पतर या दीघेतर कालावधि के मीतर, 
पृष्ठ १४२ पर दी गयी तालिका के ब वर्ग में उल्लिखित प्रत्येक 
संघांतरित राज्य की सरकार, राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहेगी तथा 
उनके ऐसे विशिष्ट निर्देशों का अनुवरतेन करेगी जिसे वे समय- 
समय पर दें । 


( ३ ) संविधान द्वारा रह किये गये ऐक्टों के अतिरिक्त, 
संविधान के प्रारंभ में प्रवृत्त विधियाँ ( कानून ) तब तक प्रवृत्त 
बनी रहेंगी जब तक वे उपयुक्त विधान-मंडल या अधिकारी द्वारा 


बदली या संशोधित न की जाय । 
(४ ) संविधान के आरंभ से ठीक पहले ॥॒ संघीय न्यायालय 
के न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा कुछ ओर निणंय न कर चुके हों, 
११ 


( १६२ ) 


उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो जायगे और तत्पश्चात्‌ संविधान 
के अंतर्गत निर्धारित वेतन, भत्ते, छुट्टी आदि के अधिकारी 
होंगे। यही व्यवस्था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा 
परीक्षक ( #.एप१॥07 06०767४। )  लोक-सेवा - आयागों 
( ?0०१४७ 867006 00777758078 ) के सदस्यों के विषय में 
भी की गयी है । 


(५) जब तक नये संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों 
सदन सम्यक्‌ रूप से गठित न हो जाय तब तक संविधान- 
सभा अंतःकालीन संसद का काम करेगी। वह संविधान 


द्वारा प्रदत्त सब शक्तियों का प्रयोग तथा कतंव्यों का पालन 
करेगी । 


(६ ) जब तक संविधान द्वारा निधौरित व्यवस्था के अनुसार 
राष्ट्रपति का निवोौचन न हो, तब तक संविधान-सभा द्वारा 
निवाचित व्यक्ति राष्ट्रपति की भाँति काम करेगा। यदि मृत्यु, 
पद-त्याग या हटाये जाने के कारण ऐसे राष्ट्रपति का स्थान 
रिक्त होगा, तो अंतःकालीन संसदू' दूसरे राष्ट्रपति का निर्वाचन 
करेगी ओर जब तक ऐसा न हो, उच्चतम . न्यायालय का प्रधान 
न्यायाधीश, राष्ट्रपति की भाँति काम करेगा । 


(७ ) जब तक नये संविधान के अंतर्गत संघांतरित राज्यों 
के विधान-मंडल अथवा मभाए सम्यक्‌ रूप से गठित न हो 
जाय, तब तक संविधान के आरंभ में मौजूदा प्रांतों के विधान- 
मंडल और सभाए संघांतरित राज्यों के विधान-मंडल ओर 
सभाओं की भाँति काम करंगी। वे उन शक्तियों का प्रयोग 
तथा कतव्यों दे का पालन भी करेंगी जो उन्हें संविधान के 
अंतगत प्राप्त हैं । 


( १६३ ) 


संविधान की उपरिवर्णित व्यवस्था के कारण, नया संविधान 
२६ जनवरो सन्‌ १६४० को कायान्वित किया गया है। अभी 
तक केवल राष्ट्रपति का ही निर्वाचच हुआ है। शेष सरकारों 
संगठन भारत के डोसोीनियन संविधान का है। पर उनके 
अधिकारों, वतन आदि में नये संविधान के अनुसार परिवतन 


गये हैं । 


छठा परिच्छेद 
मूल अधिकार ओर निदेशक तत्व 


माकेथन--भारतीय नागरिकता--मूल अधिकारों के सिद्धांत का 
उदय--भारत में मूल अधिकारों की मांग--समता का अधिकार-- 
स्वतेत्रता का अधिकार--शोषण के विरुद्ध ।अधिकार--धार्मिक स्वतंत्रता 
का अधिकार--संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार--संपत्ति का 
अधिकार--संवैधानिक उपचारों का अधिकार--मूल' अधिकार संबंधी 
अन्य बातें--राज्य को नीति के निदेशक तत्त्व । 


प्राकथन--नये संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार 
तथा राज्य को नोति के निदेशक तत्वों का उल्लेख है। दोनों में 
महत्वपूर्ण अंतर है। मूल अधिकार नागरिकता के अनिवार्य अंग. 
है। संविधान द्वारा उनकी गारंटी की गयी है। निर्धारित परि- 
स्थितियों के अतिरिक्त राज्य भी उनका अपहरण नहीं कर सकता | 
प्रचलित विधियों ( कानूनों ) में जो उनसे असंगत हैं, संविधान 
के प्रारंभ के दिन से रद्द हो गयी हैं। उच्चतम न्यायालय को 
उनके संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अतएवं इन अधि- 
कारों की रक्षा, तथा इन्हें किप्ती प्रकार के अतिक्रमण से बचाने 
को समुचित व्यवस्था कर दी गयो है। राज्य की नीति के 
निदेशक तत्त्व इनसे स्वेथा भिन्न हैं। उनकी प्रकृति न्यूनाधिक 
उन आदेश-पत्रों की सी है जो भारतीय शासन संबंधी सब १९३४ 
के ऐक्ट के अंतर्गत गबनेर जनरल और गवनरों को दे दिये 
जाते थे। इन अधिकारियों से आशा को जाती थी कि वे उनके 
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है 

अनुसार शासन करंगे, किंतु यदि वे ऐसा न करते थे, तो आदेश- 
पत्रों के आधार पर उनके द्वारा किये गये काम असंबैधानिक 
न ठहराये जा सकते थे। न्यूनाधिक यही ज्यवस्था नये संविधान 
द्वारा निधोरित राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के संबंध में 
की गयी है। वे ऐसे सिद्धांत हें जिनके अनुसार शासन संचालन 
राज्य का कत्तेव्य निर्धौरित हुआ है। किंतु अनिवाय रूप से 
उनके साने जाने की गारंटी नहीं की गयी है। यदि राज्य उनकी 
अवहेलना करे, तो संविधान के आधार पर उसके काम को गलत 
न ठहराया जा सकेगा | 

भारतीय नागरिकता-शूल अधिकारों के उपभोग के लिए 
देश की नागरिकता का प्राप्त करना आवश्यक होता है। अतएब 
नय संविधान द्वारा निर्धारित नागरिकों के मूल अधिकारों की 
व्यवस्था के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसके द्वारा की 
गयी भारतीय नागरिकता की व्यवस्था का कुछ ज्ञान हो जाय | 
संविधान में उन शर्तों का उल्लेख नहीं है जिनकी पूर्ति से नागरिकता 
प्राप्त ओर जिनके ज्ल्लंघन से वह खोई जा सकती है। यह शक्ति 
संसद्‌ को दी गयी है। अपनी विधियों द्वारा वह यह निश्चित 
करेगी कि कोई व्यक्ति किस प्रकार भारतीय नागरिकता प्राप्त तथा 
उसे खो सकेगा | इस प्रकार समस्त सारतीय संघ के लिए नाग- 
रिकता ग्राप्त करने तथा उसे खोने के समान नियम होंगे | कुछ 
आलोचकों के मतानुकूल नागरिकता की यह व्यवस्था संविधान के 
केंद्रीकरणु की ओर झ्ुकाव की परिचायक है| 

नये संविधान में केबल इस बात की व्यवस्था की गयी है कि 
उसके आरंभ |के दिन कोन-कौन से व्यक्ति भारतीय नागरिक 
समझे जाये । ऐसे व्यक्ति तीन वर्गों में विभाजित किये गये हैं-- 
(१) वे व्यक्ति भारत के नागरिक निर्धारित हुए हैं जिनका अधि- 
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वास संविधान के आरंभ के दिन भारत में था ओर जो या वो 
भारत में जन्मे थे, या जिनके जनकों में से दोनों या कोई एक 
भारत में जन्मा था, या जो नये संविधान के आरंभ के पूर्व पाँच 
बरस तक सामान्यतः भारत के निवासी थे। (२) वे व्यक्ति जो 
१९ जुलाई सन्‌ १९४८ के पूव या पश्चात्‌ पाकिस्तान के राज्य-क्षेत् 
से भारत के राज्य-क्षेत्र में आये थ। पहले प्रकार के व्यक्ति संबि- 
धान के आरंभ के दिन दो शर्तों पर भारतोय नागरिक समझे 
गये हैं, पहली यदि वे स्वयं या उनके जनकों या महाजनकों 
( 97870 97०75 ) में से कोई अखंड भारत में जन्‍्मा हो 
ओर दूसरी यदि प्रत्रजन (0॥279000) के दिन से वे सामान्यतः 
भारत के राज्यन्क्षेत्र में रहे हों। (३) पाकिस्तान से आये हुए 
दूसरे प्रकार के व्यक्ति भी दो शर्तों पर भारतीय नागरिक समझे 
गये हैं; पहली यदि वे स्वयं या उनके जनकों या महाजनकों में से 
कोई अखंड भारत में जन्मा हो ओर दूसरी यदि संविधान के 
पूर्व, वे निर्धारित अधिकारी द्वारा, बतौर भारतीय नागरिक रजि- 
स्टर कर लिये गये हों। रजिस्टर होने के लिए छः मंहीने पूर्व 
भारत के राज्य-्षेत्र में निवाल आवश्यक सममा गया है । वे व्यक्ति 
जो भारत के राज्य-ज्षेत्र को छोड़ कर पाकिस्तान के राज्य-न्षेत्र में 
चलते गये हैं, भारतीय नागरिकता को खो बैठे हैं। पर जो वहाँ 
जाकर लौट आये हैं वे भारतीय नागरिकता उन्हीं शर्तों पर प्राप्त 
कर सके हैं जिन शर्तों पर १६ जुलाई सन्‌ १९४८ के पश्चात पाकि- 
स्तान से आये हुए व्यक्ति। पाकिस्तान से लौदे हुए व्यक्तियों के 
संबंध में उक्त विस्तृत व्यवस्था इस कारण की गयी है कि स्वतंत्रता 
के पूथ भारत एक ही देश था और पाकिस्तान राज्य-क्षेत्र के 
निवासी लाखों व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक 
थे। (४ ) विदेशों में रहने वाले भारतीय दो शर्तों" पर भारतीय 
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नागरिक समझे गये हैं, पहली यदि वे स्वयं या उनके जनकों य 
महःजनकों में से कोई अखंड भारत में जन्मा हो ओर दूसरी यदि 
उन्होंने विदेशों में स्थित मारतीय प्रतिनिधियों के कार्यौछय में, 
निधारित पद्धति के अनुसार, बतोर भारतीय नागरिक अपनो 
रजिम्ट्री करा ली हो | ह 
विभिन्न देशों में नागरिकता-निधोरण के तीन मुख्य सिद्धांतों 
का प्रचलन है। पहला सिद्धांत रक्त-वंशाधिकार (०5 58702 एां95) 
का सिद्धांत बे । इसके अनुसार बच्चों की नागरिकता माता-पिता 
को तागरिकता द्वारा निधौरित होती है। नागरिकता का संबंध 
जन्म-स्थान से न होकर केवल्न रक्त से होता है। दूसरा सिद्धांत 
भूमि सीमाधिकार ( 7०७ 80॥ ) का सिद्धांत है। इसके अनुसार 
नागरिकता जन्म-स्थान पर निभर करती है। तीसरा सिद्धांत इन 
दोनों सिद्धांतों का सम्मिश्रण है । यह इंगलेंड और संयुक्त-राज्य 
अमरीका में प्रचलित है। अपने नागरिकों के बच्चों की नागरिकता 
वे रक्त द्वारा निर्धारित करते हैं ओर विदेशियों के बच्चों की जन्म- 
स्थान द्वारा । नये संविधान द्वारा जिस सिद्धांत के अनुसार भारतीय 
नागरिकता दी गयी है, वह भी उपयुक्त दोनों सिद्धांतों का 
सम्मिश्रण है । 
मूल अधिकारों के सिद्धांत का उदय--श्रायः सभी आघु- 
निक लोकतंत्रात्मक संविधानों में नागरिकों के मूल अधिकारों का 
उल्लेख पाया जाता है। इन अधिकारों के सिद्धांत का उदय युरुप 
के अनियंत्रित राजतंत्र के युग में हुआ था । मध्यकालन में प्रधघानतया 
सामंततंत्र का प्रचार था। विभिन्न सामंत परस्पर लड़ा करते थे 
आर इस प्रकार जनता के जीवन में न तो स्थायित्व था और न 
स्थिरता | फलस्वरूप उसने प्रत्यज्ष अथवा परोक्ष रूप से राजाओं के 
अधिकारों की वृद्धि करके, सामंततंत्र के विरुद्ध राजतंत्र को सहायता 
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पहुँचायी। बदले में राजाओं ने भी शांति और व्यवस्था की स्थापना 
को. । काल्ांतर में जनता को यह विदित होने लगा, कि उसने शांति 
ओर व्यवस्था के लिए अत्यधिक मूल्य चुकाया है। जनता के हित 
का ध्यान न करके राजा लोग अनियंत्रित रूप से अपनी शक्ति 
का दुरुपयोग करने लगे । अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 
उन्होंने राजाओं की ईश्वरीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन 
किया । फल-स्वरूप जनता को अपने हित के लिए मूल अधिकारों 
के सिद्धांत का सहारा पकड़ना पड़ा । काल्ांतर में मूल अधिकारों 
का सिद्धांत परिमित शासनाधिकार के सिद्धांत में परिवर्तित हो 
गया। सरकार चाहे राजतंत्रात्मक हो या लोकतंत्रात्मक, उसके 
अधिकारों को असीमित न होना चाहिये। अतएव प्रायः सभी 
आधुनिक संविधानों में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख 
पाया जाता है । 

भारत में मूल अधिकारों की मॉग--भारत में अंगरेजों 
का शासन अपनी निरंकुशता में अद्वितीय था। जनता को न तो 
'विचार-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, न समा करने की और न 
शरोर की । राष्ट्रभावना के उदय तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार 
के कारण, उक्त बंधन क्रमशः असह्य होते गये, यहाँ तक कि 
असहयोग आंदोलन के परिणाम-स्वरूप, जब जनता में निर्भीकता 
आयी, ज्सने प्रभावशाली ढंग से अपने मूल अधिकारों की माँग 
अस्तुत की । नेहरू कमेटी की रिपोर्ट ( सन्‌ १९२८) में इनका 
सर्वप्रथम प्रामाणिक उल्लेख मिलता है। “हमारा सर्वप्रथम प्रयत्न 
मूल अधिकारों की ऐसी गारंटी के लिए होना चाहिये कि वे किसी 
भी परिस्थिति में वापस न लिये जा सके ।” कमेटी के मतानुकूल 
भारत के लिए ऐसे अधिकारों की आवश्यकता “अन्य देशों की 
अपेक्षा अधिक थी । क्रमशः भारत के सभी वर्ग इन अधिकारों की 
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आवश्यकता पर जोर देने लगे । मजदूर-संघों ने आर्थिक अधि- 
कारों की माँग उपस्थित की ओर ख्लियों के संगठनों ने द्लियों ओर 
पुरुषों की समानता की । भारतीय कांग्रेस ने अपने सन्‌ १६३२ के 
अधिवेशन में इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया । भार- 
तीय रियासती-प्रजा-सम्मेलन भी पीछे न रहा। रियासती प्रज्ञा 
अपने नरेशों की निरंकुशता से उतनी ही व्यथित थी जितनी 
ब्रिटिश भारत की प्रजा अपने ब्रिटिश शासकों से । अतएव अपने 
ज्ञापन ( 0॥(0०7007'8०१०० ) में उसने मूल अधिकारों की घोषणा 
की अनिवाय बततल्ा कर, उनके भारत के संघ-संविधान में सम्मि- 
लित करने पर जोर दिया। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस प्रकार की 
घोषणा के विरोधी थे | “जब तक उन्‍हें कार्यान्वित करने की इच्छा 
तथा साधन न हों, इस प्रकार की सैद्धांतिक घोषणाएं निरथक 
सिद्ध होती हैं ।” भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३४ के ऐक्ट के 
प्रारूप पर विचार करते समय, संयुक्त पाल्ममेंटरी कमेटी में, सर 
तेज बहादुर सप्र ने, ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के उक्त मत का खंडन 
इस प्रकार किया था-- भारत की अनोखी परिस्थिति में, विशेष- 
तया;, अल्प-संख्यकों ओर दल्षित जातियों में रक्षा को भावना 
उत्पन्न करने के लिए, यह आवश्यक थां कि मूल अधिकारों के 
संबंध में पुरातनवादी ब्रिटिश कानूनी दृष्टिकोण पर विशेष जोर 
न दिया जाय ओर उनमें से कुछ नये ऐक्ट में सम्मिलित भी कर 
लिये जाय |” सन्‌ १९४४ में 'प्रस्तुत किये गये अपने संवेधानिक 
सुझावों में भी उन्होंने इसी आशय के विचार प्रगट किये थ | 
मूल अधिकारों की उक्त ऐतिहासिक प्रष्ठ भूमि में यह अनिवाय 
था कि भारत के नये संविधान में वे सम्मिलित किये जाते | 
अतणव नये संविधान में उनकी यथेष्ट व्यवस्था की गयी है | संसार 
के अन्य संविधानों में इन अधिकारों का उल्लेख अति सूक्ष्म 
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भाषा में पाया जाता है। किंतु भारतीय संविधान में वे अधिक 

व्यौरेवार दिये गये हैं। अतएवं उनके संबंध में आंतक विचारों 

के फेलने की आशंका है। कुछ आलोचकों के मतानुकूल वे इतने 
दृढ़ नहीं हैं कि जनता की शासकों की धाँधली से पूणुरूपेण 

रक्षा हो सके | व 
पमता का अधिकार -- नय संविधान में, मूल अधिकारों के 

संबंध में सर्वश्रथम समता के अधिकार का उल्लेख है। निर्धारित 

परिस्थितियों के अतिरिक्त, केवल" घम, मूलवबंश ( 8808 ), 
जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर 
राज्य द्वारा किसी नागरिक के विरुद्ध किसी प्रकार का भेदभाव 

न किया जायगा। उक्त बातों के आधार पर दूकानों या सावे- 

जनिक होटलों या मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या राज्यद्वारा 

पोषित अथवा सबंसाधारण के लिए समर्पित कुंओं, तालाबों, 
सड़कों आदि के उपयोग के संबंध में भी किसी प्रकार का प्रतिबंध 

न लगाया जायगा। इसी अधिकार के अंवर्गत अस्पृश्यता और 

सेना ओर विद्या-संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त, अन्य उपाधियों 

का अन्त कर दिया गया है। भारत का कोई नागरिक किपी 
विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। वे 
व्यक्ति भी, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, पर भारतीय राज्य के 
अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर हैं, राष्ट्रपति ( शिह०॑- 

१०४४ ) की सम्मति के बिना, विदेशी राज्यों से कोई उपाधि 

नहीं ले सकते । 

१, 'किवल' शब्द का प्रयोग जान बूककर किया गया है। इसका अर्थ 
यह निकलता है कि इन बातों के अतिरिक्त, अन्य आधारों पर, 
राज्य को नागरिकों के साथ मेदभावपूर्ण बर्ताव करने का अधिकार 
है। इसके कारण समता का अधिकार निरथंक हो सकता है । 
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समता के उक्त अधिकार के कई अपवाद हैं। इसके होते 
हुए भी राज्य को झ्लियों और बालकों के लिए विशेष व्यवस्था 
करने का अधिकार है। “इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य 
को छ्ियों ओर बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाने में बाधा 
न होगी ।” इसी प्रकार समता के अधिकार के होते हुए भी राज्य 
ने पिछड़ी जातियों की नियुक्ति के कुछ अपवादपूण अधिकार 
अपने अधीन रखे हैं। “इस अनुच्छेद की किसी बात से, राज्य 
को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व 
राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहों है, नियुक्तियों 
या पदों के रक्षण के लिए उपबंध करने में कोई बाधा न पड़ेगी ।” 
संविधान सभा के कुछ सदस्य उक्त अपवाद के विरोधी थे। पर 
अंत में वह स्वीकृत हो गया। राष्ट्र की उन्नति को दृष्टि से ये 
अपवाद अनुचित नहीं प्रतीत होते । भारत की मौजूदा परिस्थिति 
में उनके बिना न तो स्त्रियों ओर बालकों की उन्नति हो सकती है 
ओर न दलित जातियों की । 

स्वतंत्रता का अधिकार-- दूसरे मूल अधिकार का संबंध 
स्वतंत्रता से है। सब नागरिकों को वाकू और अभिव्यक्ति, शांतिपूबक 
ओर निरायुध सम्मेलन, संस्था ओर संघ-निर्माण, भारत के राज्य- 
क्षेत्र में सबंत्र बिना रोकटोक आने-जाने तथा निवास करने, घन 
कमाने, रखने ओर खच्च करने, तथा रोजगार, व्यापार और 
कारबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी 
अपराध के लिए तब तक दोषी न ठहराया जायगा, जब तक अप- 
राध करते समय उसने किसी प्रचलित कानून को न तोड़ा हो और 
न उसे उस समय के निधारित दंड से अधिक दंड दिया जायगा | 
किसी व्यक्ति को एक अपराध के ।लिए एक /बार से अधिक दंड 
न दिया जायगा ओर न उसे अपने विरुद्ध; गवाही देने के लिए 
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बाध्य किया जायगा | कोई व्यक्ति कानून द्वारा निधौरित तरीके के 
अतिरिक्त प्राण अथवा शारीरिक स्वाधीनता से वंचित न किया 
जायगा | पकड़े गये व्यक्ति २४ घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट 
के समक्ष उपस्थित" किये जायंगे ओर उसके आदेशानुकूल ही 
निर्धारित समय से अधिक समय तक हवालात में रखे जायगे। 
समय की गणना में वह समय न गिना जायगा जो बंदीकरण के 
स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक आने में लगा हो । 

समता के अधिकार की भाँति स्वतंत्रता के अधिकार के भी 
कई अपवाद हैं| स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग इस प्रकार होना 
चाहिये कि सावजनिक शांति और व्यवस्था पर. किसी प्रकार का 
कुप्रभाव न पड़े। वाक्‌ ओर अभिव्यक्ति की स्व॒तंत्रता के अधिकार 
के कारण, अपसानसूचक शब्द तथा लेख का प्रयोग न होता 
चाहिये ओर न राजद्रोह अथवा शिष्टता या सदाचार विरोधी या 
राज्य की सत्ता को मिटाने तथा उसकी नीव उखाड़ने वाले प्रयक्रों 
का | अतएव स्वतंत्रता के अधिकार के होते हुए भी राज्य की उस 
शक्ति में कोई रुकावट नहीं है जिसके कारण वह “अपमान-लेख, 
अपमान-वचन, सान-हानि, न्‍्यायालय-अवमान ( (५/090877ए 
० 000८७ ) अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आधात करने 
वाले अथवा राज्य की सुरक्षा को दुबल अथवा राज्य को उलदने 
की प्रवृत्ति वाले किसी विषय” की विधि बना सकता हे। इसी 
प्रकार बंदी किये गये व्यक्तियों को मैजिस्ट्र ट के सम्मुख उपस्थित 
करने के संबंध में भी कुछ अपवाद हैं। उपश्वि्शित व्यवस्था उन 
व्यक्तियों पर लागू न होगी, जो बंदीकरण के समय विदेशी शत्रु 
हों या जो “व्यक्ति-निवारक-निरोध' उपबंधित करने वाली किसी 
विधि के अधीन बंदी या निरुद्ध किये गये हों ।” निवारक-मनिराध 
की निरुद्धि तीन महीने से अधिक की न होगी किंतु किसी बोडे 
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की सहमति से, जिसके सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 
के समकत्न हों, यह अवधि तीन माह से भी अधिक हो 
सकती है। 

- स्वतंत्रता के अधिकार के उक्त अपवादों की कड़ी आलोचना 
हुई है। संविधान-सभा में ही कुछ सदस्यों ने विरोधात्मक 
विचार प्रगट किये थे। सेठ दामोद्र स्वरूप के मतानुकूल स्वातंत्र्य 
अधिकार के अनुच्छेद के “एक भाग में जो अधिकार दिये गये 
हैं वे दूसरे भाग में छीन लिये गये हैं।” सरदार हुकुम सिंह के 
विचार में “जितनी कुछ स्वाधीनता इस अनुच्छेद द्वारा जनता 
को दी गयी है वह अपवाद संबंधी वाक्‍्यांशों से छीन ली गयी 
है ।” आलोचकों के मतानुकूल मूल अधिकारों को ऐसा होना 
चाहिये कि उन पर कार्यपालिका अथवा विधान-मंडल का 
कुप्रभाव न पड़े। उनकी रक्ञा का भार न्यायपालिका पर होना 
चाहिये। भारत के नये संविधान की व्यवस्था इससे भिन्न हे । 
आअपवाद इतने अस्पष्ट तथा व्यापक हैं कि का्यपालिका शक्ति जब 
चाहे, उन्हें प्रभावशून्य बना सकती है । 

इस आलोचना में सत्य का अंश अवश्य है, किंतु उतना नहीं 
जितना प्रयुक्त भापा से प्रगट होता है। मनुष्य के अधिकारों में 
एक भी ऐसा नहीं है जिसका दुरुपयोग न हो सके। अन्य 
अधिकारों की अपेज्षा स्वातंत्रय अधिकार के दुरुपयोग की आशंका 
अधिक होती है। अतएवं यह आवश्यक है कि उसके दुरुपयोग 
के संबंध में आवश्यक प्रतिबंध हों। भारत के नये संविधान की 
व्यवस्था इसी प्रकार को है। पर उसके द्वारा लगाये गये प्रतिबंध 
इतने अस्पष्ट तथा व्यापक हैं कि सरकार द्वारा उनके दुरुपयोग के 
कारण, जनता के स्वातंत््य-अधिकार पर अतिक्रमण की आशंका 
सबंधा निराघार नहीं है । 
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शोपण के पिरुद्ध अधिकार---अंगरेजी शासन-काल्न में 
ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में बेगार को प्रथा ग्रचल्नषित थी। 
भारतीय रियासतों में उप्तका प्रचलन ब्रिटिश भारत की अपक्षा 
अधिक था। कहीं-कहीं राजकुमारियों के विवाह में दासियाँ भी 
दहेज की भाँति दी जाती थीं। श्रम-जीवियों से आवश्यकता से 
अधिक काम लिया जाता था। कभो कभी सुकुमार बच्चों तथा 
द्वियों से इस प्रकार का काम लिया जाता था कि उनका स्वास्थ्य 
सदा के लिए बिगड़ जाता था । 


नये संविधान द्वारा नागरिकों को शोषण के विरुद्ध रक्षा का 
अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद द्वारा “मानव का परय 
ओर बेट-बेगार तथा इसी प्रदार का अन्य जबरदस्ती लिया गया 
श्रम प्रतिषिद्ध/ कर दिया गया है। “इस उपबंध का कोई भी 
उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।” 
“चौद्ह्‌ वष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने 
अथवा खान में नोकर न रखा जायगा और न किसी दूसरी 
संकटमय नोकरी में लगाया जायगा।” संविधान द्वारा प्रदत्त इस 
मूल अधिकार के कारण भारत के सामाजिक आर आर्थिक जीवन 
का कई बुराइयों की इतिश्रो हो गयी है । पर इसका सा एक 
अपवाद है । राज्य को सावेजनिक प्रयोजन के ल्लिए बाध्य सवा 
लगाने का अधिकार प्राप्त हे। पर इस संबंध में, केवल धरम, 
मूलबंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसो के आधार पर, बह 

नागरिकों के साथ विभेद न करेगा। 


धामक स्वतंत्रता का आधिकार---सावंजनिक व्यवस्था 


सदाचार तथा स्वास्थ्य की रक्षा के अंतगंत, सब नागरिकों का 
निबाध रूप से अपना धर्म मानने, उत्त पर आचरण तथा उसको 
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प्रचार करने का समान अधिकार दिया गया है। इसी शत पर 
प्रत्येक धामिक संप्रदाय की धार्मिक और दातठव्य संस्थाओं की 
स्थापना और पोषण, धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों के प्रबंध, 
जंगम ओर स्थाबर संपत्ति की प्राप्ति और स्वामित्व तथा ऐसी 
संपत्ति के कानून के अनुसार प्रबंध का अधिकार दिया गया है। 
यह भी व्यवस्था की गयी है कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती ऐसे 
कर न देने पढ़ें, जिनकी आय किसी धरम विशेष या धार्मिक 
संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए विनियुक्त कर दी गयी हो । 
सरकार द्वारा पोषित किसी शिक्षण-संस्था में धार्मिक शिक्षा न 
दी जायगी । पर यदि कोई संस्था ऐसे दान या न्यास द्वारा 
स्थापित को गयी है जिसके अनुसार उसमें धार्मिक शिक्षा का 
देना आवश्यक हो, तो सरकार द्वारा प्रशासित होने पर भी, उसमें 
धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध न लगाया जायगा। राज्य द्वारा 
अभिज्ञात ( 8९००४7०४९५ ) अथवा सहायता प्राप्त किसी शिक्षण- 
संस्था में विद्यार्थियों को धामिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य 
न किया जायगा। 

नये संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म-स्वातंत्रय का उक्त अधिकार भी 
अनियंत्रित नहीं है। नागरिकों को इस अधिकार का उपभोग इस 
प्रकार करना चाहिये कि सावजनिक व्यवस्था, सदाचार तथा 
स्वास्थ्य-रक्षा पर किसी प्रकार का कुप्रभाव न पड़े । अन्यथा राज्य 
संविधान की अन्य धाराओं के अंतर्गत उनके विरुद्ध आवश्यक 
कारवाई करेगा। राज्य को धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी 
आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक 
क्रियाओं के विनियमन और निबंधन का अधिकार है । वह किसी 
ऐसी विधि को भी बना सक्रेगा जो सामाजिक कल्याण ओर सुधार 
उपबंधित करती हो अथवा हिंदुओं की सार्वजनिक प्रकार की 
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धर्म-संस्थाओं को हिंदुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए 
खोलती हो। संविधान की यह व्यवस्था परिगणित जातियों 
ओर आदिवासियों के लिए इस उद्देश्य से की गयी है कि उन्हें 
हिंदू-समाज में समान धार्मिक अधिकार प्राप्त हों । 
शिक्षण-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के संबंध में संविधान-सभा 
मतेक््य का अभाव था। उसके कुछ सदस्य धार्मिक शिक्षा के 
विरोधी थे और कुछ उसके पक्षपाती । विरोधी पक्ष वाले चाहते 
थे कि धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था किसी प्रकार को शिक्षण-संस्था 
में न हो । उनके मतानुकूल, राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य की 
सहायता प्राप्त संस्थाओं की तो कोन कहे, धार्मिक संस्थाओं में भी 
धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । दूसरे पक्ष वाले चाहते 
थे कि शिक्षण-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था हो, पर 
कोई भी व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए बाध्य न किया जाय | 
संविधान-सभा ने इन दृष्टिकोशों पर विचार के पश्चात्‌ , मध्यवर्ती 
मांग को ग्रहण किया और संविधान में उस व्यवस्था को स्थान 
दिया जिसका सारांश ऊपर दिया गया है। 
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार--नये संविधान 
द्वारा नागरिकों को अपनी संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार दिया 
गया है। “भारत के राज्य-त्ेत्र अथवा उसके किसी भाग के 
निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिसकी अपनी विशेष 
भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाये रखने का अधिकार है।” 
केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के 
आधार पर कोई भी नागरिक राज्य द्वारा पूर्णतया या आंशिक 
रूप में पोषित किसी शिक्षणु-संस्था में प्रवेश पाने के अधिकार से 
बंचित न किया ,जायगा। धर्म या भाषा पर आधारित अल्प- 
संख्यकों को अपनी रुचि का शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना ओर 
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प्रबंध का अधिकार है। शिक्षण-संस्थाओं को सहायता देते समय 
राज्य उनमें से किसी के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा 
कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्प-संख्यक वर्ग के 
प्रबंध में है । 
इस व्यवस्था का संबंध प्रधानतया अल्प-संख्यकों से है। 
जब संविधान-सभा में उस पर विचार हो रहा था, अल्प-संख्यकों 
के प्रतिनिधियों ने उसके संबंध में अपने मत को बड़े प्रभावशाली 
ढल् से भ्रगट किया था। श्री जेड० एच० लारी के मतानुकूल 
राज्य को अल्प-संख्यक वर्गों को भाषा, लिपि और संस्कृति की 
केवल स्वधीनता ही न देनी चाहिये वरन्‌ उनकी रक्षा की भी 
व्यवस्था करनी चाहिये। काजी कमरुद्दीन ने ऐसे अल्प-संख्यकों के 
बालकों के लिए, जिनको अपनी भाषा ओर लिपि है, राज्य द्वारा 
उनकी भाषा ओर लिपि में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था पर जोर 
दिया था | संविधान-सभा ने इन तर्कों पर विचार करने के पश्चाव 
वह व्यवस्था निश्चित को जिसका सारांश ऊपर दिया गया है। 
देखने से ही स्पष्ट हे कि यह व्यवस्था एक सममोौते के समान 
है । राज्य ने अल्प-संख्यकों को उनकी भाषा ओर लिपि में शिक्षा 
देना तो स्वीकार नहीं किया, पर यदि वे स्वयं इस प्रकार के प्रयत्न 
कर, तो राज्य उन्हें आर्थिक सहायता देते समय अल्प-संख्यक 
होने के नाते, किसी प्रकार का विभेद्‌ न करेगा । 
संपत्ति का अधिकार--नये संविधान द्वारा नागरिकों को 
अपनी सपत्ति का अधिकार दिया गया है। उसकी यह व्यवस्था 
न तो पृणरूपेण व्यष्टिवादी है और न पूर्णरूपेण समाजवादी । 
व्यष्टिवादी संपत्ति के अधिकार को पुनीत सममते हैं। वे उस पर 
किसी प्रकार के आघात को सहन नहीं करते | समाजवादी निजी 
संपत्ति के विरोधी हैं। वे प्रतिकर दिये बिना निजी संपत्ति का 
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समाजीकरण करना चाहते हैं। संविधान-सभा ने इन दोनों के 
मध्यमवर्ती मार्ग को अपनाया । उसके निणय में निजी संपत्ति का 
अधिकार पुनीत समम्का गया है पर प्रतिकर देकर वह समाज के 
कल्याण के लिए, छीनी भी जा सकती है। संविधान द्वारा निर्धा 
रित संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था इस प्रकार है-- 

कोई भी व्यक्ति कानूनी आधार के बिना अपनी संपत्ति से 
वंचित न किया जायगा। कोई भी जंगम या स्थापर संपत्ति, 
( जिसमें ऐसे स्वत्व भी सम्मिलित हैं जो किसी व्यापारिक या 
ओद्योगिक काय अथवा उस पर स्वामित्व रखने वाली किसी 
कंपनी से संबद्ध हों ) सावंजनिक प्रयोजन के लिए, किसी विधि 
के अंतर्गत्‌ तब तक अधिकृत न की जायगी जब तक उस विधि के 
द्वारा अधिकृत संपत्ति के प्रतिकर की रकम या उसके भिधौरण के 
सिद्धांत, निधौरित न कर दिये गये हों। उक्त विधि यदि किसो 
संघांतरित राज्य के विधान-संडल द्वारा बनायी गयी है, तो वह 
तब तक लागू न ,होगी जब तक उसे राष्ट्रपति के ।बिचार के लिए 
रक्षित किये जाने के पश्चात, उनकी अनुमति न मिल गयी हो। 
यदि, संविधान के आरंभ होने के पूव, कोई प्रस्ताव किसी राज्य 
के विधान-मंडत के विचाराधोन है, या अट्टारह महीने पहले 
स्वीकृत हो चुका है, तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात, 
उसके संबंध में, प्रतिकर के विरुद्ध होने के कारण, किसी न्यायालय 
सें प्रश्न न उठाया जा सकेगा | । 

भारत का समाजवादी दल संपत्ति के अधिकार की इस 
व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। सैद्धांतक मतभेद के अतिरिक्त वह 
प्रतिकर के संबंध में न्‍्यायाज्ञय के अधिकार की आलोचना करता 
है। “यह बात समझ में नहीं आ सकती कि अगर कांग्रेस की 
कुछ योजनाओं के संबंध में न्‍्यायात्य में मुआवजे के प्रश्न पर 
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वहस अनुचित है, तो आगे चल कर दूसरी योजनाओं के संबंध 
में इस प्रश्न पर न्यायालय में बहस क्यों ठीक समझी गयी है ।””' 
कारण स्पष्ट है। संविधान के आरंभ होने के पूव कई संधांतरित 
राज्यों के विधान-मंडल जिमीदारी उन्मूलन प्रस्तावों पर विचार 
कर रहे हैं। संविधान की उक्त व्यवस्था द्वारा इस बात का प्रयत्न 
किया गया है कि उत्तके द्वारा निधोरित प्रतिकर के नियमों को 
न्यायालय असंवैधानिक न ठहरा सके | 


संवेधानिक उपचारों का अधिक्ार-नागरिकों के उक्त 
मूल अधिकारों की संविधान द्वारा गारंटी को गयी है। संविधा- 
नांवगंत व्यवस्था के अतिरिक्त वे निर्ठाबत नहीं किये जा सकते । 
यदि राष्ट्रपति संकट-काल की घोषणा कर ओर तत्वश्वात दूसरी 
घाषणा से मूल अधिकारों को निलंबित करें; तभी वे निलंबित हो 
सकते हैँ । यदि सरकारी अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति उनका 
उल्लंघन करेगा, तो उच्चतम न्यायालय में उसके विरुद्ध कारंबाई 
की जा सकेगी । उचद्चतम न्‍्यायाज्रय को उनकी रक्षा का अधिकार 
है। वह आदेश ( 70776०४07 ), निदेश ( 70०४ ) या लेख 
( ४४:४७ ) जारी करके उनको रक्ञा करता है-। संसद्‌ के आदेशा- 
नुसार उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत अन्य न्यायालय भी, इस 
प्रकार के अधिकार का उपभोग कर सकते हैं । 


मूल अधिकार संबंधी कुछ अन्य वार्ते--उपरिवर्णित बातों 
के अतिरिक्त, मूल अधिकारों के संबंध की निम्नलिखित बातें भी 
उल्लेखनीय हैं-- 
(१) यदि किसी क्षेत्र में सैनिक कानून (१8708) 7,59) जारी 


१, प्रो० मुकुट बिहारी लाल--भारतीय संविधान की समीक्षा, पृष्ठ १० 





( १८० ) 


किया जायगा, तो सैनिक कानून के काल के लिए मूल अधि- 
कार निलंबित रहेंगे । 

(३) सेना में कड़े अनुशासन की आवश्यकता के कारण, संसद्‌ 
को सेना के संबंध में इन अधिकारों की संकुचित या समाप् 
करने का अधिकार प्राप्त है । 

(३) मूल अधिकारों के निलंबित करने की ,व्यवस्था ऐसी है, कि 
अपाधारण परिस्थितियों में संघात्मक संविधान सुगमता से 
एकात्मक में परिवर्तित किया जा सके | 

(४ ) मूल अधिकारों की सूची इतनी पर्याप्त नहीं है कि उसमें 
सब अधिकार आ गये हों। कांग्रेस द्वारा स्वीकृत मूल 
अधिकारों में से शत्ष रखने ओर घारण करने का अधिकार 
तथा प्राण-दंड मिटाने की व्यवस्था नये संविधान में नहीं 
की गयी है | अन्य न्यूनताएँ निम्नलिखित हैं--( १ ) काम 
करने का अधिकार; ( २) विश्राम का अधिकार; ( ३ ) प्रेस 
की स्वतंत्रता का अधिकार (४) वृद्ध अथवा रोग-पग्रस्त 
लोगों की भोतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार, 
जीवित रहने का अधिकार इत्यादि । 

कि न € नें 
राज्य की नीते के निदेशक तत्व-नागरिकों को मूल 
अधिकारों के अतिरिक्त, नये संविधान में राज्य की नीति के कुछ 
निदेशक तत्त्व भी सम्मिलित किये गये हैं। संविधान-सभा में 
उनके ऊपर बड़ी बहस हुई थी। आलोचकों के मतानुकूल वे 

“अत्यंत अस्पष्ट ओर अनिश्चित हैं।? “संविधान द्वारा यह गारंटी 

नहीं को गयी है, कि उन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न 

होगा ।” उनके पीछे किसी प्रकार का कानूनी बल नहीं है। वे 

केवल आदश मात्र हैं जिन्हें कार्यान्वित करने का अवसर संभवत: 
राज्य को न मिल्लेगा। निदेशक तत्वों के प्रतिपोषकों के विचार 
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इनसे भिन्न थे। वे उन्हें भारतीय जीवन के उत्थान के लिए 
आवश्यक सममते थे | पं० जवाहरलाल नेहरू के मतानुकूल, स्पष्ट 
शब्दावली के प्रयोग के बिना भारतीय संविधान में आर्थिक लोक- 
तंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र तथा समाजवादी समाज की व्यवस्था 
की गयी है। संभवतः निदेशक तत्त्वों के द्वारा ही इस उद्देश्य की 
पूर्ति हो सकी है। डा० अंबेडकर कानूनी आधार के बिना भी 
निदेशक तत्त्वों को आवश्यक सममते थे । “में इसे स्वीकार करता 
हूँ कि निदेशक तत्त्वों के पीछे कोई कानूनी बल नहीं है परंतु मैं 
यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उनके पीछे किसी 
प्रकार का बंधन भी नहीं है ।” वे सन १९३५ के भारतीय शासन 
संबंधी ऐक्ट के आदेश-पत्रों के समान हैं । अंतर केवल इतना ही 
है कि ये केवल कायपालिका के लिए नहीं वरन्‌ कार्यपालिका और 
विधान-मंडल दोनों के लिए आदेश हैं। संविधान द्वारा निर्धारित 
मुख्य निदेशक तत्व निम्नलिखित हैं-- 

( १ ) राज्य यथाशक्ति लोक-कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक 
ओर राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं 
को अनुप्राणित करे | 

(२ ) राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचाज्नन करेगा कि-- 
(क) “समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को 

जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ; 
(ख) समुदाय की मोतिक संपत्ति का स्वामित्व ओर नियंत्रण 
इस प्रकार बंटा हो कि उससे सामूहिक हित का 
सर्वोत्तम रूप से साधन हो ; 
(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि उप्तसे धन और 
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उत्पादन-सांधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकर 
केंद्रण न हो ; 

(घ) पुरुषों और ख्ियों दोनों का समान काय के लिए 
समान वेतन हो । 

(ड़) श्रमिक पुरुषों ओर ख्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा 
बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो 
तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों 
को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े, जो उनकी आयु 
या शक्ति के अनुकूल न हो । 

(च) शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नेतिक 
ओर आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो । 

(३ ) राज्य ग्राम-पंचायतों का संगठन करने के लिए तैयार रहेगा 
ओर उन्हें ऐसी शक्तियाँ ओर अधिकार देगा जो उन्हें 
स्थानीय स्वशासन की सफल इकाई बनाने के लिए 
आवश्यक हों | 

(४ ) “राज्य अपनी आर्थिक सामथ्य और विकास की सीमाओं 
के भीतर काम पाने का, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, 
बीमारी और अंगहानि तथा अन्य अनहं अभाव की 
दशाओं में साबजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त 
कराने का कायसाधक उपबंध करेगा ।”? 

(४ ) “राज्य काम की यथोचित ओर मानवोचित दशाओं को 
सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए 
उपबंध करेगा ।”? 

( ६ ) “उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा अथवा और 
किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के उ्योग के या अन्य 
प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह-मजूरी, शिष्ट 
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जीवन-तर तथा अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित 
करनेवाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक 
अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेषरूप से 
प्रामों में कुटीर-उद्योगों को वेयक्तिक तथा सहकारी आधार 
पर बढ़ाने का प्रयास करेगा ।? 


( ७ ) “भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक 
समान व्यवहार-संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा ।” 

६६ हेड हे हा हि हा 

( ८ ) “राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की कालावधि 
के भीतर सब बालकों को चोद॒ह वर्ष की अवस्था समाप्ति 
तक निःशुल्क और अनिवाय शिक्षा देने के लिए उपबंध 
कराने का प्रयास करेगा |? 

(९ ) “राज्य जनता के दुबल्नदर विभागों की विशेषतया अनुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा तथा 
अथ-संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा 
तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषणों से 
उनका संरक्षण करेगा ।? 

(१०) “राज्य अपने लोगों के आहार-पुष्टितल (7,6ए०) 0 
70एा०४४०७ ) ओर जीवन-स्तर को ऊँचा करने तथा लोक- 
स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कतेव्यों में से मानेगा 
तथा विशेषतया स्वास्थ्य के लिए हानिकर मादक पेयों 
ओर ओषधियों के ओषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग 
का प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा ।? 

(११) “राज्य ऋषि ओर पशुपालन को आधुनिक ओर वैज्ञानिक 
प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेष- 
तया गायों और बछड़्ों तथा अन्य दुधारू ओर वाहक ढोरों 
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की नरल के परि-रक्षण और सुधारने के लिए तथा उनके 

वध का प्रतिषेध करने के लिए अग्रसर होगा ।” 

(१२) “संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित कलात्मक 
या ऐतिहासिक अभिरुचिवाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या 
चीज का यथास्थित लुंढन, विरुपन, विनाश, अपनयन, 
व्ययन अथवा विपत्ति से रक्षा करना राज्य का आभार 
होगा ।” 

(१३) “राज्य की ल्ोक-सेबाओं में न्यायपालिका को कायपालिका 
से परथक करने के लिए, राज्य अग्रसर होगा ।”? 

(१४) “राज्य-- 

(क ) अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का, 

(ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सभ्यतापूर् संबंधों को 
बनाये रखने का, 

(ग) संघटित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंत- 
राष्ट्रीय विधि और संधि संबंधों के प्रति आदर 
बढ़ाने का, 

( घ ) अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निबटाने के 
लिए प्रोत्लाहन देने का प्रयास करेगा ।” 

राज्य की नीति के उक्त निदेशक तत्तवों में उन सब कामों का 
उल्लेख है जिनका किया जाना भारंतीय जीवन को उन्नत बनाने के 
लिए आवश्यक है । उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी गणना नाग- 
रिकों के मूल अधिकारों में होनी चाहिये । परंतु किस सीमा तक 
वे कायरूप में परिणत होंगे, यह बतलाना इस समय संभव नहीं । 
निदेशक तत्त्वों के पीछे किसी प्रकार का कानूनी बल नहीं है पर 
नतिक बंधन अवश्य है । 


सातवाँ परिच्छेद 
भारतीय संघ 


काय-विभाजन और वित्तीय व्यवस्था 
भारतीय संघ और उसका राज्य-क्षेत्र--संघ और संघांतरित राष्यों में 
विधायिनी शक्ति का विभाजन--संब्र-सूची --राज्य-सूची--समवर्ती सूची- 
अवशिष्ट विषय--विधायिनी शक्ति के विभाजन की आलोचना--संघ और 
राज्यों में का्यपालिका संबंध--संध और संघांतरित राज्यों में वित्तीय 
संबंध--संघ की आय--संधांतरित राज्यों की आय--वित्त आयोग---संपूर्ण 
वित्तीय व्यवस्था पर इष्टिपात । 


भारतीय संघ ओर उसका राज्य-प्षेत्र--अंगरेजी शासन- 
काल में भारत के कुछ प्रदेशों को प्रांत ओर कुछ को रियासतें कहा 
जाता था। इनका शासन-संगठन विभिन्न प्रकार का था | नये 
संविधान में इन सबका नाम बदलकर राज्य कर दिया गया है । 
इनकी सूची प्रष्ठ १४२ पर दी गयी है। भारत इन्हीं राज्यों का 
तथा जो राज्य भविष्य में अर्जित किये जाय, उनका संघ है । 
संसद को, विधि द्वारा, नये राज्यों को प्रविष्ट करने तथा स्थापना 
का अधिकार है। वह किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके, 
अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिल्लाकर 
नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का राज्यज्क्षेत्र बढ़ा या 
घटा सकती है अथवा किसी राज्य की सीमाओं ओर नाम को 
बदल सकती है। परंतु इस काम के लिए कोई भी विधेयक 
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राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी सदन में पेश 
न किया जायगा। यदि विधेयक द्वारा अ और ब वर्ग के 
राज्यों की सीमा में परिवतन होता हो, तो राष्ट्रपति संबद्ध राज्यों के 
विधान-मंडलों के मत को निश्चित रूप से जानने के पश्चात्‌ ही अपनी 
सिफारिश करेंगे | सीमा के उक्त परिवर्तन संविधान में संशोध्न न 
सममभे जायगे | अतएव वे केवल बहुमत के आधार पर ही कर दिये 
जायगे। किस प्रकार से संघांतरित राज्य, संघ से अलग हो सकते 
है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। चूंकि संविधान भारत 
के निवासियों द्वारा स्वीकृत हुआ है, अतएवं उसके किसी अंग को 
अत्ग होने की आज्ञा देने का अधिकार भारत के निवासियों को 
ही है, किसी अन्य संस्था या अधिकारी को नहीं । 


संघ ओर संघांतरित राज्यों में विधायिनी शक्ति का 
विभाजन-अत्येक संघ-राज्य की एक विशेषता यह होती है कि 
उसमें संविधान द्वारा ही संघ ओर, संघांतरित राज्यों में काय- 
विभाजन कर दिया जाता है। इस संबंध में दो प्रणाल्रियाँ प्रच- 
लित हैं, पहली संयुक्त-राज्य अमरीका ओर आरस्ट्र लिया की और 
दूसरी कैनाडा की | पहली के अनुसार संघ का काय-क्षेत्र निश्चित 
कर दिया जाता है और अवशिष्ट विषय संघांतरित राज्यों को 
छोड़ दिये जाते हैं। दूसरी के अनुसार संघांतरित राज्यों का 
काय-चेत्र निश्चित कर दिया जाता है और अवशिष्ट विषय संघ 
के अधीन कर दिये जाते हैं| भारतीय संविधान में काय-विभाजन 
का ढंग कैनाडा का सा है। केंद्रीकरण की ओर उसका भ्ुकाव 
संभवत: कैनाडा से भी अधिक है | तीन सूचियाँ बनायी गयी हैं । 
पहली का नाम संघ-सूची है दूसरी का राज्य-सूची ओर तीसरी 
का समवर्ती सूची । 
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संघ-प्ची-संघ-सूची में वे विषय हैं जिनसें समस्त भारत 
की एक ही नीति का होना आवश्यक समम्का गया है। देश के 
विभाजन के पूबष इस सूची में केवल तीन विषय, पर-राष्ट्र संबंध, 
रक्ता और यातायात के साधन, रखे गये थे। उन दिनों भारत के 
सम्मुख एक दुबंल संघ का आदश था | किंतु विभाजन के पश्चात्‌ 
भारत में एक सबल और सुदृढ़ संघ स्थापित किया गया है । फल 
स्वरूप संघ-सूची में ९७ विषय सम्मिलित किये गये हैं। इनमें से 
निम्नलिखित मुख्य हैं--(१) भारत तथा उसके प्रत्येक भाग की 
रक्षा; (२) नो, स्थन्ष ओर विमान-बल, तथा संघ का कोई अन्य 
सशख्र बल; (३) कटक क्षेत्रों ( 0४7007770760 .&7०४७ ) का 
परिसीमन ओर उनमें स्थानीय स्वायत्त शासन; (४) नो, स्थल 
ओर विमान बल की कम-शालाए; (५) शब्बाल, अग्न्यख्र, युद्धोप- 
करण और विस्फोटक; (६) अणुशक्ति, (७) केंद्रीय गुप्त वार्ता 
ओर अनुसंधान-विभाग; (८) विदेशीय कार्य; (९) राज-नायिक, 
वाशिज्य-दूतिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधित्व; (१०) सयुक्तरराष्ट्र- 
संघटन; (११) युद्ध ओर शांति, (१२) विदेशीय क्षेत्राधिकार 
(१३) नागरिकता, (१४) प्रत्यपंण (507&00907 ) (१४) भारत 
के बाहर के स्थानों की तीथ-यात्राए; ( १६ ) रेल, ( १७ ) प्रकाश- 
स्तंभ; ( १८ ) संसद द्वारा घोषित महापत्तन ( )(8]00 9079 ); 
( १९ ) पत्तन-निरोधा ( ?07 (ऐप७"80006 )+ (२० ) वायु- 
पथ, (२१ ) डाक, तार, दूर-भाष ( 7"०००४०७७ ), बेत्तार 
प्रसारण ओर अन्य समरूप संचार, (२२ ) संघ का लोक-ऋण, 
(२३ ) विदेशी ऋण; (२४ ) रिजव बक, (२४ ) डाकघर 
बचत बक, (२६ ) भारत-सरकार या किसी राज्य को सरकार 
द्वारा संघटित लाटरी, ( २७ ) अंतर्राज्यिक व्यापार ओर वाणिज्य, 
( र८ ) महाजनी ( 3णाट्रं०४छ ), ( २९ ) विनिमय-पत्र, चेक, 
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पत्र आदि; (३० ) बॉँटों और मापों का सान-स्थापन; 
जल-्रंगण से परे मछली पकड़ना ओर मीन क्षेत्र, (३२) 
की खेती, निमौण ओर निर्यात के लिए विक्रय, ( ३३ ) 
के लिए चल्न-चित्रों की मंजूरी, (३४ ) काशी हिंदू- 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ओर दिल्ली विश्व- 
' ३४ ) उच्चतर शिक्षा ओर गवेषणु, ( ३६ ) जन-गणना, 
संघ और राज्यों के लेखाओं की छखा-परीक्षा, 
अंतर्राब्यीय प्रत्रजन और निरोधा; ( ३९ ) कृषि-आय 
अन्य आय पर कर, (४० ) सीमा-शुल्क जिसमें 
शुल्क भी सम्मिलित है। (४१) निगम-कर ((/00007७४०४ 
(४२) कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य संपत्ति के 
प्रकार के बारे में शुल्क आदि। 
प्रथी-इस सूची में वे विषय सम्मिलित किये गये 
में संघांतरित राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल 
से अधिक स्वाधीनता देना आवश्यक समझा गया है। 
वेषय निम्नलिखित हैं--( १ ) साब्रंजनिक व्यवस्था, (२) 
जिसके अंतर्गत रेलवे ओर प्राम पुलिस भी आती है, 
याय-प्रशासन, (४ ) कारागार, सुधारालय आदि, ( ५ ) 
प्वशासन, (६) सावजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, 
यात्राए, (८) अंगहीनों ओर नोकरी के लिए अयोग्य 
की सहायता, (६ ) शव गाड़ना और कबरस्थान, 
ओर श्मशान, (१०) शिक्षा, (११) पुस्तकालय, 
आदि; सड़क, पुल, नोका, घाट; (१२) कृषि; (१३) पशु 
का परि-रक्षण ; ( १४७) जल संभरण, सिंचाई और 
(१४ ) बन; (१६) मीन-ज्षेत्र; ( १७ ) गेस और गेस 
(१८) बाजार और मेले, (१९) ऋषि-ऋणता का उद्धार 
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(२०) नाव्यशाला, नाव्य-अभिनय, (२१) पण लगाना और जुआ; 
(२२) राज्य के विधान-मंडल के निवोाचन; (२३) राज्य के मंत्रियों 
के वेतन और भत्ते; (२४) राज्य लोक-सेवाएं और राज्य लोक 
सेवा आयोग, (२५) राज्य का लोऋ-ऋण; (२६) कृषि-सूमि के 
उत्तराधिकार के विषय में शुक्र; (१७) विद्युत उपभोग या विक्रय 
पर कर; (४८) पथ-कर; (२६) प्रति व्यक्तिकर; (३०) भूमि और 
भवनों पर कर । 

समधतों सची-इस सूची में वे विषय सम्मिलित किये गये 
हैं जिसमें संघ और संघांतरित राज्यों दोनों को अधिकार दिया 
गया है। साधारणतया इन विषयों में राज्यों की स्वतंत्रता की 
व्यवस्था है, पर उनके संबंध में समस्त देश की एक ही नीति की 
आवश्यकता के कारण, संघीय नियंत्रण भी आवश्यक सममा 
गया है। इन विषयों की संघीय और संघांतरित राज्यों की विधि 
में यदि विरोध होगा, तो संघीय विधि ठीक, और संघांतरित 
राज्यों की विधि विरोधात्मक अंश तक रह समझी जायगी | किंतु 
यदि किसी राज्य की विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित 
रखे जाने के पश्चात, उनकी अनुमति प्राप्त कर लेगी, तो संघीय 
विधि से असंगत होने पर भी वह उस राज्य के लिए ठीक समझी 
जायगी। समवर्ती सूची के निम्नलिखित विषय मुख्य हैं--(१) 
दंड-विधि ( एशंफां09] 7.98ए ) (२) दंड-प्रकिया ( एलंफाएदो 
770०8४५४०७ ), (३) राज्य की सुरक्षा संबंधी निवारक निरोध; 
(४) विवाह ओर विवाह-विच्छेद; (५) दिवाला ओर शोधा-क्षमता, 
( 475047०7०५ ) (६) न्यास ओर न्‍्यासी; (७) साक््य और 
शपथें; (८) न्यायालय अवसान; (९) उन्‍्माद्‌ और मनोवेकल्य; 
(१०) पशुओं के प्रति निदयता का निवारण; (११) खाद्य पदार्थों 
ओर अन्य वस्तुओं में अपमिश्रण; (१२) आर्थिक ओर सामाजिक 
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योजना; (१३) वाणिज्यिक और ओद्योगिक एकाधिपत्य; (१४) 
व्यापार-संघ; ओद्योगिक ओर श्रमिक विवाद; (१४) सामाजिक 
सुरक्षा ओर सामाजिक बोसा; (१६) श्रमिकों का व्यावेसायिक 
ओर शिल्पी प्रतिरक्षण; (१७) पाकिस्तान से स्थानांतरित व्यक्तियों 
की सहायता ओर पुनर्वास; (१८) जीवन संबंधी सांख्यकी 
( ५१४७। 50&09705 ) (१६) मूल्य-नियंत्रण; (२०) कारखाने; 
(२१) बाष्पयंत्र; (२२) विद्युत। (२३) समाचार-पत्र, पुस्तके 
ओर मुद्रणालय । 

अवशिष्ट विषय--किसी संविधान-सभा के सदस्य चाहे कितने 
ही योग्य क्यों न हों ओर वे अपने कार्म को चाहे कितनी ही 
योग्यता से क्‍यों न करें, वे विषयों की ऐसी सूचियाँ नहीं बना 
सकते, जिनके अंतर्गत सब विषय आ जाय॑। जो विषय इस 
प्रकार बचते हैं उन्‍हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। अन्य संघा- 
त्मक देशों में इनके तथा अंतर्निदित अधिकारों के संबंध में मतभेद 
के कारण न्यायात्रयों का आश्रय लेना पड़ता है। किंतु भारत के 
संविधान में अवशिष्ट विषय स्पष्ट रूप से संघ के अधोन कर 
दिये गये हैं । 

विधायिनी शक्ति के विभाजन की आलोचना-विधा- 
यिनी शक्ति के उक्त विभाजन से हम भारतीय संध के संबंध में 
निम्नलिखित निष्कर्ष पर पंहुँचते हैं-- 

(१ ) भारतीय संविधान अत्यधिक एकात्मक दिशा की ओर 
मुका हुआ है। संघीय संसद, संघीय, समवर्ती तथा अवशिष्ट 
विषयों की विधि बना सकती है। समवर्ती विषयों में उसकी 
विधि राज्य की विधि से श्रष्ठतर होगी और यदि राज्य की विधि 
उससे असंगत होगी, तो संघीय विधि ठीक और राज्य की विधि 
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असंगत अंश तक रद समझी जायगी | यह राज्य सूची के विषयों 
की भी विधि बना सकती है। इसके लिए तीन शर्तों" की पूर्ति 
आवश्यक है--( क ) यदि संघीय राज्य-सभा दो तिहाई वहुमत से 
इस आशय का श्रस्ताव पास करे; (ख ) यदि संबद्ध राज्यों के 
विधान-संडल संसद से इस प्रकार की विधि बनाने की 
प्राथना करें; (ग ) यदि असाधारण परिस्थिति की घोषणा की 
जाय | ऐसी अबस्था में संसद को राज्य-सूची के विषयों की भी 
विधि ( कानून ) बनाने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार 
की विधि असाधारण परिस्थिति के अंत की घोषणा के पश्चात 
६ महीने तक लागू रहती है। हि 

(२ ) उक्त व्यवस्था के अंतग्गत, संघ और संघांतरित राज्य 
दोनों, अपने-अपने अधिकार-ज्तेत्र में प्रभुता-संपन्न हैं । 

( ३ ) भारतीय संविधान में विधायिनी शक्ति-विभाजन की 
सुचियाँ अत्यधिक ब्यौरेवार बतायी गयी हैं । 

(५ ७ ) भारतोय संविधान सें असाधारण परिस्थिति को 
व्यवस्था एक अनोखी बात है । संसार के अन्य संघ संविधानों में 
इस प्रकार को व्यवस्था नहीं पायी जाती । |] 

संघ और राज्यों में का्यपालिका संबंध-कार्यपालिका संबंध 
के विषय सें यह निश्चित कर दिया गया है कि राज्य अपनी कार्या- 
पालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करंगे कि संसद द्वारा निर्मित 
विधि का पालन हो ओर संघ की काय-पालिका शक्ति पर न तो 
किसी प्रकार का कुप्रभाव पड़े ओर न उसके प्रयोग में अड़चन । 
संघ को सरकार राज्यों की सरकारों को यह आदेश दे सकेगी 
कि वे राष्ट्रीय महत्त्व के यातायात के सार्गों को बनावें ओर अपने 
राज्य-क्षेत्र के भीतर स्थित इन सागों तथा रेलों का संरक्षण कर । 
राष्ट्रपति राज्य की सरकार की अनुमति से, उसके किसी पदा- 
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धिकारी को ऐसे काम दे सकेंगे जो संधीय काय-नक्षत्र से संबद्ध 
हों। भारतीय रियासतों की समस्त सशश्ल सेनाए संघ-सरकार 
के अधीन हो गयी हैं। संकट के काल में राष्ट्रपति, राज्यपातों को 
आवश्यक आदेश दे सकेंगे ओर आवश्यकतानुकूल राज्य का 
आंशिक अथवा समस्त -शासन अपने अधीन कर सकेंगे | यदि 
कोई राज्य, राष्ट्रपति के नियमानुकूल जारी किये गये कार्यपालिका 
आदेश का उल्लंघन करेगा, तो राष्ट्रपति इसे संवैधानिक कार्य 
पद्धति की विफलता सममेंगे ओर संबद्ध राज्य के कायपालिका 
अधिकार अपने अधीन कर सकेंगे । 

संघ और संघांतरित राज्यों की कायपालिका के संबंध से भी 
. हम उसी निष्कष पर पहुँचते हैं जिस निष्कृष पर, विधायिनी शक्ति 
के विभाजन से । संघ-सरकार की प्रभ्ुता प्रायः प्रत्येक विषय में 
कायम रखी गयी है। राज्यों की सरकारों के अधिकार बड़े 
परिमित हैं ओर अनेक अवसरों पर उन्हें. न्यूनाधिक संघ-सरकार 
के अधीन काम करना पड़ता है। सारांश यह कि भारतीय 
संविधान देखने में तो संघात्मक है, पर वास्तव में वह एकात्मक 
दिशा की ओर भुका हुआ है। 


संघ और संघांतरित राज्यों का वित्तीय संबंध--नये 
संविधान को वित्तीय व्यवस्था समझने के लिए हमें निम्नलिखित 


हट स्मरण रखना चाहिये -- 
हे (१) इसका संबंध १४२ प्रष्ठ पर दी गयी तालिका के अ 
ओर ब वर्ग के राज्यों से ही है । 

(२ ) “भारत की संचित निधि” तथा विभिन्न राज्यों की 


“संचित निधियाँ? बनायी गयी हैं। संघ और राज्यों की समस्त 


आय अपनी-अपनी निधियों में जमा होती है। 


| 
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( ३ ) भारत की या राज्य की संचित निधि सें से कोई धन 
विधि की अनुकूल्नता से तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों 
ओर रीति खे अन्यथा विनियुक्त नहीं किया ज्ञायगा । 

( ४ ) संसद्‌ अपनी विधि द्वारा और राज्य का विधान-मंडल 
अपनी विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में “आाकप्मिक निधि” की 
स्थापना करेंगे। यह विधि राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्यप्रमुख के 
अधीन होगी ओर इसमें से वे आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम 
धन दे सकेगे | 

( ४ ) विधि के अधिकार के सिवाय कोई कर न तो आरोपित 
ओर न संग्रहीत किया जायगा | 

( ६ ) संविधान द्वारा संघ ओर संघांतरित राज्यों के आय के 
साधन निधौरित कर दिये गये हैं। संघांतरित राज्यों की आय 
को मदों को सब आय राज्यों को मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें 
संघीय आय की कुछ मदों का अंश भी मिलेगा । 

संघ की आय--नये संविधान की वित्तीय व्यवस्था 
पूवकालीन व्यवस्था का विकस्लित स्वरूप है। विधायिनी-शक्ति 
वितरण की संघ तथा राज्य-सूचियों में कुछ ऐसे विषय हैं, जिन्हें 
हम आाय ओर व्यय के विषय कह सकते हैं | विभिन्न सरकारों 
की आय, आय की इन्हीं मदों से होती हैं और वे अपनी आय 
को अपने कामों के करने में खच करती हैं । संघीय आय की 
मदों में बहिःशुल्क, कंद्रोय उत्पादनन्शुल्क, निगम-कर (007007:8- 
600 7४5 ), आय-कर, अफीम, ब्याज, मुद्रा और टक्‍्साल, 
डाकघर ओर तारघरों तथा रेलों से खच के पश्चात्‌ आय आदि 
मुख्य है । उसके व्यय की मर्दें निम्नलिखित हैं--रक्षा, आवपाशी, 


75 ->अ्यसेनिक शासन, मुद्रा ओर टक्‍साल सावजनिक काम, पेंशन, 


। 
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+; 
| 
|] 


संघांतरित राज्यों को अनुदान; आकस्मिक व्यय आदि | 
१३ है ह 


( १९४ ) 


संघांतरित राज्यों की आय-- संघांतरित राग्यों की आय 
सात प्रकार के विभिन्न साधनों से होती है ) (१) वे साधन जिनकी 
सारी आय राज्यों को मिलती है। राज्य ही इन करों को 
लगाते तथा उगाहते हें। इनसें से निम्नलिखित मुख्य हैं-- 
भूमि-कर, कृषि-आय पर कर, शराब तथा कुछ नशीली बस्तुओं 
पर कर, भूसि ओर भवततों पर कर, स्थानीय ज्षेत्र 
वस्तुओं के प्रवेश पर कर, समाचार-पत्नों में प्रकाशित होने 
वाल विज्ञापनों को छोड़ कर अन्य विज्ञापनों पर कर, पथ-कर, 
प्रति व्यक्ति-कर, वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नोकरियों 
पर कर, जुआ और मनोरंजनों के साधनों पर कर, स्टांप-कर 
आदि | 

(२ ) कुछ कर ऐसे है जो संघ द्वारा लगाये जायगे, पर 
राज्य उन्हें उगाहेंगे तथा अपने पास रख छेंगे | इनमें से मुख्य ये 
हैं--( क ) विनिमय-बिल, चेक, शेयर, बीसा आदि पर जो स्टांप 
से आय होगी । ( ख ) दवाई ओर शद्भार की वस्तुओं में प्रयक्त, 
नशील्ली वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क । 

(३) वे कर जो संघ द्वारा लगाये तथा डगाहे जायगे, पर 
जिनकी सारी आय संघांतरित राज्यों को मिल्लेगी। इनमें से 
निम्नलिखित मुख्य हें--कषि-भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रकार की 
संपत्ति का उत्तराधिकार कर; ऋषि-भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के 
बारे सें संपत्ति-शुल्क; रेल या समुद्र या वायु से ले जाने वाज्ी 
वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर; समाचार-पत्नों के क्रय या विक्रय 
पर तथा उनसें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर आदि । 

(४ ) कुछ कर ऐसे हैं जिन्हें संघ-राज्य लगावेगा तथा बसूल 
करेगा पर जिनकी आय का कुछ अंश वह संघातरित राज्यों को 
देगा | जेसे ऋषि-आय के अतिरिक्त अन्य आय-कर । 


न्‍ ( १९४ ) 


(४ ) संविधान द्वारा संघ को संघांतरित राज्यों की आर्थिक 
सहायता का अधिकार है। संघीय अनुदान विशेष रूप से राज्य की 
विकास-योजनाओं को सफल्नता तथा अनुसूचित जातियों ऑर 
अनुसूचित आदिनिवासियों के कल्याण के कामों के लिए दिये 
जायगे। आसाम को इस संबंध में विशेष रूप से सहायता 
मिल्लेंगी । 

( ६ ) पटसन पर जो निर्यात क्ृगेगा, उपका राष्ट्रपति द्वारा 
निधोरित अंश पश्चिमी वंगाल, विहार, आसाम ओर उड़ीसा के 
राज्यों को संध की संचित निधि से मिल्लेगा। 

(७ ) प्रष्ठ १४५२ पर दी गयी तालिका के व वर्ग के राज्यों से, 
संघ-सरकार निम्नलिखित बातों के संबंध में समझोता कर सकेगी- 
( क ) किसी राज्य में संघ द्वारा लगाय जाने वाले करों के लगाने 
ओर उगाहने तथा उनकी आय के वितरण के संबंध में | ( ख ) 
'भारत-सरकार द्वारा इस संविधान के अधीन लगाये जाने वाले 
किसी कर से राज्य को जो हानि पहुँचती है, उसके बदले उस 
राज्य की वित्तीय सहायता के संबंध में | (ग) भारतीय नरेशों को 
प्रिवी पस ( ?77एए 7००४९ ) के बदले उनके राज्यों द्वारा छेंद्र को 
दिये जाने वाले धन के संबंध में । 

वित्त-आयोग---संविधान के आरंभ से दो बरस के सोतर 
ओर तत्पश्वात प्रत्येक पाँचवें बरस की समाप्ति पर, अथवा उससे 
पहले ऐसे समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति 
अपने आदेश द्वारा एक वित्त-आयोग नियुक्त करंगे, जिसके सभा- 
पति के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य होंगे। संसद, विधि द्वारा; 
सदस्यों की योग्यताएं तथा उनके संवरण को विधि निधौरित 
करेगी । आयोग का काम निम्नलिखित बातों को सिफारिश करना 
है--( क ) संघ और संघातरित राज्यों में ऐसे करों की शुद्ध आय 


( १९६ ) 


का विभाजन, जो इस प्रकार वितरित किये जाने को हैं, (ख ) 
संघ द्वारा संघांतरित राज्यों को सहायक, अनुदान के सिद्धांत; (ग ) 
पृष्ठ १४२ पर दी ग़यी तालिका के ब॒वग के राज्यों के साथ किये 
गये किसी समझोते के चालू रखने अथवा उसके रूप-भेद करने 
के विषय में । ( घ ) सुदृढ़ विच के हित में राष्ट्रपति द्वारा सोंपे 
गये किसी अन्य विषय के बारे में । 

संपूरर विचीय व्यवस्था पर दृष्टिपात-यदि हम उपरि- 
वर्णित संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था पर दृष्टिपात करें, तो उसके संबंध 
में हमें निम्नलिखित बात मालूम होंगी--( १) कित्तीय व्यवस्था 
का संबंध समस्त भारत से है। इसमें पूवकालीन ब्रिटिश भारत 
ओर भारतीय रियासतों के आधार पर किसी प्रकार का विभेद 
नहीं किया गया है। भारतीय रियासतों ओर भारत के वित्तों 
( 7५७०७॥०८७ ) का एक प्रकार से एकीकरण कर दिया गया है । 
(२ ) संघ को त्रित्तीय स्थिति अधिक से अधिक सुदृढ़ बनायी 
गयी है । उसे आय के ऐसे साधन मिल्ले हैं जिनके आगम के 
बढ़ने की संभावना है। पूवकालीन मेस्टन निणुय ( (५७००७ 
2787५ ) की भाँवि संघ, संघांतरित राज्यों द्वारा दी गयी आर्थिक 
सहायता पर निमर नहीं है । (३ ) संघांतरित राब्यों को राष्ट्र 
निर्माण के श्रायः सभी काम दिये गये हैं। पर उनकी आय के 
साधन ऐसे नहीं हैं. जिनके आगम से उनका सारा खर्चे निकल 
सके । अतएवं उनके लिए संबोय अनुदान ओर संघीय आय की 
कुछ मदों के आगम के वितरण की व्यवस्था की गयी है। उस्तके 
कारण भी भारतीय संघ एक्रात्मक दिशा की ओर भुका हुआ संघ 
बन गया है। 
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राष्ट्रति--उप-राष्ट्रपति--निर्वाचन संबंधी मतभेद-- प्र थम राष्ट्रपति -- 
राष्ट्रपति के अधिकार--कायपालिका के अधिकार--विधि-निर्माण संबंधी 
अधिकार--आथ्िक अधिकार--न्याय संबंधी अधिकार--मंत्रि-परिषद्‌-- 
प्रधान मंत्री का स्थान--राष्ट्रपति ओर मंच्रि-परिषद का संबंध --भारत में 
उत्तरदायी शासन पर दृष्टिपात । 
१ + (५. + ॥प्पीप 
राष्ट्रपति-नये संविधान द्वारा भारतीय संघ की सर्वश्रष् 
कायपालिका-शक्ति निर्वाचित राष्ट्रपति को दी गयी है | वह उसका 
प्रयोग संबिधान के, अंतगंत या तो रबयं या अपने अधीनस्थ 
अधिकारियों के द्वारा करता है। संघ के रक्ा-चलों का सर्वोच्च 
समादेश राष्ट्रपति में निहित है ओर उसका प्रयोग विधि से 
विनियमित होता है । 
राष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार एक ऐसे निर्वोचक गण 
( 79]800078] (00!०४७ ) को दिया गया है जिसमें संघीय 
संसद्‌ के दोनों सदनों तथा संघांवरित राज्यों के विधान-मंडलों के 
सब निवाधित सदस्य सम्मिलित होंगे। सब सदस्यों के बोटों में 
समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए एक विशेष व्यवस्था की गयी है । 
किसी राज्य के कुल सतदाताओं की घंख्या को उसके कुज्ञ निवा- 
चित सदस्यों से विभाजित करने से जो भमजन-फल्न आवे, उपें 
१००० से भाग दिया जायगा और इस प्रकार जो भजन-फल 
आधवे, उतने बोट उस राज्य के प्रत्येक सदस्य के होंगे। यदि 
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भाग देने के पग्चात्‌ शेष ५०० या उससे अधिक होगा तो 
उस राज्य के प्रत्येक सदस्य को एक वोट ओर मिलेगा और 
यदि ४०० से कम, तो पूवबत्‌। इसी प्रकार समस्त राष्यों 
के सदस्यों के जितने कुल वोट होंगे, उनमें संसद के कुल 
निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जायगा ओर जो 
भजनफल आवे, उतने वोट संसद्‌ के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के 
होंगे। शेष वोट यदि भाजक के आधे या आधे से अधिक होंगे तो 
प्रत्येक सदस्य को एक वोट और मित्न जायगा, और यदि कस 
होंगे तो वे छोड़ दिये जायगे । निबोचन एकाकी हस्तांतरीय 
मताधिकार की अनुपातीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली ( १7०.07- 
॥0708 ०]0765670807009 ०2ए 572]9 787४5 ७०॥7४8०७ 
(५०४७ ) के अनुसार पाँच बरस के लिए होगा। पुनर्निबाचन के 
संबंध में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अतएवं एक व्यक्ति 
एक बार से अधिक भी राष्ट्रपति चुना जा सकेगा।'* 


भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी अवस्था ३४ बसर की हो 
ओर जो संघीय संसद्‌ की लोक-सभा का सदस्य चुना जा सकता 
हो, राष्ट्रपति के पद्‌ के लिए अभ्यर्थी हो सकता है| संघ अथवा 
संघांतरित राज्यों के अधीन लाभप्रद पद्‌ के अधिकारी, उम्मेदबारी 
के अधिकार से वंचित कर दिये गये हैं। पर राष्ट्रपति, उप- 
राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख और संघ अथवा राज्य के मंत्रियों 
पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकारी नियास-स्थान 











१--संविधान के प्रारूप में केवल एक ही बार पुनर्निर्वांचन की 
व्यवस्था थी | किंतु संविधान में सब प्रतिबंध हटा दिये गये हैं। फलस्वरूप 
संविधान के अन्य उपबंधों के अतिरिक्त एक व्यक्ति जितनी बार चाहे, 
राष्ट्रति के पद के लिए अभ्यर्थी हो सकता है | 
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के अतिरिक्त राष्ट्रपति के लिए १०,०००) माहवारों वेतन की 
व्यवस्था की गयी है। संसद द्वारा की गयी नवीन व्यवस्था के 
पूर्व उन्हें वह भत्ता भी मिलेगा जो संविधान के आरंभ में 
भारतीय डोमीनियन के गवनर जनरत्न को मिलता था। अपने 
काय-काल में राष्ट्रपति किप्ती अन्य ल्ञाभप्रद पद्‌ को नहीं ग्रहण 
कर सकते | पदासीन होने के पूर्व राष्ट्रपति को निम्नलिखित 
शपथ लेनी पड़ती या प्रतिज्ञान करना पड़ता है 

बा इश्वर को शपथ लेता हू . « 

मे अमुक स्यनिष्ा से प्रतिज्ञान करताहूँ 
पूवक भारत के राष्ट्रपतिपद का काय-पालन ( अथवा राष्ट्रपति 
के कृर्यों का निर्वहन ) करूगा तथा अपनी पूरी योग्यता से 
संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण 
करूंगा और में भारत की जनता की सेवा में निरत रहँगा।” 

उपराष्ट्रपति के पास, अपने हस्ताक्षर में त्यागपत्र भेज् कर, 
राष्ट्रपति अपने पद से अलग हो सकते हैं। संविधान के उल्लंघन 
के कारण, महासियोग द्वारा दोषी ठहराये जाने पर राष्ट्रपति 
के अपद्स्थ करने की व्यवस्था है। महाभियोग चल्नाने का अधि- 
कार संसद्‌ की किसी सभा को है। यदि एक चोथाई सदस्यों । 
द्वारा १७ दिन के नोटिस के पश्चात्‌ संसद्‌ की एक सभा कुल 
सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से महामियोग का प्रस्ताव स्वीकार 
करती है तो दूसरी सभा या तो स्वयं उसकी जाँच करेगी अथवा 
जाँच करने की व्यवस्था करेगी | तत्पश्चात्‌ राष्टपति की सफाई 
सुनने के पश्चात्‌ , यदि वह भी महाभियोग के प्रस्ताव को कुत्र 
सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पास कर देगी' तो राष्टपति 

थ हो जायंगे। यदि मृत्यु या त्यागपत्र या किसी अन्य 
कारण से राष्ट्पति का स्थान रिक्त होगा, तो दूसरे राष्ट्पति के 
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निर्वाचन कीं व्यवस्था जल्‍दी से जल्दी छः महीनें के भीतर होनीं 
चाहिये । राष्टपति की पदावधि के समाप्ति से हुईं रिक्तता की 
पूर्ति के लिए,. निर्वाचन अवधि समाप्ति के पूर्व ही कर लिया 
जांयगा । जब तक राष्टपति के उत्तराधिकारी का निर्वाचन स 
हो जाय, तत्कालीन राष्टपति अपने पद के कतंव्यों का पालम 
कंरते रहेंगे । 

राष्टपति के निर्वाचन के संबंध में निंम्नलिखित बातें स्म॑र- 
णीय ह--( १ ) परोक्ष-निवाचंस : (२) विशिन्न निर्वाचकों के 
बोटों में समतुल्यता ; ( ३ ) एकाकी हस्तांतरीय मताधिकार की 
अनुपातीय प्रतिनिधित्व की प्रणाल्ञी के अनुसार निर्वाचन ; 
(४ ) पु ननिवाचन में प्रतिबंध का अभाव ; (४ ) मंहाभियोग 
की नयी व्यवस्था | साधोरणंतंः मंहामियोग चलाने का अधिकार 
विधान-मंडल की छोटी सभा को होता है और बंड़ी सभा निर्णा- 
यक की हैसियत से उसका निणय करती है। भारतीय संविधान 
में संसद्‌ की किसी सभा की महाभियोगे की कारवाई आरंसे 
करने का अधिकार है | 

उप-राष्ट्रपति--नंये संविधान द्वारा भारतीय संघ के लिए 
णक निर्वाचित उप-राष्ट पति की भी व्यव॑स्था है। निवोचनाधिकार 
एकाकी हस्तांतरीय मताधिकार की असुपांतीय प्रतिनिधित्व की 
प्रणाली के अनुसार संसद्‌ की दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन 
को है। कायोवंधि पाँच बरसे निर्धारित हुई है। उम्मेदवारों में 
भारतीय नागरिकता और ३५ बरस अवस्था की योग्यताओं के 
अतिरिक्त संघीय राज्य-सभां के सदस्यों की योग्यताओं का होना 
आवश्यक है। राष्ट्रपति की भांति उपनशध्टपति भी अपने काय-काल 
में किसी अन्य लाभगप्रद पद को ग्रहण नहीं कर सकते ओर न 
संखदू के किसी सदंन के सदस्य ही हो सकते हैं । राष्ट्रपति के पास, 


रे 
| 
रह 
। 
हे 
ई 





६ २०१ ) 


अपने हस्ताक्षर में त्यागपत्र भेजकर, वे अपने पद से अलग हो 
सकते हैं । राज्य-सभा भी, जिसके वे पदेन सभापति होंगे, अपने 
कुंज सदस्यों के बहुमत से, उन्हें अपदस्थ करने का प्रस्ताव, चोदह 
दिन के नोटिस के पश्चात्‌ पास कर संकेगां। यदि इस प्रस्ताव को 
ज्ञोक-सभ्ना भी स्वीकार कर ले, तो उप-राष्ट्रपति अपदस्थ हो जाय॑गे 
यदि राष्ट्रपति का स्थान झत्यु; त्यागपत्र, अपदस्थ होने तथा किसी 
अन्‍य कारण से रिक्त होगा, तो उप-राष्ट्रपति उस समय तक राष्ट- 
पति भांति काम कंरेंगे जब तक नंये राष्ट्रपति का निबाचन न हो 
जाय | यदि अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से 
राष्ट्रपति अपने कतंव्य-पात्नन में असमथ होंगे, तो भी जब तक 
राष्ट्रपति अपने कंतव्यों को पुनःन संभारू, उप-राष्ट्रपति उनके 
स्थान पर काम करगे। इस अवधि में उनको राष्ट्रपति की सब 
शक्तियों, उन्मुक्तियों तथा ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और 
विशेषाधिकारों का, जिन्हें संसद्‌ विधि द्वारा निश्चित करे, अधि- 
कार होगा। उंपरराष्ट्रपति के भी पुनर्निर्वाचन में किसी प्रकार का 
प्रतिबंध नहीं है । अवधि समाप्त हो जाने पर अपने उत्तराधिकारी 
के पद-भहणु तक वे पदासीन रंहेंगें । 

निर्वाचन-संबंधी मतमेद---राष्ट्रपति या डपरराष्ट्रपति के 
निर्वाचन से उत्पन्न सब विवादों की जाँच ओर विनिश्चय उच्चतम 
न्यायालय करेगा ओर उसका विनिश्चय अंतिम होगा | यदि उच्त 
न्यायालय, राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निवाचन को शून्य घोषित 
करेगा तो इसके कारण, यथास्थिति राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के 
पद की शक्तियों के प्रयोग ओर कतव्यों के पालन में विनिश्चय 
की तारीख को या उसके पूव किये गये काय असान्य न हो 
जायंगे । 

प्रथम राष्ट्रपति--राष्ट्रपति के निवोचन की जिस व्यवस्था 


अल, 


का वर्णन ऊपर दिया गया है, उसके अनुसार प्रथम राष्ट्रपति 
डा० राजंद्र प्रसाद का निर्वाचन नहीं हुआ है। संविधान की 
संक्रमण-काल्ीन व्यवस्था के अनुघार, उनका चुनाव संविधान- 
सभा द्वारा किया गया है। जब तक नये संविधान के अनुसार 
राष्ट्रपति के निर्वोचन-संबंधी निर्वाचक-संघ का निर्माण होकर, 
नये राष्ट्रपति का निर्वोचन या मोजूदा राष्ट्रपति का पुनर्निरवांचन 
न हो जाय, तब तक मौजूदा राष्ट्रपति, भारतीय संघ के राष्ट्रपति 
के कर्तव्यों का पात्षन तथा अधिकारों का उपभोग करते रहेंगे। 

प-राष्ट्रपति का स्थान अभी तक रिक्त है। यदि किसी कारण से 
राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जायगा, तो जब तक नये राष्ट्रपति का 
निर्वाचन न हो जाय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपात, 
राष्ट्रपति की भांति काम करंगे । 


राष्ट्रपति के अधिकार--नये संविधान द्वारा राष्ट्रपति को 


नेक महत्वपूण अधिकार दिये गये है। हम उन्हें चार भागों में 
विभक्त कर सकते हैं-- 


(१) कार्यपालिका के अधिकार--भारतीय संघ के 
समस्त शासकीय अधिकार राष्ट्रपति को है | वे उनका उपयोग या 
तो स्वयं करगे या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। त्धान मंत्री, 
उनकी मंत्रणा पर अन्य मंत्रियों, संघांतरित राज्यों के राज्यपालों, 
उच्चतम तथा उच्च न्यायात्नयों के प्रधान न्यायाधीशों तथा अन्य 
न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है । 
वे भारत की रक्षा की सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारों तथा कंद्र- 
शासित प्रदेशों के शासन के लिए उत्तरदायों हँ। उन्हें प्रति 
पाँवव साल संघ आर संधांतरित राज्यों में ठेक्सों के बटवारे के 
विषय में सिफारिश करने के लिए एक वित्त-कमोशन को नियुक्ति 
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आम, 


अधिकार है। वे विदेशों में भारत के राजदूत नियुक्त करते 
है। भारत में विदेशों के राजदूत उनके पास भेजे जाते हैं। उन्हें 
भारत को ओर से युद्ध की घोषणा तथा संधि करने का 
अधिकार है | 
राष्ट्रपति के उपयुक्त शासन-संबंधी अधिकारों “का संबंध 
साधारण काल से है। किंतु नये संविधान में संकट के काल की 
भी व्यवस्था की गयी है। भारत या उसके किसी भाग में युद्ध, 
आक्रमण या आंतरिक विज्लव का भय होने पर राष्ट्रपति को 
संकट की स्थिति की घोषणा का अधिकार है। ऐसी ही घोषणा वे 
उस सम्रय भी कर सकेंगे जब किसी राज्यपात्न या राजप्रमुख की 
/रिपट पर उन्हें यह विश्वास हो जाय कि संविधान-युक्त शासन 
का चलाना असंभव है। आर्थिक संकट को संभावना पर भी 
राष्ट्रपति को संकट काल की घोषणा का अधिकार है। ऐसी 
घोषणाओं की अवधि दो मास निधौरित हुई है; किंतु यदि इस 
बीच में संसद की दोनों सभाएं उसके संबंध में अनुमति-सूचक 
प्रस्दाव पास करती हैं, तो उसकी अवधि छः महीने हो सकती है । 
संसद के दूसरे अनुमति-सूचक प्रस्तावों के आधार पर छः छः 
महीने करके, यह अवधि अधिक से अधिक तीन साल तक 
बढ़ायी जा सकती है। राष्ट्रपति की दूसरी घोषणा द्वारा, संकट 
काल की घोषणा के निराकरण की व्यवस्था की गयी है | 
संकट काल में संविधान द्वारा राष्ट्रपति को ऐसे अधिकार 
दिये गये हैं कि संघात्मक शासन सरल्वतापू्बक एकात्मक सें परि- 
वर्तित हो जाय। ऐसी अवस्था सें संघीय संसदू राज्य सूची के 
वेपयों के भी कानून बना सकेगी और राष्ट्पति संघोय विषयों 
के अतिरिक्त इन विषयों के शासन की भी व्यवस्था करंगे। वे 
राज्यपाल्ों ओर राजप्रमुखों को भी तत्संबंधी आदेश दे सकंगे 
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जिनका पालन करना उनके लिए अनित्राय होगा। संकट काल 
की घोषणा के पश्चात्‌ दूसरी घोषणा द्वारा वे नागरिकों के मूल 
अधिकारों को निल्लंवित कर सकेंगे। फलस्वरूप घोषणा की अबृधि 
तक न तो उनकी गारंटी रह जायगी और न उनके संवंध में उ्च्च- 
तम्र न्यायालय में अभियोग ही चलाये जा सकेंगे | 

आंथिक संकट की आशंका के कारण संकट की घोषणा के 
काले सें संघ की कार्यापालिका शक्ति इतनी विस्तृत ही जायगी कि 
वह राज्यों को वित्तीय ओचित्य के सिद्धांतों का निदेश दे सकेगी | 
इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति भी आवश्यंक और समुचित निदेश 
दे सकेंगे | किसी ऐसे निदेश के अंतर्गत राष्ट्रपति यह प्रबंध कर 
सकते हैं कि राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा करने वाले व्यक्तियों 
के सब या किन्हीं वर्गों के वेतनों और भत्तों में कमी की जाय 
ओर धन-संबंधी सब विधेयक, शज्यों के विधान-मंडलों या 
सभाओं में स्वीकृत हीने के पश्चात्‌ , उनके विचार के लिए रज्षित 
रखे जाय । घोषणा की अवधि में, वे संघ के कार्थों के संबंध में 
सेवा करने वल्ि व्यक्तियों के सब या किसी वर्ग के वेतनों आर 
भत्तों में भी कमी का निदेश दे सकेंगे। उच्चतम तथा उच्च- 
न्यायात्षय के न्यायाधीश भी इस व्यवस्था से मुक्त नहीं हैं । 


( २ ) विधि-निर्माण संबंधी अधिकार--राष्ट्रपति संघीय 
संसद्‌ के अंग हैं | वे राज्य-सभा (000४० ०१ 8:80७०) के बारह 
सदस्यों को मनोनीत करते, संघीय संसद्‌ के अधिवेशन कराते, 
तथा लोक-सभा को विघटित कर सकते हैं। संसद्‌ द्वारा स्वीकृत 
कोई विधेयक उनकी अनुमति के बिना ऐक्ट नहीं बन सकता | वे 
विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। 
यदि, पुनर्विचार के पश्चात्‌ विधानमंडल उस विधेयक को पुन: 
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( रे०४ ) 


शोधित रूप में पास करता है, तो राष्ट्रपति अपनी 
से इनकार नहीं कर सकते। दोनों सदलों के मत- 
भेद में, राष्ट्रपति को उनके संयुक्त-अधिवेशन के कराने का 
अधिकार है। वे दोनों सदनों के संयुक्त-अधिवेशन तथा किसी 
सदन में अपना भाषण दे तथा संदेश भेज सकते हैं । ज्ञिन दिनों 
संसद्‌ के अधिवेशन न होते हों, वे अध्यादेश (ऑ डिनेंसें) जारी 
कर सकते हूँ | ये ऑर्डनिंस संसद्‌ के दोनों सदनों के समक्ष 
उपस्थित की जायगी और यदि छः सप्नांह के भीतर स्वीकृत न 
हों, तो रद समझी जायगी । 

(३ ) आर्थिक अधिकार--राष्ट्पति प्रति बष संघीय 
आपय-व्यय का व्योरा संघीय संसद्‌ के समन्ष उपस्थित करेंगे। 
उनकी सिफारिश के बिना किसी प्रकार के व्यय की स्वीकृति 
न दी जायगी । राष्टपति संघ ओर संघांतरित राष्यों में 
आय-कर का बेटवबारा तथा पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार 
ओर उड़ीसा को जूट के निर्यात-कऋर के बदले सहायक 
अनुदान दे सकेगे। उन्हें संविधान के आरंभ के दो साल 
भीतर ओर तत्पश्चात्‌ प्रति पाँचवे साल एक वित्त आयोग 
की नियुक्ति का अधिकार है। इन बातों का विवरण सातवें 
परिच्छेद में वित्तीय व्यवस्था के संबंध में दिया जा चुका है। 
राष्ट्रपति के संकट कालीन आर्थिक अधिकारों का विवरण पूव 
पेरा में दिया गया है | 


* कर पूः 0 5 यह रथ 
( ४ ) न्याय संबंधी अधिकार--पूर्व काक्नीन गवर्नर 
जनरल की भाँति राष्ट्रपति को निधोरित प्रकार के अपराधियों को 


क्षमा-प्रदान करने का अधिकार है। वे उनके दंड को घटा, 
विलंबत ठदथा निलंबित कर सकते हैं। इस प्रकार के अधिकार 


( २०६ ) 


का प्रयोग वे तीन प्रकार के मामलों में कर सकते हैं--( १ ) उन 
सब मामलों में जिनमें दंड अथवा दंडादेश सेना-न्यायालय 
द्वारा दिया गया हो; ( २ ) उन सब मामलों के संबंध में जिनमें ' 
दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध, 
अपराध के लिए दिया गया हो जिस विषय तक संघ की कारये- 
पालिका शक्ति का विस्तार हो; ओर ( १) उन सब मामलों में 
जिनमें अपराधी को प्राण-दंड मिला हो। उद्चतम तथा उच्च 
न्यायाक्ञयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी राष्टपति के 
अधिकारों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | 


राष्ट्रपति के उपरिवर्शित अधिकारों से यह स्पष्ट है कि वे बड़े 
व्यापक हैं। शासन, विधि-निर्माण, न्याय, वित्त आदि सभी 
विषयों में उनके अधिकार हैं। पर क्‍या वे इन अधिकारों का 
वास्तविक प्रयोग कर सकते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 
यह आवश्यक है कि संघीय मंत्रि-परिषद्‌ ओर उसके साथ राष्ट- 
पति के संबध का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय | 


मंत्रि परिषदू--नये संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अपने 


कतेव्यों के पालन करने में मंत्रणा ओर सहायता देने के लिए प्रधान 
मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रि-परिषद्‌ की व्यवस्था की गयी है 
प्रधान मंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है, पर राज़- 
नीतिक दलों की स्थिति के कारण उन्‍हें, निकट भविष्य सें, इस 
काम में अधिक स्वतंत्रता न होगी। यदि राजनीतिक दलों की 
संख्या बढ़ी ओर उनमें से एक भी ऐसा न रह गया जिसके साथ 
संसद्‌ की लोक-सभा के कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्य 
हों, तब राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की नियुक्ति में कुछ स्वतंत्रता से 
काम कर सकेंगे । 


्द्क 
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उपष्ककबा७-- आफ रॉ पदि जज सका, 


( २०७ ) 


प्रधान मंत्री की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद्‌ के अन्य 
मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। संविधान में इस आशय का एक भी 
अनुच्छेद नहीं है कि मंत्रियों को संसद्‌ का निवाचित सदस्य होना 
चाहिये । पर व्यवहार में प्रत्येक मंत्री को संसद्‌ के किसी न किसी 
सभा का सदस्य होना चाहिये । यदि ऐसे व्यक्ति मंत्री नियक्त होंगे 
जो संसद के सदस्य नहीं है तो उन्हें छः महीने की अवधि के 
भीतर या तो संसद का सदस्य बनना पड़ेगा या मंत्रि-पद से 
लग होना पड़ेगा | इसके बिना उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था 
निष्फल्न होगी । “राष्ट्रपति के प्रसाद पयत मंत्री अपने पद धारण 
करगे |” व्यवहार में इस वाक्यांश का अथ शाव्दिक न होकर 
कुछ ओर ही होगा। चूंकि संविधान के अनुसार मंत्रि-परिषद्‌ 
सामूहिक रूप से लोक-सभा के प्रति छत्तरदायी निर्धारित 
हुई है, इसलिए राष्ट्पति ऐसे मंत्रि-परिषद्‌ के मंत्रियों को 
निकालने में अपने को असमथ पावंगे, जिसके साथ लोक सभा 
का बहुमत हो | 
नये संविधान द्वारा भारत के लिए उत्तरदायी शासन की 
व्यवस्था की गयी है। इस संबंध के कई खंड संविधान सें विद्य- 
मान हैं । “राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का संपादन करने में सहायता 
ओर मंत्रणा देने के लिए एक संत्रि-परिषद्‌ होगी ।” “संत्रि-परिषरद्‌ 
लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी |” इन खंडों 
के कारण भारत में उत्तरदायी सरकार का आधार इंगलड, 
आरट्रलिया, केनाडा आदि से भिन्न होगा । इन देशों में उत्तरदायी 
सरकार का क्रमशः विकास हुआ है। वह संविधान के अनुच्चेदों 
पर नहीं, उप्तके संबंध की प्रथाओं पर अवलंबित है। भारत 
की उत्तरदायी सरकार संविध।न पर अवलंबित है। इस संबंध में 
उसने कुछ अंश में आयरलेंड की पद्धति को अपनाया है । 


(६ रण८ ) 


किसी मंत्री द्वारा पदू-महण के पूर्क राष्ट्रपति उससे पद और 
गोपनीयता को शपर्थे निम्नलिखित शब्दों में लेंगे-- 
“मैं. .-*अमुक--* ईश्वर की शपथ लेता हैँ कि 
सत्य-निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ 
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा 
रखूशा, संघ के मंत्री के रूप सें अपने कतेव्यों का श्रद्धापूबंक और 
शुद्ध अंत:करण से निबेहन करूँगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग 
या दर ष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान ओर 
विधि के अन्तुसार न्याय करूँगा |” . 


“मैं: ****अमुक ईश्वर की -इचर को शपथ लेता हूँ. जो 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ 
विपय संघ-मंत्री के रूप में मेरे बिचार के लिए लाया जायगा 
अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस 
अवस्था को छोड़कर जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कतैज्यों 
के उचित निवहन के लिए ऐसा करना आपेक्षित हो, अन्य 
अवस्था में में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रगट 
नहीं करूगा |? 
मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जैसे समय समय पर, 
संसद्‌ विधि द्वारा, निर्धारित करेगी | इस व्यवस्था के कारण संसदू 
के सदस्यों को मंत्रियों के कामों की आलोचना करने का अधिक 
अवसर मिल्लेगा । 
प्रधान मंत्री का स्थान--नये संविधान में प्रधान मंत्री 
के स्थान के बिषय में केवल निम्नलिखित बातों का उल्लेख है-- 
( १) वह मंत्रि-परिषद्‌ का नेता है । फल-वरूप भारतीय शासन 


जे +* आओ मन <, 
भ उसका वही स्थान है जो इंगलंड के शाप्नन में वहाँ के प्रधान 
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( २०६ 2 


मंत्री का । (२) राष्ट्रपति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधान मंत्री 
की सिफारिश पर करते हैं । (३) प्रधान मंत्री का यह कतेव्य है 
कि वह संघ के कार्यों के प्रशासन संबंधी समस्त विनिश्चयों तथा 
विधि-निर्माण की समस्त प्रस्थापनाओं की सूचना राष्ट्रपति को 
दे, संघ के प्रशासन संबंधों तथा विधि-निर्माण की प्रस्थापना 
संबंधो जो सूचना राष्ट्रपति माँग, उसे दे और किसी ऐसे 
विषय को जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो, पर मंत्रि- 
परिषद्‌ ने विचार न किया हो, उसे राष्ट्रपति के कहने पर सन्त्रि- 
परिषद्‌ के सम्मुख विचार के लिए रखे । किंतु इतने ही से प्रधान 
मंत्री की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता । उत्तरदायी शासन 
में प्रधान मंत्री का स्थान इतना महत्वपूर्ण होता है कि देश का 
समस्त शासन-संचाल्षन उसी पर निर्भर करवा है। संसद के 
बहुमत से सुरक्षित प्रधानमंत्री ऐसे काय कर सकता है जिन्हें न 
तो पूर्वकालीन जम॑न सम्राट कर सकते थे और आधुनिक संयुक्त- 
राज्य अमरीका के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 
को स्थिति न्यूनाधिक इसी प्रकार की है। वह केवल मंत्रि-परिषद्‌ 
का निर्माण ही नहीं करता वरव्‌ सब मंत्रियों को एक सूत्र में बाँध- 
कर रखता है ओर उनमें से किसी को त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य 
कर सकता है | वह चाहे तो अपना त्याग-पत्र देकर समस्त मंत्रि- 
परिषद को अपदस्थ कर सकता है। वह मंत्रि-परिषद के अधिवेशनों 
में सभापति का आसन ग्रहण करता तथा समस्त शासकीय विभागों 
का साधारण निरीक्षण करता है। मंत्रि-परिषद्‌ के साथ साथ वह 
संसद्‌ का भी नेता है। फल्लस्वरूप देश में प्रचलित विधियों में वह 
आवश्यक परिवर्तन करा सकता तथा आवश्यकतानुकूल नयी विधि 
का निर्माण करा सकता है । वह कर लगा सकता, सौजूदा करों 
को रद्द करा सकता तथा राष्ट्र के पर-राष्ट्र-संबंध एवं सैनिक बल का 
१४ 
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संचालन करता है। सारांश यह कि सारतीय संविधान में प्रधान- 
मंत्री का स्थान अति महत्त्वपूर्ण है। संघ की कार्यपालिका शक्ति 
वास्तव में उन्हीं के हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में केवल 
नाममात्र को । शत केवल इतनी ही है कि संसद्‌ का बहुमत उनके 
साथ हो । 

राष्ट्रपति और मंत्रि-परिषद का संबंध--ररष्ट्रपति की 
वास्तविक स्थिति के संबंध में नये संविधान के आलोचकों में मतक्य 
का अभाव है। कुछ लोगों के मतानुकूल संविधान-सभा भारतीय 
राष्ट्रपति को न तो इंगलंड के राजा के समान निबल बनाना चाहती 
थी ओर न संयुक्त-राज्य अमरीका के राष्ट्रपति की भांति सबल | 
वह वास्तव में मध्यवर्ती मागं प्रहण करना चाहती थी। इस 
 उहृश्य की पूर्ति में संभवतः वह सफल न हो सकी । यदि हम 
उत्तरदायी सरकार के संबंध में प्रचलित प्रथाओं तथा भारतोय 
राजनी तिन्नों द्वारा की गयी उसको व्याख्याओं पर ध्यान द तो 
यह निष्कप अनिधाय हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति केवल 
नाममात्र के शासक हैं । 

संविधान द्वारा केवल यह्दी व्यवस्था की गयी है कि “राष्ट्रपति 
को अपने कृत्यों का संपादन करने सें सहायता और मंत्रणा देने के 
लिए एक संत्रि-परिषद्‌ होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा ।” 
यह अनुच्छेद भाग्तीय शासन संबंधी सन्‌ १६३४ के ऐक्ट से 
ज्यों का त्यों उत्तर लिया गया है। उस ऐक्ट की व्याख्या करते 
समय भारतीय राजनीतिज्ञ कहा करते थे कि अपने विशेषाधिकारों 
के अतिरिक्त, गवनर जनरल या गवनर अपने सब कामों को 
संत्रि-परिषद्‌ के परामशे के अनुसार करेंगे। नये संविधान के 
उक्त अनुच्छेद का भी यही अथ होना चाहिय। अतएब राष्ट पति 
अपने समस्त सरकारी काम॑ मंत्रिपरिषद्‌ की मंत्रणा और सहायता 


| 
। 
। 
| 
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से करेंगे। उनके स्वतंत्र अधिकारों का सबंधा अभाव है। यदि 
किसी समय वे अपने संवैधानिक अधिकारों का स्वतंत्र रूप से 
उपयोग करंगे ओर प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्‌ की मंत्रणा पर 
ध्यान न दंगे, तो उन्हें मंत्र-परिषद के पद॒त्याग का सामना करना 
पड़ेगा । बहुत संभव है कि संविधान के उल्लंघन के कारर उनके 
विरुद्ध महाभियोग भी चलाया जाय | 

राष्ट्पति का वास्तविक स्थान बहुत अंश में उनके व्यक्तित्व पर 
८5 *. ३६८. ४ ९७ 
निर्भर करेगा । इगलड के राजा की भाँति व ग्धानमंत्री को 
सलाह दे सकते तथा सावधान कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति 
वास्तव में योग्य और प्रभावशाली व्यक्ति हुए, तो प्रधानमंत्री के 
लिए न्यूनाधिक यह असंभव होगा कि वह राष्ट्रपति के परामश 
पर ध्यान न दें। पर थे सब बातें गुप्त रूप से ही हो सकती हैं, 
सावजनिक तौर पर नहीं | न्यायालयों को यह पूछने का अधिकार 
नहीं है कि मंत्रिपरिषद्‌ ने राष्ट्पति को मंत्रणा दी या नहीं दी, 
ओर यदि दी तो क्‍या ? इसी प्रकार राष्ट्रपति को भी यह 
बतलाने का अधिकार नहीं है कि उनमें ओर मंत्रिपरिषद्‌ में 
अभमुक विषय में मतभेद है। राज्य के समस्त सरकारी काम 
उनके नाभ पर अवश्य किय जायेंगे पर ये काम ऐसे होंगे जो 
संत्रिपरिषद्‌ की सहायता और मंत्रणा से किये जायंगे। यदि 
कभी राष्ट्पति को यह विद्त हो कि व अमुक मंत्रिपरिषद्‌ के 
साथ काम नहीं कर सकते, तो त्यागपत्र देकर वे स्वयं अलग हो 
सकते हैं, पर लोक-सभा के बहुमत से सुरक्षित मंत्रि-परिषद्‌ को 
तोड़ नहीं सकते | इस परिस्थिति के कारण वहुत संभव है कि 
भविष्य में योग्य व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मेदवार न हों 
ओर साधारणतया यह स्थान देश के ऐसे वयोबुद्ध नेता को दिया 
जाय जिससे सब राजनीतिक दलों के लोग न्यूनाधिक संतुष्ट हों । 
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भारत के प्रथम राष्ट्रपति की योग्यता के विषय सें किसी को 
संदेह नहीं हो सकता | संविधान-सभा के अध्यक्ष होने के नाते, वे 
संविधान की समस्त बारीकियों से भली भांति परिचित हैं। देश 
में उनका मान भी किसी अन्य नेता से किसी प्रकार कम नहीं है। 
पर राष्ट्रपति चुने जाने के पश्चात्‌ वे एक प्रकार से व्यक्तित्वहीन 
हो गये हैं । जब कि देश के अन्य नेता अपने सावजनिक भाषणों 
में राजनीतिक बातों की चर्चा करते हैं, राष्ट्रपति केवल सांस्कृतिक 
ओर सभ्यता की बातों की । प्रथम राष्ट्रपति का यह क्रुकाव इस 
बात का परिचायक है कि राष्ट्रपति भारत के नाम-मात्र के सर्वोच्च 
शासकीय अधिकारी हैं। यह बात उनके असाधारण परिस्थिति 
के अधिकारों के विषय में उतनी ही ठीक है जितनी साधारण 
अधिकारों के विषय सें | 

भारत में उत्तरदायी सरकार पर दृष्टिपात--भारत में 
उत्तरदायी सरकार की स्थापना की निम्नलिखित बातें स्मरणीय 
हें--( १ ) राष्ट्रपति प्रधान मंत्री को नियुक्त करेंगे और उप्तकी 
सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को ; (२) मंत्रि-परिषद्‌ राष्ट्रपति को 
अपने छृत्यों के संपादन में सहायता ओर मंत्रणा देगी; (३ ) मंत्रि- 
परिषद सामूहिक रूप से लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी होगी; 
(४ ) प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होंगे। उक्त बातों की 
व्यवस्था संविधान द्वारा की गयी है । अतणव भारत की उत्तरदायी 
सरकार संविधान पर आश्रित है। साथ ही वह उन प्रथाश्रों से 
सवथा मुक्त नहीं है जो उत्तरदायी सरकार वाले अन्य देशों में 
पायी जातो हैं । 





ँ प्रिच्छेद 
नवों परिच् 
संसद 

संसद--राज-परिषद की रचना--लोक-सभा की रचना--संसद के 
पदाधिकारी--संसद का कार्यारंम--संसद्‌ के सदस्यों के अधिकार--संसद 
के अधिकार--विधान-प्रक्रिा--धन और वित्तीय विधेयक--संसद की 
विशेषताएँ | 

संसद--नये संविधान द्वारा भारतीय संघ के लिए प्रखुता- 
संपन्न संसद की व्यवस्था की गयी है जिसके राष्ट्रपति, लोक-सभा 
( 30058 ० ?6०09]6 ) ओर राज्य-परिपद्‌ ( ए०पए०॑॥ ०६ 
8/960० ) नाम के तीन अंग होंगे । संसद इन तीनों का सामूहिक 
नाम होगा। प्रतिवर्ष दो अधिवेशनों की व्यवस्था है। पहले 
अधिवेशन के अंतिम दिल और दूसरे अधिवेशन के आरभिक 
दिन के बीच में छः मास से अधिक का अंतर न होना चाहिये । 
इसके अंतगत राष्ट्रपति को संसद की दोनों अथवा एक सभा को 
बुलाने, उनके सत्रावसान करने ( ?707०28०० ) तथा लोक-सभा 
की विघटित करने का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग 
मंत्रिपरिषद की मंत्रणा के अलुसार ही होगा | 

राज्य-परिषद की रचना--राज्य-परिषद्‌ के अधिक से 
अधिक २५० सदस्य होंगे, जिनसें से १२ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 
होंगे ओर शेष संघांतरित राज्यों से निर्धारित/पद्धति के अनुसार 
चुने जायगे | अभी तक कुल मिल्लाकर २१७ स्थानों को व्यवस्था 
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निम्नलिखित ढंग से की गयी है--आसाम ६, बिहार २१, बंबई १७, 
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मध्य प्रदेश १२९, मद्रास २७, उड़ीसा ९, पंजाब 5, उत्तर प्रदेश 
( संयुक्त-प्रांत ) ३१, बंगाल १७, हैदराबाद १२, कश्मीर 9७, मध्य 
भारत ६, मैसूर ६, पटियाज्ञा ओर पूर्वी पंजाब का रियासती 
संघ ३, राजस्थान ६, सौराष्ट्र 8, टावनकोर-कोचीन ६ और विंध्य 
प्रदेश ४ । केद्र-शासित प्रदेशों में से अजमेर और कुर्ग को मिलाकर 
१, भूपाल को १, विलासपुर ओर हिमाचल प्रदेश को मिलाकर १, 
कूच-विहार को १, दिल्ली को १, कच्छ को १ और मनीपूर और 
त्रिपुरा को मिलाकर १ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया 
है। प्रष्ठ १४२ पर दी गयी तालिका के अ और ब वर्ग के राज्यों के 
प्रतिनिधि उनकी विधान-सभाओं (/,९४5807७ 4.599700]65) 
द्वारा अनुपातीय प्रतिनिधित्व की एकाकी हस्तांतरीय मत-प्रणाल्ी के 
अनुसार निर्वाचित होंगे । ग॒ बग के राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति 
से चुने जायंगे जेसी कि संसद, विधि द्वारा विहित करे। उस्मेद- 
बारों के लिए यह आवश्यक है कि वे कम से कम ३० बरस के 
भारतीय नागरिक हों ओर संसद द्वारा निधौरित योग्यताओं 
को रखते तथा अयोग्यताओं से मुक्त हों । भारत-सरकार तथा 
संघांतरेत सरकारों के ज्ञाभ-प्रद पदों के पदाधिकारी, उपयुक्त 
न्यायालय द्वारा खराब दिमाग के ठहराये गये व्यक्ति, अमोचित 
दिवालिये, भारतीय नागरिकता को छोड़ कर विदेशी नाग- 
रिकता ग्रहण करने वाले व्यक्ति और संसद द्वारा सदस्यता के 
लिए अयोग्य ठहराये गये व्यक्ति उसको दोनों सभाओं की 
सदस्यता से बंचित कर दिये गये हैं। संघीय उपनराष्ट्रपति 
राज्य-परिषद्‌ के पदेन ( 5-0#00 ) सभापति होंगे और सभा 
अपने सदस्यों में से किसी एक को उप-सभापति चुनेगी | सभापति 
को अनुपस्थिति में अथवा जब वे राष्ट्रपति के स्थान पर काम करते 
हों उप-सभापति सभापति की हैसियत से काम करंगे। राज्य- 
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परिषद्‌ एक स्थायी सभा होगी, पर संसद द्वारा निर्धारित पद्धति के 
अनुसार, प्रति दूसरे बष उसके एक तिहाई सदस्यों का नया निर्वा- 
चन होगा । दर्शांश सदस्यों का कोरम होगा ओर यदि कोई सदस्य 
सभा की आज्ञा के बिना ६० दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो सभा 
उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगी । राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को 
ही मनोनीत करने जो साहित्य, विज्ञान, कला ओर समाज-सेवा 
का दिशेष या व्यावहारिक ज्ञान रखते हों । 

लोक-सभा की रचना-लोक-प्रभा के अधिक से अधिक ५०० 
सदम्य होंगे। वे वयस्क मताधिकार के आधार पर, प्रत्यक्ष निर्वाचन 
द्वारा चुने जायंगे। २४ बरस का प्रत्येक भारतीय नागरिक, यदि 
वह उन अयोग्ताओं से मुक्त हो जिनका उल्लेख राज्य-परिषद की 
सदस्यता के संबंध में किया गया है, लोक-सभा की सदस्यता के 
लिए उम्मदवार हो सकेगा । निर्वाचन पांच साल के लिए होगा, 
पर राष्ट्रपति को इसके पूष भी सभा को संग करने का अधिकार 
दिया गया है। प्रत्येक ७,१०,००० निवासियों के लिए कम से कम 
एक प्रतिनिधि होगा, पर प्रत्येक ५,००,००० निवासियों के लिए एक 
से अधिक प्रतिनिधि न होगा | लोक-प्भा अपने हो सदस्यों में से 
अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष को चुनेगी | संकट-कालीन घोषणा के काल 
में राष्ट्रपति एक-एक साल करके लोक-सभ्ञा की कार्यावधि' को 
बढ़ा सकेंगे, पर संकट काल के अंत के पश्चात्‌ , उसको बढ़ायी हुई 
अवधि छः महीने से अधिक न होगी | लोक-सभा के कोरम और 
अनुपस्थिति संबंधी नियम वे ही हैं, जो राज्य-परिषद के | 

लोक-समभ्ाा में अनुसूचित जातियों तथा आंग्ल-भारतीयों के 
प्रतिनिधित्व की विशेष व्यवस्था की गयी है। संविधान का संबंधित 
अनुच्छेद इस प्रकार है--लोक-सभा में (क) अनुसूचित जातियों 
(ख) आसाम के आदिम जाति-क्षत्रों की अनुसूचित आदिम 
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जातियों को छोड़कर अन्य आदिम जातियों, ओर (ग) आसाम 
के स्वायत्तशासी जिलों की अनुसूचित आदिम जातियों, के 
लिए स्थान रक्षित कर दिये गये हैं। रक्षित स्थानों की संख्या 
उल्ली आधार पर निश्चित की जायगी जिसके अनुसार उस 
राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की संख्या । यदि राष्ट्रपति 
की राय हो कि लोक-सभा में आग्ल-भारतीय समुदाय का 
प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वे उसमें उनके अधिक से अधिक 
दो प्रतिनिधि नामज़द कर सकेंगे। रक्तित स्थान संविधान के प्रारंभ 
दस बरस तक चल्ञंगे ओर तत्पश्चात्‌ समाप्त हो जायंगे। 
निर्वाचित रक्षित स्थानों के निवाचन भी संयुक्त निर्बाचन-प्रणाली 
के अनुसार होंगे । 
संसद के पदाधिकारी-नये संविधान में राज्य-परिषद्‌ के 
लिए सभापति और उपन्सभापति और लोक-सभा के लिए अध्यक्त 
ओर उपाध्यक्ष, की व्यवस्था की गयी है। उप-राष्ट्रपति पदेन 
राज्य-प रिषद्‌ का सभापति होगा | सभा अपने सदस्यों में से किसी 
एक को उप-सभापति चुनेगी। जब जब उप-सभापति का स्थान 
रिक्त होगा तब-तब इस प्रकार का निर्वाचन किया जायगा । यदि 
उप-सभापति सभा का सदस्य न रह जायगा, तो उसका स्थान रिक्त 
हो जायगा । सभापति के पास अपने हस्ताक्षर में व्याग-पत्र भेजकर 
वह स्वयं अपने पद से अलग हो सकता है | यदि परिषद चौदह 
दिन के नोटिस के पश्चात तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से उसके 
हटाने का प्रस्ताव करे ओर लोक-सभा उसे स्वीकार करले तो भी उसे 
अपने पद से हटना पड़ेगा। सभापति की अनुपस्थिति में अथवा 
जब वह राष्ट्रपति के स्थान पर काम कर रहा हो, उप-सभापति सभा- 
पति की भाँति काम करेगा | सभापति और उप-सभापति दोनों की 
अनुपस्थिति में या दोनों के स्थान रिक्त होने पर, सभा अपने किसी 
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अन्य सदस्य को स्थानापन्न सभापति चुनेगी। सभापति के हटाये 
जाने के संकल्प पर विचार होते समय सभापति और उप-सभापति 
के हटाये जाने के संकल्प पर विचार होते ,समय उप-सभापति, 
सभा का सभापतित्व न करंगे। जब राज्य-परिषद्‌ उप-सभ।पतति 
के हटाये जाने के संकल्प पर विचार कर रही धो, उस समय 
सभापति बिचार में भाग ले सकेंगे, पर उन्हें वोट देने का अधि- 
कार न होगा । सभा के सभापति ओर उप-सभापति को वही वेवन 
मिलेगा जो संविधान-सभा के सभापति ओर उप-सभापति को 
मित्ञता था । 

लोक-सभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और दूसरे 
को उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब इनके स्थान रिक्त होंगे, नये 
निर्वाचत किये जायंगे । स्थान रिक्त होने, त्याग-पत्र, हटाये जाने 
तथा वेतन की वही व्यवस्था है जो राज्य-परिषद्‌ की | किंतु यदि 
लोक-सभा अपने अध्यक्ष के हटाये जाने के संकल्प पर विचार 
करेगी, तो अध्यक्ष को उसकी कारवाई में भाग लेने तथा बोट देने 
का अधिकार होगा । किंतु यदि दोनों पक्त के वोट समान होंगे तो 
वे वोट न दे सकेंगे | 


संसद का कार्यारंध-यष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों 
अथवा किसी एक सदन के अधिवेशन को निधौरित दिन ओर 
। स्थान पर कराने का अधिकार है। पद्ासीन होने के पूत्न प्रत्ये क 
| सदस्य को निम्नलिखित शपथ लेनी पड़ेगी-- 
“मैं  अमुक जो राज्य-परिषद (अथवा लोक-समभा) का सद्स्य 


रा र ईश्वर की शपथ लेता हूँ 
द्न्पु नवगीत ली ििट तच्निनिननत 3 त3लनकला ािटओ 
निर्वाचित (या नाम निदेशित) हुआ इसत्यनिश्ा से प्रतिज्ञान कर्ता हू 


कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और 
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निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करनेवाला हूँ, उसके 
कतंय्यों का श्रद्धापूवंक निर्वहन करूगा |?! 

राष्ट्रपति. को संसद के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के 
संयुक्त अधिवेशन में भाषण देने तथा किसी विचाराधीन विधेयक 
या किसी अन्य विषय पर संदेश सेजने का अधिकार है। किली 
अधिवेशन के आरंभ में वे दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में 
अपना भाषण देंगे ओर यह बतलायेंगे कि अधिवेशन क्यों किया 
गया है। दोनों सदन इस भाषण पर विचार करने के लिए समय 
निर्धारित तथा अन्य काय पर इस चर्चा को पूवबर्तिता देने का 
उपबंध करेंगे । दोनों सदनों के अत़्ग-अज्ञग तथा संयुक्त अधि- 
बेशन के निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे । सभापति अथवा 
अध्यक्ष को प्रथमतः वोट देने का अधिकार न होगा, किंतु थदि 
किसी विधेयक पर समान वोट आयेंगे तो उन्हें निर्णायक बोट 
देने का अधिकार होगा। यदि संसद के किसी सदन के कुछ स्थान 
रिक्त होंगे, तो भी वह अपना काम कर सकेगी । किसी सदन की 
कारबाई इस आधार पर असंवैधानिक न ठहरायी जायगी कि 
उसके विचार ओर निणुय में किप्ती ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है 
जिसे इस प्रकार का अधिकार न था | यदि किसी बात पर विचार 
करते समय किसी सदन का कोर॒म ( (९००००० ) न रह जायगा, 
तो या तो अधिवेशन स्थगित कर दिया जायगा या जब्च तक कोरम 
न हो, तब तक के लिए निलंबित कर दिया जायगा । 

संसद के सदस्यों के अधिकार --संविधान के उपबंधों 
तथा संसद की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायो आदेशों 
के अधीन संसद्‌ के सदस्यों को अपने विचारों के प्रगट करने की 
स्वतंत्रता दी गयी है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कारंबाई 
किसी न्‍्यायाज्ञय में इस लिए न की जा सकेगी, कि उन्होंने संसद 
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या उसकी कमेटी में अम्ुुक प्रकार का भ्राषण तथा अमुक पत्त में 
बोट दिया है। संसद, विधि द्वारा, समय-समय किसी सदन या 
उसकी कमेटी के सदस्यों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और उन्मु- 
क्तियों को निश्चित करेगी । किंतु जब तक इस प्रकार की विधि न 
बने तब तक उनके अधिकार और उम्मुक्तियाँ वे ही होंगी जो इंग- 
लेंड की कामन-सभा के सदस्यों को प्राप्त हैं । संसद के सदस्यों को, 
उसकी विधि द्वारा निर्धारित वेतन ओर भत्ता मिलेगा और जब- 
तक वह इस प्रकार की विधि न बनाये, तब तक वही वेतन और 
भत्ता, जो संविधान-सभ्ना के सदस्यों को मिलता था । 

संसद के अधिकार--संसद को संघ और समवर्ती सूचियों 
के समस्त विषयों की विधि बनाने का अधिकार है। संघांतरित 
राज्यों के विधान-मंडल भी समवर्ती विषयों की विधि बना सकते हैं 
पर इस शर्त पर कि डनकी विधि को तत्संबंधो संघीय विधि से 
असंगत न होना चाहिये। अस्नंगत होने पर संघीय विधि ठीक 
आर संघांतरित राज्य की विधि विरोधात्मक अंश तक रह 
समझी जायगी। इस व्यवस्था का एक अपवाद भी है। यदि 
कितो संघांवरित राज्य की विधि, राष्ट्रपति के विचार के लिए 
रक्षित किये जाने के पश्चात्‌ उनकी अनुप्रति प्राप्त कर लेगी, 
तो संबीय विधि से असंगत होने पर भी, वह उसके लिए ठोक 
समझो जायगी। संसद को अवशिष्ट विषयों की भी विधि 
बनाने का अधिकार है। यदि संकट के काल्नष की घोषणा की 
जाय, तो घोषणा को अवधि तक संसद को राज्य-सूची के 
विषयों की भो विधि बनाने का अधिकार होगा । इस व्यवस्था 
का विशेष विवरण सातवें परिच्छेद में विधायिनी शक्ति- 
विभाजन के संबंध में दिया गया है । 

प्रति वर्ध संघ के आय-ब्यय का ब्योरा संसद के समक्ष 
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उपस्थित किया जायगा ओर उसकी स्वीकृति के पश्चात ही कार्य- 
रूप में परिणत किया जायगा। संविधान के अनुसार “विधि के 
अधिकार के सिवाय कोई कर न तो आरोपित ओर न संगृहीत 
किया जायगा ।”? “भारत की संचित निधि से कोई घन विधि 
की अनुकूलता से तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों ओर 
रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं किया जायगा ।? 

संसद को मंत्रि-परिषद के निरीक्षण का अधिकार है। वह 
डसे अपदस्थ तक कर सकती हैं। संविधान के अलुसार मंत्रि- 
परिषद्‌ अपनी नीति ओर कामों के लिए सामूहिक रूप से लोक- 
सभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका तात्पय यह है कि यदि लोक- 
सभा का विश्वास उससे उठ जायगा और वह उसके विरुद्ध 
अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देगी, तो मंत्रि-परिषद को या तो 
पदत्याम करना पड़ेगा या लोक-सभा के विघटन के पश्चात उसके 
दूसरे निर्वाचन द्वारा लोकमत का ज्ञान प्राप्त करता पड़ेगा। 
लोक-सभा के सदस्यों को प्रश्न, विरोधात्मक प्रस्ताव, तथा स्थगन 
के प्रस्ताव द्वारा भी कायपाज्षोिका की नीति ओर कामों की 
आलोचना का अधिकार दिया गया है | 

यद्यपि संसद के अधिकार प्रश्चुतायुक्त है तो भी संविधान द्वारा 
वे कुछ अंश में सीमित कर दिये गये हैं। संसद्‌ को संविधान के 
जल्लंचन का अधिकार नहीं है। वह उसमें संशोधन कर सकती 
है, पर जब तक संशोधन न हो जाय, तब तक उसका जउछंघन 
नहीं कर सकती | यदि संसद ऐसी विधि बनाती है जो संविधान 
से असंगत है तो उच्चतम न्यायालय को उसकी व्याख्या करके 
उसे असंगत घोषित करने, तथा संविधान की रक्षा का अधिकार 
है। संसद के किसी सदन में उच्चतम तथा छच्च न्यायालयों के 
न्यायाधीशों के पदाचरण के विषय में तब तक बहस न होगी, 





(६ २२१ ) 


जब तक वह किसी न्यायाधीश को अपदृस्थ करने पर विचार 
न कर रही हो | 

विधान-प्रक्रिया---( ८४79)०४४ए० ?/-0०९६४०७ ) विधि- 
निर्माण को प्रणाली न्‍्यूनाधिक वही है जो सन्‌ १६३५ के भारतीय 
शासन संबंधी ऐक्ट के द्वारा निधोरित की गयी थी। संसद के 
किसी सदन में धन संबंधी विधेयकों के अतिरिक्त समस्त संघीय, 
समवर्तों ओर अवशिष्ट विषयों के विधेयक रखे जा सकेंगे । उनके 
विधि में परिणत होने के लिए सवगप्रथम आवश्यकता यह है कि 
वे दोनों सदनों द्वारा रवीकृत हों । यदि संसद के एक सदन द्वारा 
पास किये गये विधेयक को दूसरा सदन स्वीकार नहीं करता, या 
उसे इस प्रकार संशोधित करता है जो पहले सदन को मान्य नहीं 
है या उपस्थित किये जाने के छुः माह पश्चात तक उसे पहले सदन 
में अपने निर्यय के साथ वापस नहीं भेजता, तो राष्ट्रपति को दोनों 
सदनों के संयुक्त अधिवेशन के बुलाने का अधिकार है । इसके 
बहुसत का निणुय“दोनों सदनों का निणंय समझता जायगा | दोनों 
सदनों द्वारा अलग-अलग अथवा संयुक्त अधिवेशन में स््रीकृत 
विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए उपस्थित 
किये जायंगे। उन्हें अनुमति देने या न देने या विधेयक को 
अपने संदेश के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा देने का अधिकार है | 
यदि पुनर्विचार के पश्चात्‌ संसद के दोनों सदन उसे मौलिक या 
संशोधित रूप में पुनः पास करंग; तो राष्ट्रपति अनुमति देने से 
इनकार न कर सकेंगे । 


संसद के दोनों सदनों के संबंध के विषय में निम्ननल्नखित 
बातें भी उल्लेखनीय हैं--( १ ) संसद में लंबित ( ?०४०५४०४ ) 
विधेयक सदनों के सन्नावसान के कारण समाप्त न हो जायगे । 


( २१५२२ ») 


किक 


(२) राज्य-परिषद्‌ में लंबित विधेयक जिसे लोक-सभा ने 
पास नहीं किया है, लोक-सभा के विघटन पर समाप्त न होगा। 
(३ ) लोक-सभा में लंबित विधेयक उसके विधघटन पर समाप्त 
समझा जायगा। (४) लोक-प्तमा द्वारा स्वीकृत विधेयक 
जो राज्य-परिषद के विचाराधीन है, साधारणतया उसके 
विघटत के पश्चात्‌ समाप्त समझा जायगा।( ४ ) संविधान के 
अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया तथा काय- 
संचालन के नियम बनाने का अधिकार है । पर संयुक्त अधिवेशन 
के प्रक्रिया के नियम राज्य-परिषद के सभापति और लोक-सभा 
के अध्यक्ष के परामश के पश्चात राष्ट्रपति बनावेंगे । (६) संयुक्त 
अधिवेशन में लोक-सभा का अध्यक्ष सभापति का आसन ग्रहण 
करेगा । उसको अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति सभापति बनेगा जो 
यथास्थित नियमों के अंतंगेत निर्धारित किया जाय । 

धन और वित्तीय विधेयक--धन-विधेय्की की विशेष 
व्यवस्था की गयी है। ये केवल लोक-सभा में ही आरंभ होंगे । 
यदि कोई धन-विधेयक लोक-सभा द्वारा स्वीकृत हो गया हो तो 
वहें राज्य-परिषद में उसकी प्िफारिश के लिए भेजा जायगा। 
सिफारिश के सहित चौदेह दिन में, उस विधेयक को लोक-सभा 
में वापस आ जाना चाहिये। यदि चोदह दिन में मोलिक या 
संशोधित रूप में वह वापस नहीं आता तो वह राज्य-प्रिषद द्वारा 
स्वीकृत समझा जायगा। किंतु यदि राज्य-परिषद्‌, निर्धारित 
अवधि के भीतर, विधेयक को अपनो सिफारिशों के साथ, लोक- 
सभा में लोटा देगी, तो लोक-सभा उस पर पुनः विचार करेगी । 
उसे अधिकार हे कि वह राज्य परिषद के किसी संशोधन को 
स्वीकार करे अथवा न करे । यदि कोई विधेयक राज्य-परिपद की 
सिफारिशों के बिना लोक-सभा द्वारा स्वीकृत होगा, तो उसके 


( रर३ ) 


साथ लोक-पसभा के अध्यक्ष को अपना प्रमाण-पत्र लगाना पड़ेगा । 

इस प्रकार धन-विधेयक जब संसद की दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत 

हो जायंगे तो वे राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए भेजे 
जायेंगे और उनकी अनुमति प्राप्त करके विधि बन जायेगे | 

निश्नलिखित विषयों के विधेयक धन-विधेयक निर्धारित 
हुए हैं-- 

(१) जो किसी कर को छगाते, बढ़ाते, हटाते, बदलते या 
विनियमित करते हों । 

(२) जो भारत-सरकार द्वारा ऋण लेने या गारंटी देने या 
भारत-परकार द्वारा लिये गये अथवा लिये जानेदाले धन- 
संबंधी उत्तरदायित्वों का संशोधन या विनियमन करते हों | 

(३ ) जो भारत की संचित या आकस्मिक निधि की रक्षा तथा 
उससे धन डालने या उससे धन निकालने के संबंध में हों | 

(४)जो भारत की संचित निधि से धन का विनियोग 
करते हों । 

(४ ) जो किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित 
व्यय घोषित करते तथा ऐसे व्यय को बढ़ाते हों। 

(६ ) जो उपरिल्िखित विषयों के आनुषंगिक विषयों से संचद्ध हों | 

अमुक विधेयक धन-विषयी है या नहीं, इसके संबंध में 
लोक-सभा के अध्यक्ष का निशुय अंतिम होगा । 
. संसद के वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित बात 
आती हैं--( १ ) वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा, (२) अनुदान 
की साँग, (३) विनियोग विधेयक, ( ४ ) अन्य वित्तीय विधेयक | 

' प्रति वित्तोय वष राष्ट्रपति-संसद्‌ के सम्मुख वाषिक आय-व्यय का 

ब्योरा पेश करावेंगे। व्यय के दो भाग होंगे, पहला वह जो 


( २२१४ ) ह 


संचित निधि पर भारित है ओर दूसरा वह जो इसके अतिरिक्त 
है। निम्नलिखित व्यय संचित निधि पर भारित ठयय है--' 

(१) राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता ओर उनके पद-संबंधी 
अन्य खच | 

(२ ) राज्य-परिषद के सभापति ओर उप-समापति तथा 

लोक-सभा के अध्यक्ष और उप।ध्य क्ष का वेतन ओर भत्ता । 

(३ ) ऐसे ऋणु-भार जिनका उत्तरदायित्व भारत-सरकार 
परहा। 

(४ ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके बारे में 
दिये जानेवाले वेतन, भत्ते और पेंशनें । 

(४ ) संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके बारे में 
दी जानेवाली पंशनें । 

(६ ) भारत के राज्य-्क्षेत्र के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के 
न्यायाधीशों को पेंशनें। इसमें प्रष्ठ १५२ पर दो गयी तालिका के 
अ-बग के उन राज्यों के न्यायाधीशों की भी पेंशनें सम्मिलित हैं 
जो संविधान के आरम्भ में उच्च न्यायात्ञय के क्षेत्राधिकार का 
प्रयोग करते थे । 

(७ ) भारत के नियंत्रक-महालंखा-परीक्षक ( 0077०ी९०१ 
.3&०१0/ 6०7१००७) ) को और उनके बारे में दिये जानेवाले 
बतन और भत्ते । 

(८ ) किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायालय के निणय 
के संबंध का व्यय | 

( ६ ) अन्य कोई व्यय जो संविधान या संसद्‌, विधि द्वारा, 
इस प्रकार का निश्चित करे। 

व्यय की उक्त मद संसद के वोट पर निभर न होंगी, पर 
वह उनके विषय में वादू-विवाद कर सकेगी। व्यय की अन्य 


(६ २२४५ ) 


मद संसद की स्वीकृति पर होंगी। उसे अधिकार है कि 
बह उन्हें स्वीकार करे अथवा अस्वीकार, या उनमें आवश्यक 
परिवततन कर दे। इस प्रकार संसद अनुदान की माँगों 
'( 42079709 707 07&7/5 ) को मंजूर करेगी। उसे उन 
माँगों की भी स्वीकृति का अधिकार है जिनके अनुसार संघ की 
आय होगी । ये सब विनियोग विधेयक ( 3.0970०ए:म07 
छा ) के अंतर्गत आवेंगी। संघ के प्रत्येक वित्तीय विधेयक: 
अथवा अनुदान के लिए राष्टूपति को सिफारिश का होना 
आवश्यक है| 

संसद की विशेषताएँ--इस परिच्छेद को समाप्त करने 
के पूत यह आवश्यक प्रतीत होता है कि संसद की कुछ विशेष- 
ताओं को बतला दिया जाय । वे इस प्रकार हैं-- 

(१) संसद का अभी तक निर्वाचन नहीं हुआ है। वह 
भविष्य की संध्था है। आजकल पूवकालीन संविधान-सभा' संसद 
का काम कर रही है। 

(२) संसद क। निवोचन वयस्क मताधिकार के आधार पर 
होगा। संसार के राजनोतिक इतिहास में शायद ही कोई ऐसा 
उदाहरण मिले, जिसमें इतने अधिक व्यक्तियों को एकदम सता- 
धिकार दिया गया हो। 

(३) संसद सव-प्रभुता-संपन्न-संस्था है। लोक-सभा का स्थान, 


१, पूर्व संगठित संविधान-समा से वे सदस्य निकल गये हैं जो किसो 
राज्य के विधान-मंडल के सदस्य थे | उनके स्थान नये निर्वाचनों 
द्वारा भर दिये गये हैं। कुछ मारतीय रियासतों के प्रतिनिंघि भी, 
( जैसे देद्राबाद ) जो संविधान-सभा में उपस्थित न थे, अब 
उसके सदस्य हैं। 

१५ 


( २२६ ) 


राज्य-सभा के स्थान से कुछ उच्चतर समझा गया है। यह बात 
वित्तीय विधेयकों की व्यवस्था से स्पष्ट है। राष्टूपति भी संसद्‌ 
की सत्ता में अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे उसके द्वारा 
स्वीकृत प्रस्तावों को, उसके पास अपने सुझावों के साथ पुनर्विचार 
के लिए लोटा सकते हैं। पर यदि वह उनके सुझावों को नहीं 
मानती, तो उन्हें उसके द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को अपनी अनुमति 
देनी पड़ती है। संसद के दोनों सदन उनके द्वारा जारी की गयी 
आर्डीनिसों तथा संकटकालीन घोषणा को रद्द कर सकते हैं | वे 
महाभियोग के प्रस्तावों को, निर्धारित बहुमत से स्वीकार करके 
उन्हें अपदस्थ तक कर सकते हैं । 

(४) नये संविधान में न्यायालयों द्वारा समीक्षा की व्यवस्था 
है। संघ-संविधानों की यह विशेषता कुछ देशों में पायी जाती 
है | इसके अनुसारं उच्चतम न्यायालय को संविधान की व्याख्या 
तथा कानूनों की समीक्षा करके उनकी संवैधानिकता के निर्णय का 
अधिकार है। उच्चतम न्यायालय का निणुय सभी को रवीकार 
करना पड़ेगा । इस प्रकार न्‍्यायात्षय द्वारा संविधान की अतिक्रमण 
( ५३०१७४४०० ) से रक्षा होगी । 

(५) नये संविधान द्वारा दोनों सदनों के मतभेद को दूर 
करने के लिए उनके संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। इसमें 
भारतीय शासन-रंबंधी सन्‌ १९३४ के ऐक्ट का प्रभाव स्पष्ट है। 
अन्य देशों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पायी जाती। संयुक्त- 
राज्य अमरीका में ऐसे मतभेद को दूर करने के लिए दोनों सदनों 
'की -कमेटियों के सम्मेलन होते हैं। फलस्वरूप जो कुछ अन्तिम 
निणुय होता है बहु समझौते के आधार पर होता है। भारतीय 
व्यवस्था में समभझोते का विशेष स्थान नहीं है।। अंतिम निर्णय 
वोट पर निभर करेगा; जिसमें लोकसभा, बहुसंख्यक होने के 


( रर७ ) 


कारण, अपने मत को राज्य-परिपद्‌ पर ल्ाद देगी। उक्त व्यवस्था 
राज्य-परिषद के अधिक प्रभावशाली हो जाने की आशंका से भी 
मुक्त नहीं है। यदि किसों समय लोक-सभा के सदस्य किसी 
विचाराधीन विधेयक के पक्त ओर विपक्ष में न्यूनाधिक बराबर 
संख्या में हुए, उस समय उपरिवर्शित व्यवस्था के कारण, राज्य- 
परिषद्‌ का निणुय ही दोनों सदनों का निशय होगा । 

( ६ ) राष्ट्रपति को, किचित काल्न के लिए, संसद द्वारा स्वीकृत 
वेघेयकों को, अपनी अनुमति न देकर, विल्लंबित करने का अधि- 
कार है। इस अधिकार का उपयोग भी मंत्रिपरिषद की संत्रणा 
पर होगा। लोक-सभा में पराजित मंत्रि-परिषद इस प्रकार की 
मंत्रणा न दे सकेगा। उत्तरदायी शासन की व्यवस्था के कारण, 
ऐसे मंत्रि-परिषद्‌ को पद-त्याग करता अथवा लोकमत के ज्ञान के 
लिए नया निर्वाचन कराना चाहिए। लोक-सभा में विजयी मंत्रि- 
परिषद को ऐसी मंत्रणा देने की अवश्यकता ही न पड़ेगी । अतएव 
बहुत संभव है. कि अपने व्यावहारिक रूप में राष्ट्रपति का उक्त 
अधिकार न्यूनाधिक नहीं के बराबर हो जाय | 

(७ ) प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमता के आधार पर, 
संसद की किसी कायवाही की सान्‍यता पर कोई आपत्ति न 
की जायगी । 

( ८ ) भारत के प्रत्येक मंत्री ओर महामान्यवादी (७0 ए0८&/० 
0०७7००7०० ) को अधिकार ।होगा कि वह संसद के किसी भी 
सदन, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन तथा संसद्‌ की किसी 
कमेटी में जिसका वह सदस्य है, बोले तथा दूसरे प्रकार की 
कारवाइयों में भाग ले, किंतु केवल इस व्यवस्था के कारण ही 
उसे मतदान का अधिकार न होगा । 

(६ ) संसद का काय हिंदी या अंगरेजी में किया जायगा। 


( रण ) 

यदि कोई सदस्य हिंदी या अंगरेजी में अपनी पर्याप्त अभि- 
व्यक्ति न कर सके तो राज्य-परिषद के सभापति या लोक-सन्ना 
के अध्यक्ष या ऐसे रूप में काय करने वाले व्यक्तियों की आज्ञा 
से वे अपने-अपने सदनों में अपनी मातृभाषा द्वारा अपनी 
अभिव्यक्ति कर सकेगे। जब तक संसद विधि द्वारा कोई दूसरी 
व्यवस्था न करे, पंद्रह बरस के पश्चात अंगरेजी का प्रयोग बंद 
हो जायगा | 


दसवाँ परिच्छेद 
संघीय न्यायपालिका 


उच्चतम न्यायात्षय 


संघ-संविधानों में न्यायालयों का स्थान--उच्चतम न्यायालय की 
रचना--न्यायाधीशों की योग्यताएँ--प्रधान न्यायाधीश के अधिकार-- 
उच्चतम न्यायालय के अधिकार- उच्चतम न्यायालय संबंधी अन्य बाते । 

संघ-संविधानों में न्यायालयों का स्थान--संघ-संविधान 
प्राय: लिखित और अनमतन्तीय होते हैं ओर उनमें संविधान द्वारा 
संघ ओर संघांतरित राज्यों में काम का बंटवारा कर दिया जाता 
है | न्यायालयों का भी विशेष स्थान होता है। संघ-संविधान एक 
इकरारनामे के समान होता है। जिसके संबंध में मतभेद का 
होना स्वाभाविक है। अतएवं इकरारनामे की रक्षा तथा उसकी 
व्याख्या के लिए न्यायालयों के विशेष स्थान की व्यवस्था होती है । 
भारत के नवीन संविधान में एक उच्चतम न्यायाक्षय की व्यवस्था 
की गयी है जिसका काम संविधान की रक्षा एवं व्याख्या हे। 
संविधान के इन अनुच्छेदों पर संयुक्त-राज्य अमरीका का 
प्रभाव स्पष्ट है । | 

उच्चतम ( 5०००००४० ) न्यायालय की रचना--भारतके 
उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति के अतिरिक्त अधिक से 
अधिक सात न्यायाधीश होंगे । संसद को विधि द्वारा न्यायाधीशों 
की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक 


( २३० ) 


न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। नियुक्ति 
के समय वे उच्चतम या उच्च न्यायात्ञय के उन न्यायाधीशों का 
परामश लेंगे, जिन्हें व. उचित समझें, पर मुख्य न्‍्यायाधिपति 
के अतिरिक्त श्रन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति में मुख्य न्‍्यायाधिपति 
का परामश अवश्य लिया जायगा। इप्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि 
मुख्य न्यायाधिपति अथवा न्यायाधीशों की नियुक्ति में विशेषज्ञों 
का परामश लिया जायगा। पर राष्ट्रपति के लिए यह अनिवाय नहीं 
कि वे उस परामश के अनुसार ही न्यायाधीशों को नियुक्त करें| 
नियुक्ति की उक्त व्यवस्था भारतीय संविधान की एक विशेष बात 
है । उसका उद्देश्य प्रधानतया यह है कि ऐसे ही व्यक्ति न्यायाधीश 
नियुक्त हों जिन्हें अपने काम का पद के अनुरूप ज्ञान दो । 


न्यायाधीशों की योग्यवाए----उच्चतम न्यायालय के न्याया- 
धीश नियुक्त होने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित कर दी गयी 
हैं। भारत के नागरिक होने के अतिरिक्त, वे इस प्रकार हैं-- 

(१) वे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या दोया दो से 
अधिक उच्च न्यायालयों में मिलाकर कम से कम पाँच बरस तक 
न्यायाधीश रह चुके हों । 

(२) वे वकील जो किसी उच्च न्यायालय या दो या अधिक 
उच्च न्यायालयों में मिला कर कम से कम दस बरस तक वकालत 
कर चुके हों । 

(३)बे व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के मतानुकूल, सुविख्यात 

विधि-विशेषज्ञ हों । 

नियुक्त न्यायाधीश ६४५ बरस की अवस्था तक अपने पद पर 
रह सकेगे । वे राष्ट्रपति के पास त्यागपत्र भेजकर इसके पूरे भी 
अलग हो सकते हैं। यदि संसद का प्रत्येक सदन कुल सदस्यों 


( २३१ ) 


के आधे तथा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अयोग्यता 
था दुराचार के कारण किसी न्यायाधोश के निकालने की प्राथना 
करे, तो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा उसे निकाल सकेंगे। सुख्य 
न्यायाधिपति को ५००० रु० सासिक वेतन मिलेगा ओर अन्य 
न्यायाधीशों को ४७००० रु० मासिक | इसके अतिरिक्त उन्हें बिना 
किराये का मकान भी मिल्लेगा | 

पदासीन होने के पूव प्रत्येक न्‍्यायाधोश को राष्ट्र-पति या 


उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख निम्नलिखित शपथ लेनी 
पड़ेगी-- 


“मैं, 'अमुक' ' 'जो भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रधान 


श (न्यायाधीश) नि हूं, 32382 
न्यायाधीश (न्यायाधीश) नियुक्त हुआ हूँ सत्य ज्िष्ठा से प्रतिज्ञान 


ता कि मैं विधि द्वारा संस्थापित भारत के संविधान के प्रति 
श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा में सम्यक_ प्रकार से और निष्ठापूवक: 
तथा अपनी पूर्ण योग्यता, ज्ञान ओर विवेक से अपने पद के. 
कतंव्यों का भय या पक्तपात, अनुराग या द्वष के बिना पःलन 
करू गा तथा विधियों की मर्यादा बनाये रखूगा।” 


मुख्य न्यायाधिपति के अधिकार-सुकदमों के निर्णय के 
अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधिपति को कुछ प्रथक अधिकार दिये गये 
हैं। उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं। यदि किसी समय 
उच्चतम न्यायात्ूय का कोरम पूरा न हो तो मुख्य न्यायाधिपति 
संबद्ध उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से, उस 
न्यायालय के उपयुक्त न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय में काम 
करने को लिखित प्रा्थना करेंगे ओर वह न्यायाघोश अन्य कामों 


( २३२ ) 


के पूब भुख्य न्यायाधिपति की आज्ञा का पालन करेगा। उजद्नतम 
या संघीय न्यायालय के भूतपूव न्यायाधीशों से भी वे इसी प्रकार 
की प्राथना कर सकेंगे। दोनों अवस्थाओं में राष्ट्रपति की अनुमति 
फ 45 आर ९5 

लेनी पढ़ेगी। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी ओर कमचारी, 
मुख्य न्यायाधिपति या उनके द्वारा निधोरित न्यायाधीश या 
अधिकारी द्वारा नियुक्त होंगे | संक्रमण काल में यदि राष्टपति का 
पद किसी कारण रिक्त होगा, तो जब तक नये राष्ट्रपति का 
निर्वाचन न हो, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति रष्ट्रपति 
की भाँति काम करेगा। 


. उच्चतम न्यायालय के अधिकार-“उच्चतम न्यायालय को 
तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं-- 


(१) मौलिक अधिकार-ऊछ अभियोग ऐसे हैं जो उच्चतम 
न्यायालय में ही आरंभ तथा निर्णीत होंगे ; जैसे संघ-सरकार और 
किसी संघांतरित राज्य ओर राज्यों के बीच में वे मुकदहमें जिनमें 
विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतग्रस्स है जिस पर किसी 
वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निभर है ; इसी प्रकार के 
वे मुकदमें जिनमें संघ-सरकार, संघांतरित राज्य तथा राष्यों के 
सहित एक ओर हो ओर दूसरा संघांतरित राज्य या दो से अधिक 
राज्य दूसरी ओर ओर वे मुकहमें भी जो दो या दो से अधिक 
संघांतरित राज्यों के बीच में हों। वे मामले जो नये संविधान के 
आरंभ के पूर्व की गयी ऐसी संधि, सनद या सममोते के संबंध में 
उठंगे, जो संविधान के लागू होने के पश्चात्‌ भी जारी रहे हैं या वे 
भुकहमें जो ऐसी संधि, सनद या समभोते के संबंध में होंगे जो 
उम्चतम न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखे गये हैं, उसमें 
आरंभ न हो सकेगे । 
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(२) अपीलें सुनने का अधिकार--उच्चतम न्यायाल्षय को 
दीवानी ओर फौजदारी दोनों प्रकार के भुकदमों की अपीढे 
सुनने का अधिकार है। उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध 
दीवानी की अपीलें तभी हो सकेंगी, जब वे कम से कम २०,००० 
रुपये या इसी मूल्य की संपत्ति की हों या ऐसे मामलों के विषय 
में हों, जो उच्चतम न्यायात्रय द्वारा निणुय के योग्य समझे जाय । 
फोज़दारी के मुकदमों की अपीलें तीन शर्तोपर होंगी--( १ ) जब 
उच्च न्यायालय ने निम्न-न्यायालय द्वारा बरी किये गये अभियुक्त 
को, अपील करने पर, प्राणदंड दिया हो । ( २ ) जब उच्च न्यायालय 
ने निम्न न्यायालय से हटाकर मामले को अपने विचाराधीन किया 
तथा अभियुक्त को प्राणदंड दिया हो और (३ ) जब उच्च न्यायालय 
यह प्रमाणित करे कि मुकदसा ऐसा है जिसकी अपील उच्चतम 
न्यायालय में होनी चाहिये । यदि उच्च न्यायालय किसी अभियोग के 
विषय में यह प्रमाण-पत्र दे कि उससे संविधान के किसी अंग की 
व्याख्या का प्रश्न उठता है, तो उसकी अपील भी उच्चतम न्यायालय 
में होगी । उच्चतम न्यायालय को रबय॑ं यह अधिकार है कि वह अपने 
सम्मुख, अपने विवेक के अनुसार, अपील करने की आज्ञा दे दे । 
यह अपने निणयों की समीक्षा भी कर सकेगा। सैनिक न्यायालयों 
के निर्णयों की अपील उच्चतम न्यायालय में न होंगी । 


परामश का अधिकार--उचतसम न्यायालय को परामश 


देने का भी अधिकार है । यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह 
विदित हो कि कानून या तथ्य ( 78० ) का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न 
हुआ या होनेवाला है. जो इस प्रकार का तथा ऐसे सार्वजनिक 
महत्व का है कि इस पर उच्चतम न्यायालय का मत-लेना चाहिये, 
तो वे उस प्रश्व को उसके विचाराथ सॉपंगे और वह आवश्यक 


( २३४ ) 


कारवाई के पश्चात्‌ , राष्ट्रपति के सम्मुख अपनी उचित राय 
रख सकेगा | 

उच्चतम न्यायालप संबंधी अन्य बातें--उच्चतम न्यायालय 
से संबद्ध निम्नलिखित अन्य बातें भी उल्लेखनीय हैं-- 

(१ ) उच्चतम न्यायालय के अधिवेशन दिल्ली या किसी अन्य 
ऐसे स्थान में होंगे जिन्हें मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति की अनुमति 
से निश्चित कर । 

(२ ) उच्चतम न्यायालय अभिलेख ( 0०००४ ) का न्याया- 
लय है और उसे अपने अवमान करनेवालों को दंड देने के सहित 
ऐसे न्यायात्ञयों की सब शक्तियां प्राप्त हैं । 

(३ ) संसद को उच्चतम न्यायालय के अधिकार-क्षत्र के बढ़ाने 
का अधिकार है। 

(४ ) उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का बंधन भारत 
के राज्यक्षेत्र में स्थित सब न्यायालयों पर होगा ! 

(४ ) भारत के राज्य-क्षेत्र के समस्त असैनिक और न्याय- 
संबंधी अधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से काम करंगे। 

(६ ) संसद द्वारा निर्मित विधियों के अंतर्गत, राष्ट्रपति के 
अनुमोदन से, उच्चतम न्यायालय अपनी काय-पद्धति के नियम 
बना सकेगा। 

( ७ ) ऐसे मुकददमों की सुनवायी, जिनका संबंध किसी महत्व 
पूणु वेधानिक प्रश्न से हो या जो राष्ट्रपति द्वारा परामश के लिए 
उसके अधीन किये गये हों, कम से कम पाँच न्यायधीश करेंगे। 

(८ ) उच्चतम न्यायालय के सब निणय खुली अदालत में 
दिये ज्ञायंगे । निणंय बहुमत के आधार पर होंगे । 

(९ ) उच्चतम न्यायालय को जनता के मूल अधिकारों बथा 
संविधान की रक्षा का अधिकार है | 


( २३४ ) 


(१० ) कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के 
रूप में पद धारण कर चुका है, भारत के राज्य-ज्षेत्र के भीतर 
किसी न्यायालय अथवा अधिकारी के सम्मुख वकालत न 
कर सकेगा । 

उपसंहार--उच्चतम न्यायालय की उक्त व्यवस्था से यह 


स्पष्ट है कि भारत के नये संविधान में उसका स्थान बहुत ही मह- 
त्वपूण है। संविधान-निर्माताओं ने उसे अधिक से अधिक योग्य 
तथा स्वतंत्र बनाने का प्रयत्न किया है। उसके निणयों की अवब- 
हेलना नहीं की जा सकती । वह अपने अवमान करने वालों को 
दंड दे सकता है। संसद से विधि द्वारा निदेश, आदेश या लेख, 
जिनके अंतगंत बंदी श्रत्यक्षी करण, ( ि&॥08७७ (077०७ ) परमा- . 
देश ( (७77047079 ) प्रतिषेध ( ?700707009 ) अधिकार- 
प्ृच्छा ( (९७० शै&7870० ) उम्रषण ( 0००४४०7७० ) के लेख 
भी सम्मिलित हैं, के अधिकारों को पाकर वह इनका प्रयोग कर 
रहा है तथा कर सकेगा । उद्चतम न्यायालय के उक्त अधिकारों का 
होना अनिवाये था। संघ-संविधान योग्य, निष्पक्ष, स्वतंत्र और 
निभय न्यायालयों के बिना सफल नहीं हो सकता | 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 


संघांतरित राज्यों का शासन 
कार्यपालिका, विधान-मंडल और न्यायपालिका 


भारतीय संघ के अंग--राज्यपाल--मंत्रि-परिषद--राज्यपाल के 
अधिकार--राज्यपाल और मंजिपरिषद का संबंध--राष्ट्रपति और राज्य- 
पात्न का संबंध--राज्यों के विधान-मंडल--विधान-सभा का संगठन-- 
विधान-परिषद्‌ का संगठन--संगठन संबंधी अन्य बाते--अल्प-संख्यकों 
का प्रतिनिधित्व--विधान-मण्डल का कार्यारम्भ--विधान-मण्डल' के 
अधिकार--विधान-मण्डलों की सीमाए--विधि-निर्माण की प्रक्रिया-- 
साधारण विधि--धन विधेयकों की प्रक्रिया--मन्त्रिपरिषद ओर विधान- 
मंडल का संबंध--विधान-मंडल' सम्बन्धी अन्य बातें--उच्च न्यायालय-- 
उच्च न्यायालय के अधिकार-अधीन न्यायालय--अन्य राज्यों की 
शासन-व्यवस्था । 


( १ ) कार्यपालिका 


भारतीय संघ के अंग--प्रत्येक संघ-राज्य दो या अधिक 


राज्यों के मेल से बनता है। भारत भी राज्यों का संघ है। संविधान 
द्वारा वे चार भागों में विभाजित किये गये हैं । पहले भाग में 
उन राज्यों की गणना है जो सन्‌ १६५० ई० के पूरे प्रांत कहे जाते 
थ ; जेसे आसाम, बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, 
मध्यप्रदेश ओर उत्तरप्रदेश | दूसरे भाग में उन राज्यों की गणना 


( रे३७ ) 


है जो पहले भारतीय रियायतों के नाम से प्रसिद्ध थे। इनमें से 
बड़ी रियासतें, जैसे जम्मू ओर काश्मीर, हैदराबाद और मैसूर 
स्वतंत्र संघांवरित इकाइयों के रूप में स्वीकार कर ली गयी हैं और 
दूसरी रियासतों को मिलाकर संघ बनाये गये हैं। संघांतरित 
रियासती संघों के नाम राजस्थान, मध्यमारत, पटियाला तथा 
पूर्वी पंजाब का रियासतो संघ, सोराष्ट्र, दरावनकोर-कोंचोन 
तथा विंध्य प्रदेश हैं। तीसरे भाग में उन राज्यों को गणना 
है जो पहले चीफ कमिश्नरों के प्रांत थे । इनकी संख्या 
इस समय दस है। इनमें कुछ रियासतें भी सम्मिलित 
हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं--पंथ-पिपल्ञोदा सहित अजमेर, 
भूपाल; बिलासपुर, कुर्गें, कूच-बिहार, दिल्ली, हिमाचल अदेश, 
मणिपुर और त्रिपुरा। चोथे भाग में अंडमान ओर निकोबार 
द्वीप-सभूहों की गणना है, पर इन्हें राज्य की उपाधि नहीं मिली 
है। प्रथम दो भागों के संघांतरित राज्यों का शासन कुछ अंतरों 
के अतिरिक्त, न्‍्यूनाघिक एक हो प्रकार का है। अतएव हम, 
पहले प्रथम वर्ग के राज्यों के शासन का विवरण देकर, यह 
बतलायेंगे कि दूसरे वग के राज्यों का शासन उनसे किन बातों में 
भिन्न है। क्‍ 

राज्यपाल (गवनर)-अथम वर्ग के प्रत्येक संधांतरित राज्य 
के लिए एक. राज्यपाल (गवर्नर) की व्यवस्था है.। राज्य की समस्त 
कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित है ओर वह उसका प्रयोग या तो 
स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। 
राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्पति को है। इस अधिकार 
का प्रयोग वे मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से करेगे। 
राज्यपाल तभी तक अपने पद पर रह सकेगा जंब तंक राष्ट्रपति 
चाहें या वह स्वयं ही त्यागपत्र देकर अलग न हो जाय। इन 


( श३८ ) 


दोनों शर्तों के अंतर्गत राज्यपाल का कार्याकाल साधारणतया 
पाँच बरस होगा । इस अवधि के पश्चात्‌ भी वह उस समय तक 
अपने पद पर रहेगा, जब तक जसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति 
हो जाय | कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है तथा 
जिसकी अवस्था ३५ बरस से कम है, राज्यपाल नियुक्त होने के 
लिए उपयुक्त न समझा जायगा | रशज्यपाल न तो राज्य के विधान- 
मंडल की किसी सभा का सदस्य होगा ओर न अपने कार्यकाल 
में किसी अन्य ल्ञाभ-प्रद स्थान को ग्रहण कर सकेगा। उसे 
पालंमेंट द्वारा निधोरित वेतन ओर भत्ता तथा रहने को बिना 
किराये का सरकारी निवास-स्थान मिल्लेगा | पालमेंट के तत्संबंधी 
निण॒य के पूव, राज्यपाल को संविधान द्वारा निधौरित ५४००) २० 
मासिक चेतन मिलेगा । उसका वेतन, भत्ता तथा विशेषाधिकार 
उसके काय-काल में घटाये न जायगे । किसी राज्य के राज्यपाल 
बनने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह उसका निवासी हो | 
व्यवहार में अमी तक साधारणतया दूसरे राज्यों के प्रभावशाली 
व्यक्ति ही राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इस पद्धति के अंतस्तल में 
सभवतः यह भावना है कि दूसरे राज्यों के निवासी अधिक 
निष्पक्षता के साथ अपने उत्तरदायित्वों का वहन करे । 
पदासीन होने के पूतं राज्यपाल को अपने पद की निम्न- 
लिखित शपथ लेनी पड़ेगी ध्जलें ३५७:७०७४५४ अमुक % ४३४४ ४३७ ७४६ ईश्वर की 
शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूबंक 
( राज्य का नाम ) के राज्यपाल का कायपालन ( अथवा राज्यपाल 
के कृत्यों का निवंहन ) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से 
संविधान और विधि का परिरक्षण, रक्षण और भ्रतिरक्षण करूंगा 


ओर ( में राज्य का नाम ) की जनता की सेवा और कल्याण में 
निरत रहूँगा ।” 


( २३६ ) 


मंत्रि-परिषद्‌--राज्यपाल को अपने काय-संपादन में मंत्रणा 
ओर सहायता देने के लिए, मुख्य-मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रि- 
परिषद्‌ की व्यवस्था है। मुख्य मंत्री को राजपाल नियुक्त करेंगे 
ओर मुख्य मंत्री की मंत्रणा से अन्य मंत्रियों को भी । मुख्य मंत्री 
की नियुक्ति में राज्यपाल को अपने विवेक के प्रयोग की अधिक 
गुंजाइश न होगी। उत्तरदायी शासन के आदश के कारण उसे 
उसी व्यक्ति को मुख्य मंत्री नियुक्त करना पड़ेगा; जो प्रांतीय 
असंबली के बहु-संख्यक दल का नेता हो। अन्य मंत्री भी 
साधारणतया प्रांतीय विधान-मंडल के सदस्य होंगे। बाहरी 
व्यक्ति मंत्री नियुक्त हो सकेंगे, किंतु इस शर्ते पर कि यदि छः 
महोने के भीतर वे प्रांतीय विधान-संडल के सदस्य नहीं हो जाते, 
तो उन्‍हें मंत्रिपद्‌ से हटना पड़ेगा। पदासीन होने के पूर्व 
मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को अपने पद तथा गोपनीयता की 
शपथ लेनी पड़ेगी । मंत्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से अपने कामों 
के लिए विधान-सभा (असेंबली ) के प्रति उत्तरदायी होगा। 
मंत्रियों की विधान-संडल द्वारा निर्धारित वेतन मिलेगा, किंतु 
जब तक वह निधोरित न किया जाय, थे उसी वेतन के अधिकारी 
होंगे, जो नये संविधान के लागू होने के पूव उन्हें मित्नता था। 
राज्यपालों को कुछ विवेक के भी अधिकार हैं। उनका नि्धारण 
वे अपने विवक के अनुसार करेंगे। इन कामों में राज्यपाल के 
लिए मंत्रि-परिषद्‌ की सहायता ओर मंत्रणा से काम करना 
आवश्यक न होगा। किसी विषय में, मंत्रि-परिषद्‌ ने राज्यपाल 
को परामर्श दिया या नहीं और यदि दिया तो कया -इस 
विषय में किसी न्यायालय को जांच करने का अधिकार न होगा । 


राज्यपाल ( गवनर ) के अधिकार-नये संविधान हारा 


( २४० 9) 


राज्यपाल को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार दिये गये हैं। हम उन्हें 
तीन भागों में विभक्त कर सकते हें-- 


( १ ) कार्यपालिका संबंधी अधिकार--राज्य के सर्वोच्च 
शासकीय अधिकार राज्य-पाल को हैं। राज्य-सूची के समस्त 
विषयों पर उसका अधिकार है। समवर्ती सूची पर भी उसका 
अधिकार है, पर राष्ट्रपति के अधीन रहकर । राज्य के समस्त 
कायपालिका संबंधी काय उसके नाम पर किये जायेंगे । बह ही 
मुख्य मंत्री को नियुक्त करेगा और उत्तकी मंत्रणा के अनुसार 
अन्य मंत्रियों को । महाधिवक्ता ( एडवोकेट जनरल ) की नियुक्ति 
का अधिकार भी उसी को है। इस अधिकारी में उन सब योग्य- 
ताओं का होना आवश्यक है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 
लिए आवश्यक समझी गयी है। यदि राज्यपाल को किसी समय 
यह विद्त हो कि राज्य पर संकट आनेवाला है, तो वह उसकी 
सूचना राष्ट्पति को देगा ओर यदि वे उसकी सूचना के आधार 
पर संकट के काल की घोषणा कर देंगे, तो राज्यपाल को राष्ट्पति 
के आदेशानुसार काम करना पड़ेगा । वह अपने शासकीय अधि- 
कारों का प्रयोग या तो मंत्रि-परिषद्‌ की मंत्रणा के अनुसार करेगा 
या अपने विवेक के अनुसार। उसे अपने विवेक के अनुसार 
ही, यह निश्चित करने का अधिकार है. कि कौन से काम वह 
मंत्रि-परिषद्‌ की मंत्रणा से करे और कोन से अपने विवेक के 
अनुसार । 

विधि-निर्माण संबधी अधिकार--राज्यपाल, राष्ट्रपति 
की भाँति अपने अपने विधान-मंडलों के अंग हैं। जिन राज्यों 
के विधान-मंडलों में दो सभाएं हैं वहाँ उसे विधान-परिषद्‌ 
( लेजिस्लेटिव कोंसिल ) के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का 


(६ २४१ ) 


अधिकार है| वह ही विधान-मंडल के अधिवेशनों को कराता 
तथा विधान-सभा ( 7,०278)8079 ै.55७०४०।ए ) को विघटित 
कर सकता है। विधान-मंडल् द्वारा स्वीकृत कोई भी विधेयक 
उसकी अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। उसे 
अनुमति देने, न देने या विधेयक को राष्ट्रपति के आज्ञा के लिए 
रिजव करने का अधिकार है। वह उस्ते विधान-मंडल के पास 
पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। किंतु यदि पुनविचार 
के पश्चात्‌ विधान-मंडल उस विधेयक को पुनः मौलिक या 
संशोधित रूप में पास करता है तो वह अपनी अनुमति देने 
से इनकार नहीं कर सकता, पर उच्च न्यायालय के अधिकारों 
पर कुप्रभाव डालनेवाले विधेयकों को राष्ट्रपति की आज्ञा के 
लिए रिजव कर सकता है। जिन दिनों विधान-मंडल के अधि- 
वेशन न होते हों, वह अध्यादेश (आर्डीनेंसे) जारी कर सकता है | 
ये विधान-मंडल के अधिवेशन के आरंभ के पश्चात्‌ अधिक से 
अधिक छः: सप्ताह तक लागू रह सकती हैं। इस अवधि के पूबे 
भी वे स्वयं राज्यपाल द्वारा वापस ली जा सकती हैं या विधान- 
मंडल या सभा के ग्रस्ताव द्वारा रद की जा सकतो हैं। राज्यपाल 
ऐसे विषयों की आर्डीनेंस न जारी करेगा, जिनके संबंध के प्रस्ताव 
बह राष्ट्रपति की आज्ञा के लिये रिजब करता। राज्यपाल को 
विधान-सभा अथवा विधान-मंडल की दोनों या एक सभा में 
अपना भाषण देने का अधिकार है। वह विचाराधीन किसी 
विधेयक के विषय में अपना संदेश भेज सकेगा ओर संबद्ध सभा 
यथासुविधा शीघ्रता से उस पर विचार करेगी। प्रत्येक अधिवेशन 
के आरभ में राज्यपाल विधान-सभा या विधान-मडल मे अपना 
भाषण देगा जिस पर विचार करने के लिए पूबवर्तिता देने का 


उपबंध किया जायगा | 
श्ध 


( शछ४छ२ ) 


आधिक अधिकार- भति वर्ष राज्यपाल राज्य की आय- 
व्यय का लेखा, विधान-मंडल ओर जहाँ केवल एक ही सभा 
हो, विधान-सभा के समज्ष पेश करावेंगे । विधान-मंडल या सभा 
किसी ऐसी माँग को स्वीकार न करेगी जो राज्यपाल के नाम पर 
'न हो । धन-संबंधी विधेयक केवल विधान-सभा में ही आरंभ 
होंगे । अमुक विधेयक धन-संबंधी है अथवा नहीं, इस संबंध ' 
में अध्यक्ष का प्रमाएपत्र सवमान्य होगा। विधान-संडल अथवा 
सभा द्वारा स्वीकृत धनसंबंधी विधेयक भी राज्यपाल की अनुमति 
के लिए उनके समक्ष उपस्थित किये जायगे। 


न्याय संबंधी अधिकार-रराज्यपाल को कुछ न्याय संबंधी 
अधिकार भी दिये गये हैं। जिस विषय पर राज्य की काय- 
पालिका शक्ति का विस्तार है उसके संबंध में किसी विधि के 
विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति के दंड की 
क्षमा, प्रविलंबन, विराम ओर परिहार करने की अथवा दुंड।देश 
का निलंबन, परिहार या लधुकरण करने को शक्ति राज्यपाल को 
दी गयी है। क्‍ 

अधिकारों की सीमा--राज्यपाल के अधिकार असीमित 
नहीं वरन सीमित हैं। उत्तका संबंध केवल उन्हीं विषयों से है, 
जिनका उल्लेख राज्य-सूची में है। इनके संबंध सें मी वह 
साधारशतया मंत्रि-परिषद्‌ की मंत्रणा और सहायता से काम 
करेगा। यदि वह किसी काम को अपने विवेक के अनुसार 
करेगा, तो उसके संबंध में या तो वह राष्ट्रपति के अधीन हो 
जायगा, यां ऐसो परिस्थिति को उत्पन्न करेगा-कि मंत्रिपरिषद्‌ 
त्याग-पत्र की धमकी देकर उप्तसे अपनी मंत्रणा के अनुसार काम 
करावेगा । अतएव व्यवहार भें वह साधारण काल में राष्य का 


( २४३ ) 


संवेधानिक शासक-मात्र होगा और संकट के काल में राष्ट्रपति के 
अधीन राज्य के अधिकारी के समान। 


राज्यपाल ओर मंत्रि-परिषद्‌ का संबंध--राज्यपाल और 

मंत्रिपरिषद के संबंध के विषय में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय 
हैं--(१) राज्यपात्न मुख्य मंत्री और उसकी सिफारिश पर अन्य 
मंत्रियों को नियुक्त करेगे। (२) राज्यपाल अपनी कार्यपालिका 
शक्ति का उपभोग मंत्रि-परिषद्‌ की सहायता और मंत्रणा से 
करंगे । अपने विवेक के अधिकारों के अतिरिक्त वे अन्य कासों 
को मंत्रिपरिषद के परामश के अनुसार करेंगे । (३) अपने विवेक 
के कामों के अतिरिक्त अन्य सरकारी कामों-के लिए, राज्यपाल 
काम के बटवारे के नियम वनावेंगे। (४) प्रत्येक मुख्य मंत्री का 
यह कतव्य है कि वह राज्यकार्यों के शासन संबंधी मंत्रि-परिषद 
के समस्त विनिश्चय तथा विधान के लिए प्रस्थापनाओं की सूचना 
शब्यपाल को दे, शासन संबंधी जिन विनिश्चयों तथा विधान 
संबंधी जिन प्रस्थापनाओं की सूचना राज्यपाल मांगें, उसको दे, 
तथा जिस विषय पर केवल एक मंत्री ने विनिश्चय किया हो उसे 
राज्यपाल के कहने से समस्त मंत्रिपरिषद के विचाराधीन करे । 


राष्ट्रपति ओर राज्यपाल का संबंध--राष्ट्रपति और 
राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित बातें लल्लखनीय हैं--(१) 
राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। इस काम 
को वे अपनी मंत्रिपरिषद्‌ के परामश से करेंगे । (२) कुछ विषय 
ऐसे हैं जिनके संबंध के स्वीकृत विधेयक राष्ट्रपति के विचार के 
ज्षिए रक्षित किये जायगे और उनकी अनुमति श्राप्त करने के 
पग्चात्‌ ही, विधि बन सकेंगे; जैसे राज्य द्वारा किसी संपत्ति का 
अधिकृत किया जाना; समवर्ती विषयों के ऐसे स्वीकृत विधेयक 


( रए४ ) 


जो संसद द्वारा निर्मित पृूवकाल्लीन विधियों से असंगत हों । (३) 
यदि राज्यपाल को किसी समय यह्‌॒ विद्त हो कि संविधान युक्त 
शासम का चलाना असंभव है, तो वह इस बात की सूचना 
राष्ट्रपति को देगा । ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति को यह अधिकार 
है कि वह घोषणा द्वारा राज्यपाल के सब अधिकारों को अपने 
हाथ में कर लें। (४७) किसी आकस्मिकता में, जिसकी संविधान 
द्वारा व्यवस्था न हो, अपने क्ृत्यों के निवंहन के लिए, राज्यपाल 
जेसा उचित सम, उपबंध कर सकेंगे । 


(२) विधान-मंडल 


राज्यों के विधान-मंडल---नये संविधान में छः राज्यों, 
पंजाब, उत्तर-प्रदेश, बिहार, बंगाल, बंबई और मद्रास के लिए 
विंधान-मंडलों की व्यवस्था है ओर शेष के लिए केवल विधान-सभा 
की । सदनों के नाम विधान-परिषद्‌ ( ,०25)8778 (४0०४०) ) 
ओर विधान-सभा ( [+०279]2#7० .4५9०7४०] ) हैं। संसद 
को, विधान-परिषदों के तोड़ने तथा नयी विधान-परिषदों की 
व्यवस्था करने का अधिकार है। ऐसी कारवाई बह तभी करेगा, 
जब राज्य की विधान-सभा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई ओर 
कुल सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत से तत्संबंधी विधेयक 
पास करे। इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में संशोधन न 
समझो जायगी | 

विधान-सभा का संगंठन--विधान-सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन 
तथा प्रोढ़ मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन-्षेत्रों 
द्वारा निर्वाचित होगी। प्रत्येक ७५००० जनसंख्या के लिये एक से 
अधिक प्रति निधि न होगा | अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या 


( २४४ ) 


४०० निर्धारित हुई है और कम से कम ६०। काय-काल पाँच 
बरस है, पर वह इसके पूव विधटित की जा सकती है। संकट 
के काल में उसका कायकाल एक एक बरस करके वढ़ाया जा 
सकता है, पर संकट-काल की घोषणा के अंत के पश्चात्‌ छः 
महीने से अधिक नहीं। सभा अपने ही सदस्यों में से एक को 
अध्यक्ष ओर दूसरे को ड्पाध्यक्ष चुनेगी । ये अधिकारी तभी तक 
अपने पद पर रह सकगे जब तक सभा के सदस्य बने रहें । 
त्यागपत्र देकर वे अपने पद से हट सकते हैं। सभा स्वयं कुल 
सदस्यों के आधे से अधिक सतों द्वारा उन्हें अपदस्थ कर सकती 
है | अध्यक्ष के स्थान के रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसके स्थान पर 
काम करेगा । अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष दोनों को राज्य की विधान- 
सभा अथवा मंडल द्वारा निधोरित वेतन मिल्तेगा । 


विधान-परिषद्‌ ([,०2०४४७४४० 0००णण) को संगठन--- 
विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या विधान-सभा के सदस्यों की 
एक चौथाई निश्चित की गयी है पर वह ४० से कम न होगी | 
उम्रका संगठन इस प्रकार किया जायगा-- 

(१ ) एक तिहाई सदस्य स्युनिसिपल बोर्डों, जिला बोर्डों तथा 
संसद ( पाल्मेंट ) द्वारा निर्धारित अन्य स्थानीय संस्थाओं के 
सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे । 

(२ ) लगभग १/१२ भाग, विश्व-विद्यालयों के तीन वरस 
पुराने स्नातकों या पालेमेंट द्वारा निधोरित समान योग्यता वाले 
अन्य व्यक्तियों द्वारा निवाचित होंगे । 

( ३ ) लगभग १/१२ भांग ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित 
होंगे जो माध्यमिक ( 360008%79 ) या उनसे बड़े स्कूलों में कम 
से कम तीन बरस से काम कर रहे हों । 


( २४७६ ) 


(४ ) एक तिहाई सदस्य राज्य की विधान-सभा, ऐसे व्यक्तियों 
में से निवोचित करेगी जो उसके सदस्य न हों | 

(४ ) शेष सद्स्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जायगे | 

विधान परिषद एक स्थायी संस्था होगी। पर प्रत्येक दूसरे 
बरस, उसके एक तिहाई सदस्यों का नया निर्वीचन होगा | परिषद 
अपने ही सदस्यों में से एक को सभापति ओर दूसरे को उप- 
सभापति निवाचित करेगी । वेतन, त्याग-पत्र तथा अपदस्थ होने 
की व्यवस्था विधान-परिषद्‌ के संबंध में वही है जो विधान-सभा 
के संबंध में । 

संगठन संबंधी अन्य बात॑--विधान-सभा के निर्वाचन में 
बोट देने के लिए निम्न-लिखित योग्यताओं का होना आवश्यक 
समभा गया है-- 

(१ ) भारतीय नागरिक तथा उस राज्य का निवासी होना । 

(२ ) मानसिक दृष्टि से ठीक होना, अर्थात्‌ किसी उपयुक्त 
न्यायाज्ञय द्वारा वह विक्रत मस्तिष्क का न घोषित किया 
गया हो । 

(३ ) किसी ऐसे अपराध के लिए दंडित न होना जिसके 
कारण वह वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया हो | 

(४ ) निर्वाचन संबंधी दुराचरण के लिए अपराधी न होना । 

( ४ ) निर्वाचकों की सूची में उसके नाम का होना | 

( ६ ) कम से कम २१ बरस की आयु का होना । 

सदस्यता के लिए भी यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति भार- 
तीय नागरिक हो ओर विधान-सभा के लिए कम से कम २४ और 
विधान-परिषद के छिए कम से कम ३० बरस का हो । उसे 
निम्नलिखित अयोग्यताओं से भी मुक्त होना चाहिये । 


(५ रे४७ ) 


( १ ) भारत सरकार या राज्य की सरकार में त्ञाभप्रद पदों 
के अधिकारी, जब तक वे राज्य के कानून द्वारा मुक्त न कर दिये' 
गये हों। 

(२) वे मनुष्य जिन्हें उपयुक्त न्यायालय ने खराब दिमाग 
का ठहराया हो । 

(३ ) वे द्वालिए जो अपना भुगतान न कर पाये हों | 

(४) जो भारत की नागरिकता को छोड़ कर स्वतः दूसरे . 
देशों के नागरिक बन गये हों । 

(४) जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा अयोग्य 
ठहराये गये हों । 

कोई भी व्यक्ति एक ही समय दो विधान-संडल्ों का सदस्य 
न रहेगा । यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्यता का अधिकारी नहीं 
है, विधान-मंडल की कारवाई में भाग लेगा तथा मत-दान करेगा, 
तो उससे प्रतिदिन ४००) रू० के हिसाब से जुर्माना लिया 
जायगा । यदि विधान-मंडल की किसी सभा का कोई भी सदस्य, 
सभा को आज्ञा के बिना, ३० दिन तक लगातार अनुपस्थित रहेगा, 
तो सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगी । विधान-मंडल 
के सदस्यों को मंडल द्वारा निधोरित वेतन मिलेगा । विधान-मंडल 
में दिये गये भाषणों के कारण किसी भी न्यायात्रय में उनके 
विरुद्ध किसी प्रकार का आरोप न लगाया जायगा | 


अल्पसंख्यकों का ग्रतिनिधित्व--राज्यों की विधान-सभा 
के सद्स्‍्य साधारणतया जनसंख्या के आधार पर निवाचित होंगे, 
पर कुछ अल्प-संख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं । 
प्रत्येक राज्य को बिधान-सभा में अनुसूचित जातियों ( (88065 ) 
ओर अनुसूचित जन-जातियों ( 7४७०७ ) के लिए उनकों जन- 


( र४८ ) 


संख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं, पर उनका 
निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन के आधार पर होगा। आंग्ल भारतीयों 
की भी विशेष व्यवस्था की गयी गयी है । यदि किसी राज्य के 
राज्यपाल को यह विदित हो कि आंग्ल-भारतीयों को यशेष्ट 
प्रतिनिधित्व नहीं मित्ला है, तो वह जितने उचित समझे, उतने इस 
वग के व्यक्ति, विधान-सभा में नामजद कर सकेगा । 
विधान-मंडल का कार्यारंभ-राज्यपाल को विधान-संडत् 
के दोनों सदनों अथवा केवल विधान-सभा के अधिवेशन को 
निर्धारित दिन ओर स्थान पर बुलाने का अधिकार है। पदासीन 
होने के पूब शत्येक सदस्य को निम्नलिखित शपथ लेनी पड़ेगी-- 
भा 'अमुक' “जो विधान-सभा (या विधान-परिषद्‌) 
के लिए सदस्य निर्वाचित (तथा नाम निर्देशित ) हुआ हूँ 


इयर को शपथ लेता हूँ #मेंविधि द्वारा स्थापित भारत 
सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ 


के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्टा रखूंगा तथा जिस पद को 
भ ग्रहण करने वाला हूँ उसके कतंव्यों का श्रद्धापूषक निवहन 
करूगा [? 

.. राज्यपाल को विधानसंडल के किसी सदन अथवा दोलों 
सदनों के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देने का अधिकार है। 
अतएव प्रत्येक अधिवेशन के आरंभ में विधान-सभा ओर जहाँ 
दो सदन हों, वहाँ दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, वे 
अपना भाषण देंगे ओर उसमें यह बतलायेंगे कि अधिवेशन क्यों 
कराया गया है। विधान-सभा या दोनों सदन इस भाषण पर 
विचार करने के लिए समय निधारित तथा अन्य काम पर इस 
चर्चा को पूवबर्तिता देने का उपबंध करेंगे। तत्पश्चात्‌ राज्यों के 
विधान-मंडल अपने-अपने काम में लग जायगे। 


( २४९ ) 


विधान-मंडठ के अधिकार--संविधान के अनुसार प्रतिवर्ष 


विधान-मंडल के दो अधिवेशनों का होना आवश्यक है, अर्थात्‌ 
एक अधिवेशन के अंतिम दिन और आगामी अधिवेशन के 
आरंभिक दिन के बीच में छः महीने से अधिक का अंतर न होना 
चाहिये। राज्यपाल को एक या दोनों सदनों के अधिवशनों के 
बुलाने, उनके सत्रावसान ( ?70०7०2५० ) करने, तथा विधान- 
सभा को विधघटित करने का अधिकार है | विधान-संडल को राज्य- 
सूची की समस्त विषयों को विधियाँ बनाने का अधिकार है | वह 
समवर्ती ( ४07०००४७७४४ ) विषयों की भी विधि बना सकेगा, 
पर इस शर्ते पर, कि साधारणतया इन विषयों की संघीय विधियाँ 
उच्चतर और राज्यों की विधियाँ विरोधात्मक अंश तक रह समझी 
जायेगी । राज्य का मंत्रि-परिषद अपनी नोति ओर कामों के लिए 
विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी है। विधान-सभा का कोई सदस्य 
मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता, शासकों के कामों पर तक-बितक के 
लिए अधिवशन को स्थगित करा सकता, तथा अविश्वास के प्रस्ताव 
को पास करके संत्रि-परिषद्‌ को अपदुस्थ कर सकता है। विधान 
मंडल को बजट पास करने का भी अधिकार है। इस संबंध सें 
हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि विधान-परिषद्‌ के अधिकार 
विधान-सभा की अपेनज्ना कम हैं। वित्तीय विधेयक विधान-सभा 
में ही आरंम होते हैं और यदि विधान-परिषद्‌ उन्हें स्वीकार न 
करे, तो भी १७ दिन के पश्चात्‌ वे दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत 
समझे जाते हैं । 


विधान-मंडलों की सीमाएँ--राज्यों के विधान-संडल पूरण- 
तया प्रभ्नुता-संपन्न नहीं हैं। व॑ केवल राज्य-सूची के विषयों को 
विधियाँ बना सकते हैं । समवर्ती विषयों पर भो उनका अधिकार 


( रेश० ) 


है, पर इस शत पर कि उनकी विधि संघीय विधि से असंगत 
न हों ओर यदि असंगत हों तो विरोधात्मक अंश तक रद समझी 
जाय | संकट काल की घोषणा पर, संसद को राज्य-विषयों की 
भी विधि बनाने का अधिकार है । राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा 
स्वीकृत विधेयकों को अनुप्रति न देकर, पहले तो राज्यपाल उन्हें 
विलंबित कर सकते हैं और यदि वे राष्ट्रपति की आज्ञा के लिए 
रिजय किये गये हों, तो वे भी उन्हें रद कर सकते हैं | इस प्रकार 
काय-विभाजन तथा राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्थिति के कारण 
राज्य के विधान-मंडलों के अधिकार सीमाबड् हैं । 

विधि-निर्माण की प्रक्रिया --विध/न-मंडल साधारणतया 
दो तरह की विधियां बनाता है--( अ ) साधारण विधि--इनके 
विधेयक किसी भी सभा में पेश किये जा सकते हैं। यदि 
कोई विधेयक विधान-सभा द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात्‌ , 
विधान-परिषद्‌ के विचाराधीन किया जाता है और वह इसे 
अस्वीकार करती या तीन महीने तक उसकी स्वीकृति की सूचना 
नहीं देती या उसे इस प्रकार संशोधित करती है जो विधान- 
सभा को ग्राहद्य नहीं है; तो विधान-सभा उसके मौलिक या 
संशोधित रूप पर पुनः विचार करके, तथा उसे पुनः स्वीकार 
करके, विधान-परिषद्‌ के पास भेजेगो। यदि इस”बार भी 
विधान-परिषद उसे अस्वीकार करेगी, तो विधान-सभा द्वारा 
स्वीकृत विधेयक दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत समझा जायमा। 
ओर राज्यपाल के पास उसकी अनुमति के लिए भेज दिया 
जायगा। राज्यपाल को अधिकार है कि अनुमति दे या न दे 
या उसे पुनर्विचार के लिए लोटा दे या राष्ट्रपति की आज्ञा के 
लिए रिजवे कर दे। यदि विधेयक गवनेर के सुझाव के साथ 


( २४१ ) 


पुरर्विचार के लिए भेजा जाता है और विधान-मंडल उसे मोलिक 
अथवा संशोधित रूप में पुनः स्वीकार करता है, तो राज्यपाल 
अनुमति देने से इनकार न करेगे, पर ऐसे विधेयकों को, जिनका 
हाईकोट पर कुप्रभाव पड़ता हो, वे राष्ट्रपति की आज्ञा के लिए 
रिजव कर देंगे । 


विधान-संडल के दोनों सदनों के संबंध के विषय में निम्न- 
लिखित बातें भी स्मरणीय हैं--( १) किसी राज्य के विधान-संडल 
में चित विधेयक उसकी सभा या दोनों सभाओं के सत्रावसान 
के कारण समाप्त न हो जायगे । (२२) किसी राज्य को विधान- 
परिषद में छंबित विधेयक, जिसे विधान-सभा ने स्वीकार नहीं 
किया है, विधान-सभा के विघटन पर समाप्त न हो जायगा। 
(३) कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधान-सभा में लंबित 
है अथवा जो विधान-प्मा द्वारा स्वीकृत होकर विधान-परिषद्‌ में 
लंबित है विधान-सभा के विघटन पर समाप्त समझा जायगा। 
(४) राज्यों में, दोनों सदनों में मतभेद होने पर, संयुक्त अधिवेशन 
की व्यवस्था नहीं है । विपरीत इसके विधान-परिषद्‌ के दवने को 
व्यवस्था की गयी है । 

( व ) धन-विधेयकों की प्रक्रिवा--धन-विधेयकों को प्रक्रिया 
इससे कुछ भिन्न है । निम्नलिखित विषयों के विधेयक धन- 

संबंधी निर्धारित हुए हैं-- 

( १ ) जो किसी कर को लगाते, हटाते, बदल ते या विनियमित 
करते हों । 

(२) जो राज्य द्वारा ऋण लेने या ग रंटी देने या राज्य द्वारा 
लिये गये अथवा लिये जानेवाले धन-संबंधी उत्तरदायित्वों के 
नियमों को संशोधित या विनियमित करते हों | 


( २४२ ) 


(३) जो राज्य की संचित या आकस्मिक निधि की रक्षा तथा 
उसमें धन डालने या उससे धन निकालने के संबंध में हों । 

(४ ) जो राज्य की संचित निधि ((४००$०॥6&8॥९6 #'१वै) 
से धन लेने से संबद्ध हों । 

(४) जो किसी व्यय को राज्य की निधि पर भारित 
( ०॥७०४९० ) घोषित करते हों, या इस प्रकार के व्यय को 
बढ़ाते हों । | 

(६) जो उपरिलिखित विषयों के आलनुर्षगिक विषयों से 
संबद्ध हों । 

उक्त प्रकार के धन-संबंधी विधेयक केवल विधान-समभा में 
ही आरंभ होंगे ओर उसकी स्वीकृति के पश्चात्‌ विधान-परिषद में 
भेजे जायंगे। यदि विध।न-परिषद्‌, चोद्ह दिन के भीतर मौलिक 
अथवा संशोधित विधेयक को विधान-पघभा को वापस नहीं करती, 
तो वह दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत समझा जायगा । थदि विधान- 
परिषद्‌ उसे इस प्रकार संशोधित करती है जो विचार के पश्चात्‌ 
विधान-सभा को प्राह्म न हो, तो भी विधेयक दोनों सभाशरों द्वारा 
स्वीकृत समझा जायगा। विधान-सभा द्वारा स्वीकृत धन-संबंधी 
विधेयकों को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लोटा सकते। 
अमुक विधेयक धन-संबंधी है अथवा नहीं, इस संबंध में अध्यक्ष 
का निणंय अंतिम होगा । ' 

राज्यों के विधान-संडल के वित्तीय अधिकारों में निम्नलिखित 
बातें आती हैं--( १ ) वार्षिक आंय-व्यय का ज्यौरा ; ( २) अनुदान 
की माँग ; (३) विनियोग विधेयक; ( ४) अन्य वित्तीय 
विधेयक | प्रति वित्तीय बष राज्यपाल विधान-सभा के सम्मुख 
वार्षिक आय-व्यय का ब्योरा पेश कराबेंगे। व्यय के दो भाग 
होंग, पहला वह जो राज्य की संचित निधि पर भारित है और 


( रश३ 2 


दूसरा वह जो इसके अतिरिक्त है। निम्नलिखित व्यय संचित 

निधि पर भारित व्यय है-- 

(१ ) राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते तथा उसके पद से 
संबद्ध अन्य व्यय । 

(२ ) विधान-सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान-परिषद्‌ के 
सभापति और उप-सभापति के वेतन और भत्त । 

(३ ) ऐसे ऋण का भार जिसका उत्तरदायित्व राज्य की 
सरकार पर हो | 

(४) किसी उक्त न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके बारे में 
दिये जानेवाले वेतन, भत्त ओर पेंशने | 


(४ ) किसी न्यायालय या सध्यस्थ न्यायालय के निणुय के संबंध 
का व्यय । 
(६ ) संविधान या राज्य के विधान-मंडल द्वारा जो व्यय इस 
प्रकार का धोषित किया जाय | 
व्यय की उक्त म्दें विधान-सभा के वोट पर निभर न होंगी पर 
वह इनके विषय में वाद-विवाद कर सकेगी । व्यय की अन्य स्दें 
विधान-सभा के वोट पर निभर हैं। उसे अधिकार है कि वह उन्हें 
स्वीकार करे अथवा अस्वीकार, या उन्हें अपने इच्छानुकूल संशो- 
धित कर दे । इस प्रकार राज्य का विधान-मंडल अनुदान की माँगों 
को स्वीकार करेगा । उसे उन माँगों की स्वीकृति का अधिकार हे 
जिसके अनुसार राज्य की आय होगी । वे सब विनियोग विधेयक 
( 3 07709779४07 9] ) के अंतगंत आवेंगी । राज्य के प्रत्येक 
वित्तीय विधेयक अथवा अनुदान के लिए राज्यपाल की सिफारिश 
का होना आवश्यक है । 
. संत्रि-परिषद ओर विधान-मंडल का संबंध--मंत्रि- 
परिषद ओर विधान-मंडल के परस्पर संबंध के विषय में निम्त- 


( २४४ ) 


लिखित बातें स्मरणीय हैं--( १ ) मंत्रि-परिषद्‌ के सब सदस्यों के 
लिए यह आवश्यक है कि वे विधान-संडल के सदस्य हों। बाहरी 
व्यक्ति भी संत्रि-परिषद्‌ के सदस्य हो सकते हैं, पर विधान-मंडत 
के सदस्य हुए बिना छः महीने से अधिक वे मंत्रि-परिषद के सदस्य 
नहीं रह सकते | (२) मंत्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से अपनी नीति 
ओर कामों के लिए विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी है। अबि- 
श्वास के प्रस्ताव को स्वीकार करके विधान-सभा मंत्रि-परिषद को . 
अपदस्थ कर सकती है। (३ ) यदि मंत्रिपरिषद की कार्यावधि 
विधान-सभा के बोट पर निभर करती है तो विधान-सभा का 
कायकाल भी मंत्रिपरिषद्‌ की इच्छा पर निर्भर करता है। अधि- 
कार के दुरुपयोग पर वह राज्यपाल को यह परामशें दे सकता 
है कि लोकमत के निर्धारण के लिए विधान-सभा का नया 
निबाचन कराया जाय। इस व्यवस्था के कारण विधान-सभा 
अपने अधिकारों का उपयोग समझ बूमकर करेगी, मंत्रिपरिषद 
को केवल परेशान करने के लिए नहीं | (४ ) मंत्रि-परिषद्‌ केवल 
कार्य-पालिका संबंधों कामों में ही नहीं, वरन्‌ विधि-निर्माण के 
कामों में भी विधान-सभा का नेतृत्व करेगा। इंगलेंड की भाँति, 
कोई भी गैर सरकारी विधेयक, विधान-सभा द्वारा तब तक 
स्वीकृत न हो सकेगा जब तक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति से उसे 
मंत्रि-परिषद्‌ का सहयोग न प्राप्त हो जाय । 


विधान मंडल संबंधी अन्य बांतें-- उपरिवर्णित बातों के 
अतिरिक्त राज्य के विधान मंडलों की निम्नलिखित अन्य बातें 
भी उल्लेखनीय हैं-- 
(१ ) नये संविधान के अनुसार राज्यों के विधान-मंडलों का 
निवोचन अब तक नहीं हुआ। सब्‌ १९३५ के भारतीय 


( श४४ ) 


शासन-सबंधी ऐक्ट के अनुसार निर्वाचित विधान-मंडत्त 
अब तक जारी हैं। वे तब तक जारी रहेंगे जब तक नये 
विधान-मंडलों का निर्वाचन न हो जाय । 

(२) विधान-सभा का निर्वाचन प्रोढ़ मताधिकार के आधार पर 
होगा । इस प्रकार इतने अधिक लोगों को एकाएक 
मताधिकार देना लोकतंत्रात्मक संसार के इतिहास में एक 
अद्वितीय बात है । 

(३ ) राज्यों के विधान-संडल राज्य-सूची के संबंध में प्रश्चुता- 
संपन्न हैं। पर उनके अधिकार असीमित नहीं हैं । 
संवेधानिक शासन की असफलता में अथवा संकट काल 
की घोषणा में, संसद राज्य-सूची के विषयों की भी विधि 
बना सकेगी । उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायात्नय 
को भी राज्यों द्वारा निर्मित विधियों की समीक्षा करके 
उनको संवैधानिकता के विषय में निर्णय देने का 
अधिकार है | 

(४) दोनों सभाओं के मतभेद में राज्यों में संयुक्त अधिवेशन 
की व्यवस्था नहीं है। विपरीत इसके एक बार संशोधन 
द्वारा विज्ञंबित करने के पश्चात्‌ , यदि विधान-परिषद्‌ ओर 
विधान-सभा में एक्मत का अभाव होगा, तो विधान- 
परिषद्‌ को नतमस्तक होना पड़ेगा । 

(४ ) राज्यपाल को राष्ट्रति की भाँति, विधान-मडल द्वारा 
स्वीकृत विधेयकों को विज्लंबिव करने का अधिकार हे | 
वे इस अधिकार का प्रयोग साधारणतया मंत्रि-परिषद की 
मंत्रणा से करेंगे। अपने विवेक के अधिकारों का प्रयोग 
करते समय उन्हें मंत्रिपरिषद की मंत्रणा के अनुसार कास 
करना आवश्यक न होगा | 


( रश6 ) 


(६ ) प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमता के कारण विधान- 
मंडल की किसी कारवाई की मान्यता पर कोई अपत्ति न 
की जायगी । 

(७ ) राज्य के प्रत्येक मंत्री तथा महाधिवक्ता को अधिकार होगा 
कि वह विधान-समंडज्ञ के किसी भी सदन; दोसों 
सदनों के संयुक्त अधिवेशन तथा विधान-मंडल् की किसी 
कमेटी में जिसका वह सदस्य है. बोले, तथा दूसरे प्रकार 
की कारबाइयों में भाग ले, किंतु केवल इस व्यवस्था के 
कारण महाधिवक्ता को मतदान का अधिकार न होगा । 

( ८ ) राज्य के विधान-मंडल में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीशों के पदाचरण के विषय में किसी 

प्रकार का वाद-विवाद न होगा । 

(६ ) विधान-मंडल का काये राज्य को राजभाषा या भाषाओं या 
हिंदी या अंगरेजी में किया जायगा। यदि कोई सदस्य 
उपयुक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति 
नहीं कर सकता तो विधान-सभा के अध्यक्ष या विधान- 
परिषद्‌ के सभापति या इनके रूप में काय करने वाले व्यक्ति 
की अनुज्ञा से वह अपनी मातृ-भाषा में बोल सकेगा। जब 
तक विधि द्वारा विधान-मंडल कोई दूसरी व्यवस्था न करे, 
पंद्रह बरस के पश्चात्‌ अंगरेजी का प्रयोग बंद हो जायगा। 


(३ ) उच्च न्यायालय 


उच्च न्यायालय ( 980 0०००४ )--भारत के नये संवि- 

धान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है | 
की ( 3 कक 

यह अपने राज्य का सब श्रष्ठ न्यायालय होगा। उसमें एक मुख्य 


( रेअं७ ) 


ल्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। इनकी. नियुक्ति का 
अधिकार राष्ट्पति को है, ओर वे ही.अपने आदेश द्वारा समय 
समय पर न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या को निश्चित करेंगे। 
न्यायाधीशों की नियक्ति में, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायात्रय के 
न्यायाधीश तथा राज्यपाल का परामश लेंगे और मुख्य न्याया- 
धीश की नियुक्ति के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 
में, मुख्य न्यायाधीश का। न्यायाधीश ६० बरस की अवस्था 
तक अपने पद पर रहेंगे। वे. राष्ट्रपति के पास त्यागपत्र भेज 
कर अपने पद से अलग हो सकते हैं। राष्टपति अपने आदेश 
द्वारा उन्हें, उसी प्रकार निकाल सकते हैं जिस प्रकार उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीश को । मुख्य न्यायाधीश को 8४०००) रु० 
ओर अन्य न्यायाधीशों को ३५००) रु० मासिक वेतन मिल्लेगा |. 
वे विधि द्वारा निर्धारित भत्त, छुट्टी तथा पेंशन;के भी अधिकारी 
होंगे। किसी न्यायाधीश के कारय-काल में ये इस प्रकार न बदले 
जायेंगे कि उसे हानि पहुंचे । पदासीन होने के पूर्व प्रत्येक न्‍्याया- 
धीश को राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के 
सम्मुख, अपने पद की उसी प्रकार शपथ लेनी.पड़ेगी जिसका 
उल्लेख उच्चतम न्यायालय के संबंध में किया गया है । 

न्यायाधीशों की योग्यताएं--किसी उच्च न्याया्रय के 
न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कुछ योग्यताए निर्धारित की गयी 
हैं | भारत के नागरिक होने के अतिरिक्त वे इस प्रकार हैं-- 

( १) भारत के राज्य-्ज्षेत्र में कम से कम द्स बरस तक 
किसी न्यायिक ( 2०% ०७। ) पद पर रहे हुए व्यक्ति | 

(२ ) किसी राज्य के उच्च न्यायालय अथवा इसी प्रकार के 
दो या अधिक न्यायालयों में मिला कर दस बरस तक वकालत 
करने वाले वकील । 

१७ 


( शशट ) 


भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामशं से राष्टपति एक 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, दूसरे उच्च न्यायालय में बदल 
सकते हैं। बदली की अवधि में न्यायाधीश अपने वेतन के 
अतिरिक्त उस भत्त आदि का भी अधिकारी होगा जिसे राष्टपति 
अपने आदेश द्वारा निधौरित कर । राष्टपति की पूष अनुमति 
से किसी उद्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार 
है कि वह अपने या किसी अन्य उच्च न्यायालय के भूतपूब 
न्यायाधीश से न्यायाधीश की भांति काम करने की प्राथना करे। 
यदि वह काम करने के लिए तैयार हो जाय, तो काम की अवधि 
में उसे राष्टपति द्वारा निधौरित भत्ता मिल्लेगा। उसे न्यायाधीश 
के सब अधिकार प्राप्त होंगे, पर वह न्यायालय का न्यायाधीश 
ने समझा जायगा। अवकाश-अ्हीत न्यायाधीश वकालत करने 
के अधिकार से भी वंचित कर दिये गये हैं । 


उच्च न्यायालय के अधिकार--(१) उच्च न्यायालयों का 
मौलिक अधिकार-क्षेत्र हे ओर अपीलों के सुनने का अधिकार- 
क्षेत्र । साधारणतया उच्च न्यायात्रयों में अपीलें ही सुनी जाती 
हैं। ये अपील फोजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के अभियोगों 
की होती हैं | उच्च-न्यायालय के निशंय के विरुद्ध उच्चतम न्याया- 
लय में अपील की जा सकती है। आज-कल किसी दीवानी के 
सुकदमे की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं हो सकती 
जब तक वह २००००) रु० या अधिक को न हो | 


(२ ) नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च 
न्यायालयों को विभिन्न प्रकार के लेख ( ४४77४ ) ज्ञारी करने का 
अधिकार दिया गया है। 


( ३ ) यदि किसी समय उच्च न्यायाज््य को यह संतोष हो 


( २४६ ) 


जाय कि उसके अधीनस्थ न्यायालय के विचाराधीन मामले का 
संबंध संविधान की व्याख्या से है, तो वह उस . मामले को अपने 
विचाराधीन कर सकेगा । 

(४) प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने राज्य-क्षेत्र के मीतर प्रत्येक 
न्यायालय के निरीक्षण का अधिकार है। इस उद्दश्य से बह ऐसे 
न्यायालयों से विवरणी ( 9०००७ ) माँग सकेगा, उनकी कारे- 
वाई के विनियमन के हेतु नियम बना सकेगा और उनके 
यदाधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों का रूप निर्धारित 
कर' सकेगा । 

(४ ) उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और कमचारियों की 
नियुक्ति का अधिकार मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा निश्चित 
अन्य न्यायाधीश या अधिकारी को है। 


(६ ) भारतीय संसद को किसी उच्च न्यायालय के ज्षंत्राधिकार 
को अधिक विस्तृत करने तथा घटाने का अधिकार है । 


अधीन न्यायालय - उच्च न्यायालय के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य 


में अनेक अधीन न्यायालयों की व्यवस्था है । इनमें से जिला न्‍्याया- 
लय विशेषतया उल्लेखनीय हैं । किसी राज्य के जिला-न्यायधीशों की 
नियुक्ति, उच्च न्यायालय के परामश से, राज्यपाल करेंगे। उनकी 
पदोन्नति भी इसी प्रकार निर्धारित होगी । किसी ऐसी व्यक्ति की 
नियुक्ति के लिए जो संघ अथवा राज्य की सेवा में नहीं लगा है, 
यह आवश्यक है कि वह सात बरस का अनुभवी वकील हो तथा 
राज्य के उच्च न्यायालय ने उसकी सिफारिश की हो | जिला न्याया- 
धीश से नीचे दज के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ लोक-सेवा (पब्लिक 
सर्विस) कमीशन और उच्च न्यायालय के परामश से राज्यपाल द्वारा 
की जायेंगी। उच्च न्यायालय को उनके निरीक्षण का अधिकार है। 


( हरेह? 9) 
( ४ ) अन्य राज्यों की शासन-व्यवस्था 


अन्य राज्यों की शासन-व्यवस्था--ऊपर जिन संघांतरित 
राज्यों की शासन-व्यस्था का विवरण है, वे नये संविधान के लागू 
होने के पूव, प्रांतों के नाम से प्रसिद्ध थे । इनके अतिरिक्त भारतीय 
संघ के और भी अंग हैं । उनमें से कुछ भारतीय रियासत हैं कुछ 
भारतीय रियासतों के संघ ओर कुछ केंद्र द्वारा शासित श्रदेश । 

संघांवरित भारतीय रियासतों तथा उनके संघों की शासन 
व्यवस्था न्यूनाधिक वैसी ही है जिसका विवरण ऊपर दिया गया 
है। महत्वपूर्ण अंतर इस प्रकार हैं-- 

(१) इनके सर्वोच्च शासकीय अधिकारी को राज्यपाल के स्थान पर 
राजप्रमुख कहा जायगा। हैदराबाद के निजञ्ञाम तथा काश्मीर और 
मेसूर के नरेश राष्ट-पति की अनुमति से अपनी अपनो रियासतों 
के राजप्रमुख होंगे ओर रियासती संघों के राजप्रमुख वे व्यक्ति 
होंग जो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कर जलिये जाय। राजप्रमुख को 
राज्य की संचित निधि से उत्तना भत्ता तथा व्यय संबंधी धन 
मिलेगा, जो राष्ट्रपति अपने साधारण अथवा विशेष आदेशों द्वारा 
निश्चित करे । 

(२) इनमें से प्रत्येक के लिए एक विधान-सभा की व्यवस्था 
है। पर मेसू र के लिए दो सभाओं के विधान-मंडल की व्यवस्था 
की गयी हे। 

(३) प्रत्येक राज्य के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। 
मध्य सारत में आदिम जातियों के कल्याण (7४०98) ए०४७/४) 
के लिए एक मंत्री अवश्य होगा, जो अपने काम के अतिरिक्त 
परिगणित तथा पिछड़ी हुई जातियों के भी कल्याण की देखभात् 
करेगा। 


( २६१ ) 


(४) इन राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राजप्रमुख 
के परामश से राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन मिलेगा, संविधान 
द्वारा निधौरित वेतन नहीं । 

कंद्रीय शासित प्रदेशों का शासनाधिकार राष्ट्रपति को है। ये 
इस काय का संपादन चीफ कमिश्नर, ल्ेफिटनेंट गवनर ( उप- 
राज्यपाल ) या पड़ोसी राज्य की सरकार द्वारा करेंगे। पढ़ोसी 
राज्य को यह काम तब तक न दिया जायगां, जब तक उसकी 
सरकार का परामशं तथा शासित प्रदेश के निवासियों की इच्छा 
का ज्ञान न प्राप्त कर लिया जाय | संसद को विधि द्वारा, इनमें से 
किसी के लिए परामश॑-दाताओं तथा मंत्रियों की परिषद्‌ और 
पूर्णतया या आंशिक रूप सें निवाचित विधान-समा की व्यवस्था 
करने का अधिकार है। वह इनके लिए उच्च न्यायालय की भी 
व्यवस्था कर सकती है तथा इनमें स्थापित न्यायालयों का दर्जा उच्च 
न्यायालय के दर्ज के समान घोषित कर सकती है । 


बारहवाँ परिच्छेद 
नये संविधान की अभय बातें 


अनुसूचित जातियों ओरे क्षेत्रों को व्यवस्था--संघ ओर राज्यों के 
लोक-सेवा के आयोग--निर्वाचन कमीशन--राजभाषा । 


( १ ) अनुश्नचित जातियों ओर ज्षेत्रों की व्यवस्था-- 
नये संविधान द्वारा अनुसूचित जातियों ओर ज्षेत्रों के शासन की 
विशेष व्यवस्था की गयी । वे दो भागों में विभक्त हैं--पहला 
आसाम और दूसरा २५२ प्रष्ठ की तालिका के अ ओर ब वर्ग के अन्य 
राज्य । राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों ओर क्षेत्रों के निर्धारण का 
अधिकार है। वे राज्य के किसी भी भाग को अनुसूचित क्षेत्र 
घोषित कर सकते तथा उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। 
राज्य की कायपालिका-शक्ति का विस्तार ,अनुसूचित क्षेत्रों तक 
होगा | किंतु इस संबंध में वह केंद्र की कार्यपालिका के आदेशा- 
नुसार काम करेगी। प्रति वर्ष अथवा जब कभी राष्ट्रपति इस 
प्रकार की अपेक्षा करे, राजपाल या राजग्रमुख को ऐसे क्षेत्रों के 
शासन की रिपोट राष्ट्रपति के पास भेजनी पड़ेगी । 

संविधान में किसी बात के द्वोते हुए भी राज्यपाल या राज- 
प्रमुख को अपनी घोषणा द्वारा यह सूचित करने का अधिकार है कि 
संसद या विधान-मंडल द्वारा स्वीकृत कोई भी विधि या उसका अंश 
या तो अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू न होगा या किये गये परिवतनों 
के अनुसार लागू होगा । राज्यपाल या राजप्रमुख को उनकी शांति 


( २६३ » 


आर सुशासन के लिए विनियम (8०20&0४079) बनाने का अधि- 
कार है। इस प्रकार के विनियम तुरंत ही राष्ट्रपति को प्रषित किये 
जायेंगे और जब तक उनको अनुमति न मिल जाय, तब तक 
उनका कोई प्रभाव न होगा। विनियम बनाने के लिए आदिम- 
जाति-मंत्रणा-परिषद्‌ ( 709] 230ए507ए (0०ए४5०। ) का 
परामर्श अनिवाय कर दिया गया है। | 


आदिम क्षेत्रों की उन्नति और कल्याण के लिए, संबद्ध राज्यों में 
आदिम-जाति मंत्रणा-परिषद्‌ की व्यवस्था है। जिन राज्यों में 
आदिम क्षेत्र नहीं हैं, पर आदिम जातियाँ हैं, उनमें भी, यदि 
राष्ट्रपति चाहें तो वे आदिम-जाति-मंत्रणा-परिषद की व्यवस्था कर 
सकते हैं । इसके सदस्यों की संख्या अधिक से. अधिक बीस होगी 
जिनमें से यथासंभव ७५ प्रतिशत राज्य के विधान मंडल के अनु- 
सूचित जातियों के प्रतिनिधि होंगे । विधान मंडल में इतने प्रति- 
निधियों के न होने पर अन्य प्रतिनिधियों की व्यवस्था है। परिषद 
के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति के ढंग, सभापति की नियुक्ति, 
परिषद्‌ की कार्य-विधि आदि के नियमों के बनाने का श्रधिकार 
राज्यपाल को है। उक्त व्यवस्था के अतिरिक्त संसद की लोक-सभा 
तथा राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों के स्थान 
रक्षित कर दिये गये हैं | बिहार, मध्य-प्रदेश ओर उड़ीसा के मंत्रि- 
परिषदों में अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए एक अलग मंत्री 
की व्यवस्था है। भारतीय संघ, यदि इन जातियों की उन्नति की 
कोई योजना बनायेगा, तो उसकी पूर्ति के लिए, वह राज्यों की 
आर्थिक सहायता की व्यवस्था करेगा । 

आसाम के आदिम क्षेत्रों तथा जातियों के लिए अलग व्यव- 
स्था की गयी है। इसका कारण उनकी प्रथक संस्कृति है। क्षेत्र 
स्वयं दो भागों में विभाजित किये गये हैं। (१) स्वायत्तशासी 


( रहछ ) 


जिले और (२) अन्य प्रदेश | प्रथम के अंतर्गत संयुक्त खासी- 
जंयंतिथा, गारो, लुसाई, नगा, उत्तरी कछार ओर मिकिर की 
पहाडियां आती हैं और दूसरे के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी सीमांत का 
इलाका तथा नगा का आदिम-स्षेत्र । 

स्वायत्त शासी जिलों की सीमा निधौरण का अधिकार राष्य- 
पाल को है। यह इनकी सीमा को बढ़ा या घटे सकेत्ा तथा नये 
जिलों को बना सकता है। इस प्रकार के प्रत्येक जिले के लिए एक 
जिला-परिषद्‌ की व्यवस्था हे, जिसके सदस्यों की संख्या अधिक 
से अधिक २४ होगी ओर इनमें से तीन चोथाईं वयस्क मताधिकार 
के आधार पर निर्वाचित होंगे | राज्यपाल को जिला ओर प्रादेशिक 
प्रिषदों के निर्वाचन के नियम बनाने का अधिकार है। किसी 
स्वायत्त शासी जिले में कई आदिम जातियों के अस्तित्व में, वह 
तंदनुकूल प्रदेशों में बाँट दिया जायगा और प्रत्येक के लिए एक 
प्रथक प्रादेशिक परिषद्‌ बनायी जायगी । इन परिषदों को निधीरित 
भूमि के अतिरिक्त भूमि, रक्षित बन न होने वाले किसी बन, नहर 
ओर जलधारा के उपयोग, गाँव ओर शहरों की व्यधस्था, स्वास्थ्य; 
स्वच्छता, पुलिस, मुखियों की नियुक्ति अथवा उत्तराधिकार, संपत्ति 
का दाय भाग, विवाह, सामाजिक रूढ़ियों आदि की विधियां 
बनाने का अधिकार है; पर इस प्रकार की कोई भी विधि राज्य- 
पाल की अनुनति के बिना, प्रभावी न होगी । जिला ओर प्रादेशिक 
परिषदों को भूमि ओर मकान; व्यवसाय और पेशा; जानवर, 
सवारियों ओर नोका; किसी बाजार में बिकने के लिए वस्तुओं के 
प्रवेश तथा नाबों से जानेवाल्लें व्यक्तियों ओर सामान; पाठशालाओं 
ओषधालयों ओर सड़कों के बनाये रखने के लिए, कर लगाने का 
अधिकार है। जिला परिषद जिले में ऐसे लोगों को साहकारी 
ओर व्यापार के विनियमन ओर नियंत्रण के विनियम बना सकेगी, 
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जो उनमें निवास करने वाली आदिम जातियों से भिन्न हैं । राज्य- 
पाल, न्याय के संबंध में जिला ओर प्रादेशिक परिषदों को तथा 
उनके द्वारा स्थापित अन्य संस्थाओं को भारतीय दंड-विधान के 
अंतर्गत न्याय करने का अधिकार दे सकता है. । 
. आसाम के दूसरे प्रकार के जिले बहुत पिछड़े हुए हें। इस 
लिए कुछ दिनों तक वे केंद्रीय शासन में रखे गये हैं। राज्यपाल 
उनका शासन राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में, उनके आदेशानुकूल 
करंगे । इस संबंध में उनके लिए मंत्रिपरिषद की संत्रणा लेने की 
आवश्यकता नहीं है । 
आंग्ल-भारतीयों ( एंग्लो-इंडियनों ) के लिए भी इसी प्रकार 
की व्यवस्था की गयी है । यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह 
विद्त हो कि इस वर्ग के लोगों को लोक सभा में यथेष्ट प्रतिनि- 
घित्व नहीं मिला है तो वे इसके दो प्रतिनिधियों को मनोनीत कर 
सकेंगे। इसी प्रकार राज्यपाल या राजप्रमुख भी ऐसी ही परिस्थिति 
में आवश्यकतानुकूल इसके प्रतिनिधियों की राज्य की विधान- 
सभाओं में मनोनीत कर. सकेंगे। संविधान के आरंम के प्रथम 
दो बरसों में संघ की रेल, बहिःशुल्क ( 0०४४0705 ) डाक तथा 
तार संबंधी नौकरियों में उनकी भंती उसी आधार पर होगी 
जिस पर १४५ अगस्त सन्‌ १६४७ की । पंर उसके पश्चात्‌ प्रति दूसरे 
बरस उनके संरक्षित स्थाने १० प्रतिशत के हिसाब से कम होते 
जायंग॑ ओर दस बरस के पश्चात्‌ एक भी स्थान सुरक्षित न रखा 
जायगा । उनकी शिक्षा के लिएं संघ और राज्य की सरकार, संवि- 
धान लागू होने के प्रथम तीन बरस तक वही अनुदान देंगी जो सन्‌ 
१६४७-४८ में दिया गया था, पर प्रति तीसरे बरंस यह अनुदान 
१० प्रतिशत के हिसाब से कम कंर दिया जायगा ओर द्स बरस 
के पश्चात्‌ उनके साथ किसी प्रकार की विशेष रियायत न की जायगी । 
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५ (२) संघ शोर राज्यों के लोक-सेवा (?प७०१० '367ए]06) 
आयोग-थयोग्य ओर निष्पक्ष सरकारी अधिकारियों के बिना 
कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकती। लोकतंत्र में इसकी 
आवश्यकता और भी अधिक होती है | अतएवं नये संविधान में 
संघ ओर राज्यों दोनों के लिए लोक-सेवा आयोगों की व्यवस्था 
है। दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक ही आयोग से काम 
लेने का अधिकार दिया गया है | संघ और राज्यों के आयोग के 
प्रधान तथा उनके सदस्यों की नियुक्ति कां अधिकार क्रमानुगत 
राष्ट्रपति ओर राज्यपाल या राजप्रमुख को हे ओर संयुक्त आयोगों 
के प्रधान ओर सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को । 
इनका कार्य-काल छः बरस निर्धारित हुआ है। वे इसके पू् 
त्यागपत्र देकर अपने पद से अलग हो सकते हैं और दुराचरण 
के लिए राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय की जाँच के पश्चात्‌ , उन्हें 
अपदस्थ कर सकते हैं। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ संघीय 
लोकसेवा कमीशन का प्रधान न तो संघध-सरकार के अधौन किसी 
पद्‌ पर नियुक्त किया जायगा ओर न राज्यों को सरकार के | पर 
संघ-आयोग के सदस्य ओर राज्य-आयोगों के प्रधान और सदस्य, 
अन्य लोकसेवा आयोगों के प्रधान ओर सदस्यों के पद पर नियुक्त 
हो सकेंगे । ६० बरस की अवस्था में राज्य-आयोगों के प्रधान 
ओर सदस्यों को ओर ६४ बरस की अवस्था में संघ-आयोग के 
के प्रधान ओर सदस्यों को अवकाश अहरण करना पड़ेगा। लोक- 
सेवा आयोगों के निम्नलिखित कतव्य निर्धारित हुए हैं--(अ) 
संघ और राज्यों की सावेजनिक कमचारियों की नियुक्ति के संबंध 
में परीक्षाओं का संचालन; (२) प्रति वर्ष राष्ट्रपति या राज्यपाल के 
' पास अपने काम की रिपोर्ट भेजना । यह रिपोर्ट संबंधित विधान- 
मंडल में पेश की जायगी। (३) राष्ट्रपति और राज्यपाल को 
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कर्मचारियों की भर्ती, उनकी पदोन्नति ओर बदली, अनुशासन, 
ज्ञतिपूर्ति आदि के संबंध में परामश देना। उक्त अधिकारियों के 
लिए कमीशनों का परामश लेना आवश्यक कर दिया गया है | 


नये संविधान द्वारा सरकारी अधिकारों चार भागों में घिभक्त 
किये गये हैं। ( १ ) सैनिक अधिकारी, ( २) भारतीय सिविल 
सर्विस के सदस्य, (३) अखिल भारतीय सर्विस के सदस्य, 
(४ ) राज्यों की सिविल सर्विस के सदस्य। सैनिक, सिविल 
सर्विस और अखिल भारतीय नौकरी के अधिकारी तब तक अपने 
पद पर रहेंगे, जब तक राष्ट्रपति चाहें | इसी प्रकार राज्य की 
सिविल सर्विस के सदस्य तथा राज्यों के अधीन काम करने वाले 
अधिकारी राज्यपाल या राजप्रमुख के इच्छानुकूल अपने पद्‌ पर 
रहेंगे । यह व्यवस्था उन लोगों पर लागू न होगी, जो किसी इकरार- 
नामे के द्वारा निधारित काल के लिए नियुक्त किये गये हों। यदि 
इस प्रकार के सरकारी नोकर दुराचरण के अतिरिक्त, नियत 
अवधि के पूर्व अपने पद से निकाले जायेगे, तो उन्हें क्षतिपूर्ति दी 
जायगी । सरकारी नोकर उस अधिकारी से निम्नतर अधिकारी 
द्वारा न निकाले जायेंगे, जिसने उनकी नियुक्ति की है। उन्हें 
' अपने बचाव में सफाई देने के पश्चात्‌ ही उनके विरुद्ध इस प्रकार 
की कारबाई की जायगी | 


(३) निर्वाचन कमीशन-जये संविधान द्वारा भारत की 
लगभग आधी जनसंख्या को मताधिकार दिया गया है। संसार 
के किसी अन्य देश में, एक दस से मतदाताओं की संख्या इतनी 
अधिक नहीं बढ़ायी गयी है । निर्वाचन भी बहुत बड़े पेमाने पर 
होंगे । अतएबव नये संविधान में एक निर्वोचन-कमीशन 
( #॥]6०४०० 0०णाएं६आं०१ ) की व्यवस्था की गयी है जिसमें 


( रह > 


मुंख्य-निर्वेचन-केमिश्नर (009॥०6 ॥860707 00 770777990767) 
के अतिरिक्त इतने निर्वाचन-कमिश्नर होंगे, जितने राष्ट्रपति समय 
समय पर नियत करें । निर्वाचल कमीशन के परामश से, राष्ट्रपति 
को आवश्यकतानुकूल प्रादेशिक कमिश्नरों की नियुक्ति का अधिकार 
है | मुख्य-निर्वाचल कमिश्नर के अपदस्थ करने की वही व्यवस्था 
है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की । निर्वाचन कमिश्नर 
ओर प्रादेशिक कमिश्नर मुख्य निर्वाचच कमिश्नर की सिफारिश 
पर ही निकालते जा सकेंगे । राष्ट्र-पति, राज्यपाल और राजप्रमुख, 
निर्वाचन के संबंध में अपने इतने कर्मचारियों को निर्वाचन 
कमिश्नर या श्रादेशिक कमिश्नरों को देंगे जितने की, वे प्रार्थना 
करें। निर्वाचन कमीशन का काम है निर्वाचकों की सूची तैयार 
कराना तथा संसद, राज्य के विधान-मंडल ओर राष्ट्रपति और 
उपनरा्ट्रपति के निर्वाचनों को कराना | इनका निरीक्षण, निर्देशन 
ओर नियंत्रण उसी के अधीन है। समस्त प्रादेशिक निर्बाचन- 
क्षेत्रों के लिए एक ही सूची होगी और केवल धम; मूल वंश, 
जाति अथवा लिंग-भेद के कारण कोई भी व्यक्ति इसमें 
नाम लिखाने के अधिकार से वंचित न किया जायगा।' 
संविधानांतगंत संसद को समय-समय पर, कानून द्वारा 
निर्वाचकों की सूची तैयार कराने, निर्वाचन-क्षत्रों के परि- 
सीमित करने, तथा निर्वाचन संबंधी अन्य बातों के निश्चित करने 
का अधिकार है। उसका परिसीमन ( /0८!४७7/870७ ) संबंधी 
निर्णय स्सान्य होगा। राज्यों के विधानं-मंडलों को इस संबंध 
में कुछ अंधिकार दिये गये हैं। अपने राज्य के निर्वाचन के संबंध 
में वे उन बातों के कानून बनायेंगे जिनकी व्यवस्था संसद के कानूनों 
द्वारा न की गयी हो | यदि संसद था विधाने-मंडलं के किसी निर्वो- 
चैन के संबंध में मतभेद होगा तो निर्वाचन-याचिका ( 700007 
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०४४०7 ) के पश्चात्‌ उसका निर्णय उस अधिकारी द्वारा किया 
जायगा जिसकी उपयुक्त विधान-मंडल् द्वारा व्यवस्था की जाय । 


(४ ) राजभाषा--भारत के निवासी लगभग २१४ विभिन्न 
भाषाएँ बोलते हैं। इनमें से कुछ उद्चकोटि की हैं, और कुछ का 
सुसंपन्न साहित्य भी है। भाषाओं की विभिन्नता के कारण, एक 
राज्य के निवासी दूसरे के निवासियों की बातचीत सममभने में 
असमथ हैं। शिक्षित समाज में अंगरेजी का “प्रचार है और बहुत 
दिनों तक वह सरकारी भाषा के पद पर रही है। उसके ही 
प्रयोग के कारण भारत के विभिन्न भागों के निवासी एक मंच पर 
एकत्रित होकर राष्ट्रीय उत्थान की समस्याओं पर विचार कर 
सके । पर स्वतंत्र भारत अंगरेजी को राजभाषा बनाने में असमर्थ 
था । संविधान में, देवनागरी लिपि में हिंदी, भारत की राजभाषा 
मानी गयी है ओर सरकारी कामों के लिए प्रयोग होनेवाले अंकों 
का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात्‌ रोमन 
अंक ), निर्धारित हुआ है। इस सामान्य व्यवस्था के होते हुए 
भी १५ बरस तक सरकारी कामों में अंगरेजी का प्रयोग पूवबत्‌ 
होता रहेगा । इस काल के भीतर राष्ट्रपति को अंगरेज्जी भाषा 
के अतिरिक्त, हिंदी भाषा और देवनागरी अंकों के प्रयोग की 
अनुमति देने का अधिकार है। पर इसके पश्चात्‌ अंगरेजी भाषा 
ओर रोमन अंकों का प्रयोग, संसद के कानून के बिना न हो 
सकेगा । संघांतरित राज्यों के विधान-मंडलों को अपने-अपने 
राज्यों की भाषाएँ निर्धारित करने का अधिकार है, पर जब तक 
वे इसका निश्चय न करें, अंगरेजी का प्रयोग होता रहेगा। संघ 
और राज्यों का परस्पर संबंध अंगरेजी का भाषा के द्वारा होगा 
पर हिंदी के प्रयोग के लिए उन्हें परस्पर समभोता करने का 


( २७० ) 


अधिकार है। अंगरेज़ी उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की भी भाषा 
निर्धारित हुई है ओर यह निश्चित कर दिया गया है कि केंद्रीय तथा 
राज्यों के विधान-मंडलों के सब विधेयक, कानून, नियस, उपनियम्त 
आदि अंगरेज़ी भाषा में होंगे । यदि किसी राज्य का विधान- 
मंडल अंगरेज्ञी के स्थान पर किसी अन्य भाषा को अपनायेगा 
तो राज्यपाल द्वारा प्रमाणित उसका अंगरेज़ो अनुवाद, सरकारी 
कामों के लिए प्रमाणित समझा जायगा । 


संविधान के लागू होने के पाँच और दूस बरस पश्चात्‌ 
राष्ट्रपति को एक भाषा-कमीशन की नियुक्ति का अधिकार दिया 
गया है। इसमें असमिया, छड़िया, उदूं, कन्नड, काश्मीरी, 
गुजराती, तामील, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयात्षम, 
संस्कृत, हिंदी के प्रतिनिधि होंगे । देश की वैज्ञानिक, औद्योगिक 
व सांस्कृतिक उन्नति तथा अहिंदी प्रदेशों की उचित माँगों पर 
ध्यान रखते हुए कमीशन इस बात की सिफारिश करेगा कि किस 
प्रकार हिंदी के प्रयोग की (वृद्धि हो और किन कामों में अंगरेजी 
भाषा ओर रोमन अंकों के स्थान पर हिंदी भाषा और देवनागरी 
अंकों का प्रयोग किया जाय। कमीशन की रिपोर्ट संसंद की 
एक कमेटी के विचाराधीन की जायगी, जिसके ३० सदस्य होंगे 
२० लोकसभा के, ओर १० राज्य-परिषद के। राष्ट्रपति के लिए 
यह अनिवाय नहीं, कि वे इन सिफ़ारिशों को मानें, पर उन्हें 
इनके पूर्णरूपेण अथवा अंशतः माने जाने की आज्ञा देने का 
अधिकार है.। 


तेरवों परिच्छेद. * 


(१ ) स्वतंत्रता के पश्चात 
आंतरिक शासन 

प्राकथन--डोमीनियन की स्थापना के पूष भारतीय परिस्थिति--- 
अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति--डोमीनियन तथा प्रांतीय सरकारों का निर्माण-- 
'डोमीनियन सरकार की शासन-नीति--डोमीनियन सरकार की परराष्ट्र- 
नीति--डोमीनियन सरकार का आंतरिक शासन; देश का बंटवारा; 
शांति और व्यवस्था को स्थापना ; शरणाथियों की समस्या; खाद्यान्न को 
समस्या ; दस्तकारियों को अवस्था ; रियासतों की समस्या; विरोधी दल 
की समस्या--कांग्रेस की स्थिति में परिवतन --उपसंहार | 

प्रकथन--१५ अगस्त सन्‌ १९४७ को, भारत खतंत्र हुआ 
था। उस दिन से २६ जनवरी सन्‌ १९५० तक, उसका शासन 
'डोमीनियन संविधान के अनुसार होता रहा ओर तत्पश्चात्‌ 
व्लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के संविधान के अनुसार हो रहा है। लगभग 
'चार बरस के काल में देश को भयंकर कठिनाइयों का सामना 
'करना पड़ा है। उनमें से कुछ आ्राज भी बनी हुई हैं। यद्यपि यह 
'कहना कठिन है कि सखतंत्र भारत की सरकार इन ऋठिनाइयों 
'को दूर करने में पूणरूपेण सफल हुई है, पर इतना कहने में किसी 
'को संकोच नहीं हो सकता कि यथाशक्ति उसने इनके दूर करने 
का प्रयत्न किया है। ४ 

डोमीनियन की. स्थापना के पूर्व भारतीय परि- 
स्थिति--भारतीय डोमीनियन की स्थापना के पूव, यूरोपीय 


( रेछर ) 


महासमर के प्रभावों के कारण, संसार के अन्य देशों की भांति, 
भारत को भी परिस्थिति चिंताजनक थी। भोजन तथा बस 
का अभाव था, शिक्षा क्रो कमी थी, और रोगियों के लिए 
ओपधियाँ तकन मिलती थीं। मुद्रा-बाहुल्‍य के कारण, वस्तुओं 
का मूल्य अत्यधिक बढ़ गया था। चोर-बाजार गरम था और 
मुनाफाखोरों की बन आयी थी। श्रमजीबवियों की कमी थी 
ओर जो थे, वे ऐसे लोगों के प्रभाव में थे, जो उत्पादन-बृद्धि 
द्वारा, देश का हित-साधन न करके, उन्हें श्रणी-संघर्ष की ओर 
ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। सांप्रदायिक वेमनस्य के कारण 
हिंदुओं ओर मुसलमानों में फूट का अस्तित्व था और उनके 
कुत्सित कार्यों को मानवता घिक्कार रही थी। दो सौ बरस 
के विदेशी शासन के कारण, भारतीयों का नैतिक अधःपतन 
इतना अधिक हो गया था कि बहुत से मनुष्य, मानव-जीवन 
के उच्च आदर्शों को विस्मरित कर के, अपने सब कामों को स्वार्थे- 
परायणता वश करते थे। सरकारी नोकर तक. इस प्रकार के 
अधःपतन से मुक्त न थे। उनमें से कुछ सांप्रदायिक पतक्तपात 
की ओर भुके हुए थे “ओर कुछ आर्थिक लोभ की ओर। मान- 
सिक दासत्व राजनीतिक दासत्व की अपेक्षा कई गुना अधिक 
था और उसका अस्तित्व उस शिक्षित समुदाय पर था जिसके 
अधिकांश व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता का राग अलापते तथा 
अन्य सब बातों में राष्ट्रीय उन्नति के लिए प्रयल्लगील थे । यह 
थी देश को आंतरिक स्थिति, जब ब्रिटिश सरकार ने, भारत का 
शासन भारतीयों के हाथ में देने का निश्चिय किया । 

स्वतंत्रता के कारण जटिलतर परिस्थिति--१* अगस्त 
सन्‌ १९४७ को श्र खला-मुक्त नवीन भारत का उदय हुआ और 
भारतीय परिस्थिति पहले की अपेज्ञा जटिलवर हो गयी । स्वतंत्रता 


( रछर३े ) 


के बदले भारत को अंग-विच्छेद स्वीकार करना पड़ा। मुस्लिम 
लीग तथा उसके नेताओं की निरंतर मांग, ब्रिटिश सरकार की 
“भेद और शासन” की नीति, तथा कांग्रेसी नेताओं की उत्सुकता 
के कारण, उस भारत में दो स्वतंत्र डोमीनियनं बनीं जिसकी 
राजनी तिक एकता स्थापित करने का त्रिटिश सरकार को गौरव था । 
भारत अखंड न रह कर खंडित हो गया ओर उसकी उप्त मौलिक 
एकता की इतिश्री हो गयी जो वैदिक काल से उप्त समय तक 
अकास्य तथा सबवंमान्य थी और जो देश की भौगोलिक रचना के 
अतिरिक्त उसके सांस्कृतिक जीवन तथा उसकी इच्छाओं ओर 
आकांज्षाओं का मृर्तिमान स्वरूप थी । ब्रिटिश सरकार ने देश को 
ब्ोड़ते-छोड़ते परिस्थिति को जटिलतर बनाने वाली एक बात ओर 
कर डाली । भारतीय रियासतें, जो समस्त ब्रिटिश काल में, 
व्यावहारिक दृष्टि से, भारत-सरकार के अधीन थीं, उन सब 
बंधनों से मुक्त कर दी गयीं ज्ञो संधियों, सनदों,. संबंधों तथा 
चलनों पर निभर थे | प्रश्न-सत्ता हहा ली गयी ओर इस प्रकार 
भारतीय नरेशों तथा नवाबों को यह समभने का अवसर मिला 
कि वे नव-निर्मित भारत-सरकार से सवथा स्वतंत्र थे ओर स्वतंत्र 
शासकों की भाँति उससे व्यवहार कर सकते थे । 

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति--+द थी देश को आंतरिक 
परिस्थिति, जब भारतीयों ने उसका शासन-सूत्र अपने हाथों में- 
लिया । पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति इससे भी अधिक भयानक थी । 
१४ अगस्त सन्‌ १६४७७ तक समस्त भारत का परराष्ट्र-संबंध' 
ब्रिटिश सरकार के अधीन था । ख्वतंत्र डोमीनियनों के बनने पर 
वह भारतीयों के हाथ में आ गया। युरुप के द्वितीय महासमर 
का अंत तो लगभग दो बरस पूत्र हो चुका था, पर युद्ध का 
वातावरण अब भी शेष था और विजयी राष्ट्र अपनी शक्ति-वृद्धि 
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तथा स्वाथ-साधन में लिप्त थे। वे दो प्रधान गुटों में विभक्त थे 
जिनमें से एक सोवियट रूस को अपना नेता मानता था और 
दूसरा इंगलंड ओर अमरीका को। संसार के विभिन्न देशों 

भारतीयों के साथ दुग्यवहार हो रहा था ओर किसी देश में 
भारत का कोई ऐसा राजदूत अथवा प्रतिनिधि न था जो राड्ड 

दृष्टिकोण को समझता तथा उसके अनुकूल काम करता हो। 
पाकिस्तान की नव-निर्मित डोमीनियन के कारण अंतर्राष्ट्रीय परि 
स्थिति ओर भी अधिक जटिल हो गयी थी। धर्म के नाम पर 
पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में अनेक हिंदू और मुंसलमान हताहत 
हो रहे थे। इसके कारण शरणार्थियों की विकट समस्या नव- 
निर्मित डोमीनियन के सम्मुख थी। देश के बंटवारे के कारण, 
सतभेद की अनेक बातें सामने आ गयी थीं और बहुतों के 


आने की आशंका थी। अतएव अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी काफी 
जटिल थी । 


डोमोनियन तथा प्रांतीय सरकारों का निणंय-देश की 
उपयुक्त आंतरिक परिस्थिति तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में डोमीनियन- 
सरकार का निर्माण हुआ। संविधान-समा के हाथ में प्रभु-सत्ता 
का हंस्तांतरण हुआ ओर उसने नेताओं द्वारा आमंत्रित लॉड 
साउंटबेटन को गवनर जनरल के पद पर नियुक्त करना स्वीकार 
किया । डोमीनियन मंत्रि-मंडल की घोषणा की गयी ओर निम्न- 
लिखित व्यक्ति मंत्री तथा विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए-- 


१--प० जवाहरलाल नेहरू--प्रधान मंत्री, पर-राष्ट्र, राष्ट्र-मंडल- 
संबंध और वेज्ञानिक अनुसंघान-विभाग । 


२--सरदार वल्लम भाई पठेल--ग्रह, सूचना तथा ब्रॉडकास्टिंग 
ओर रियासत-विभाग । 
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३--डा० राजेंद्र प्रसाद--खाद्य एवं कृषि-विभाग | 

५--मौलाना अबुल कलाम आजाद-शिक्षा-विभाग | 

४--डा० जॉन मथाई-- रेलवे तथा यातायात-विभाग । 

६--सरदार बल्देव सिंह--रक्षा-विभाग । 

७--श्री जगजीवन राम--श्रम-विभाग । 

८--श्री सी. जी. भाभा--व्यापार-विभाग । 

६--श्री री अहमद किदवाई--डाक ओर तार-विभाग | 

१०--राजकुमारी अस्त कौर-स्वास्थ्य-विभाग | 

११--डा० बी० आर० अंबेडकर--कानून विभाग । 

१२--श्री० आर० के० पणमुख चेट्टी--अथ-विभांग । 

१३--डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी--उद्योग और रसद्‌ विभाग । 

१४--श्री० एन० बी० गाडगिल-कारखाना खान ओर बिजली 
विभाग । 

कालांतर में डाक्टर राजेंद्र प्रसाद मंत्रि-मंडल से अलग हो गये 

ओर उनके स्थान पर श्री जयरामदास दोलतराम की नियुक्ति 

हुईं। इसके पूव ये बिहार के गबनेर थे | ब्रिटिश शासन-काल 

में केंद्रीय इकजीक्यूटिव कोसिल के सदस्य बढ़ते बढ़ते गबनर के 

पद पर नियुक्त होते थे किंतु स्वतंत्र भारत में एक प्रांतीय गवनर 

डोमीनियन मंत्रिमंडल के सदस्य बने और दूसरे मनोनीत प्रांतीय 

गवनेर पश्चिमी बंगाल के प्रधान मंत्री। आवश्यकतानुकूल मंत्रि- 


परिषद्‌ में कई अन्य परिवर्तन भी हुए। श्रांतीय सरकारों का भी 
निर्माण हुआ । १४ अगस्त के पृ ही प्रांतीय गवनरा न अपना 


हल 


त्याग-पत्र दे दिया था। उस दिन मद्रास, बंबई और हक 
गवर्नेरों को अपने पद पर बने रहने का निमंत्रण दिया गया ओर 


९5 


उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अन प्रांतों के लिए 


नये गवनेर नियुक्त हुए। उनकी सूची इस प्रकार है-- 
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१--पश्चिमी बंगाल--श्री राजगोपालाचारी | 

२--पूर्वी पंजाब--सर चंदूलाल त्रिवेदी । 

३--मध्य-प्रांत ओर बरार--श्री मंगलदास पकवासा । 

४--बिहार--श्री जयरामदास दोलतराम । ! 

४--संयुक्त-प्रांत--डाक्टर विधानचंद्र राय ओर स्थानापन्न गवनेर 
श्रीमती सरोञ्नी नायडू । 

६--उड़ीसा--डाक्टर कैलाशनाथ काटजू । 


. काल्ांतर में श्री जयराम दोलतराम के डोमीनियन सरकार 
में खाद्य-सदस्य नियुक्त होने के कारण श्री एम० एस० अणे बिहार 
के गवनर, श्रीमती सरोजनी नायडू संयुक्त-प्रांत की स्थायी गवनर, 
ओर बंबई के अंगरेज गवनेर के जाने के पश्चात्‌ सर महाराज 
सिंह बंबई के गवनर और लाड माउंटबैटन के जाने के पश्चात्‌ श्री 
राजगोपालाचारी भारत के गवनर जनरल नियुक्त हुए । प्रांतीय 
मंत्रि-परिषदों का भी पुनर्निर्माण हुआ | इस प्रकार भारत का 
केंद्रीय ओर प्रांतीय शासन पूर्ण रूप से भारतीयों के हाथ में 
आ गया | 


डोमीनियन सरकार की शासन-नीति--सत्ता-हस्तांतरण 
के अवसर पर डा० राजेंद्रप्साद ने जो संविधान-सभा के सभापति 
थे, स्वतंत्र भारत की शासन-नीति पर कुछ प्रकाश डाला । आंतरिक 
शासन में अंल्प-संख्यकों को धम, संस्क्ृति और भाषा की स्वतंत्रता 
का आश्वासन देने के पश्चात्‌ , उन्होंने स्वतंत्र भारत के आंतरिक 
कार्य-क्रम पर कुछ प्रकाश डाला | “सभी लोगों को हम यह आश्वा- 
सन देना चाहते हैं कि हमारी यह अथक कोशिश होगी कि देश से 
गरीबी ओर दीनता, भूख और बीमारी दूर हो जाय, मनुष्य और 
मनुष्य के बीच सें भेदभाव उठ जाय, कोई मनुष्य दूसरे का शोषण 
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नकरे ओर सब के लिए सुंदर ओर समुचित जीवन बिताने का साधन 
जुटा दिया जाय |” पं० जवाहरल्लालजी के विचार इस संबंध में 
निम्नलिखित थे--“हमारा ध्येय है भारत के जन-साधारण, किसान 
ओर मजदूर को स्वाधोनता और सुयोग देना; अज्ञान, बीमारी 
ओर गरीबी के विरुद्ध लड़ता और उनको मिटाना; समृद्ध, संपन्न 
ओर प्रगतिशील जन-तंत्र का निर्माण करना; ऐसी राजनीतिक, 
सामाजिक और आधिक व्यवस्था वनाना, जिछसे देश के प्रत्येक 
नर-नारी को समुचित अधिकार और जीवन के पूर्ण विकास 
का अवसर मिल सके ।” सरदार वल्लमभाई पदेल के शब्दों में 
स्तंत्र भारत की सरकार का उद्देश्य इस प्रकार था-- हमें इस 
बात का प्रबंध करना है कि देश में छोटे से छोटे ओर बड़े से बड़े 
को एक द्वी दर्जा मिलने ; मजदूरों को अपनी मेहनत के फल का 
पूरा हिस्सा मिले ओर जो लाखों किसान अपना लहू-पसीना एक 
कर देते हैं, उन्हें उसका प्रा फल मिले ओर भारत-सरकार देश 
के हर स्री और पुरुष को खाना, कपड़ा, रहने की जगह ओर 
शिक्षा देने के अपने कतंव्य को अच्छी तरह प्रा करे ।? आचाय 
कृपलानी के विचार भी न्यूनाधिक इसी श्रकार के थे--आज 
हमारा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही है। हमारे वास्तविक शत्रु 
भुखमरी, निर्धनता, अस्वास्थ्य, अज्ञान, दुर्भावना, मूखंता ओर 
सांप्रदायिक उत्तेजना के कारण फेली हुई हिंसा ओर अव्यवस्था 
की भावना है। इन शत्रुओं के विरुद्ध हमें अपनी सारी शक्ति 
कंद्वित करनी पड़ेगी |” मु 
डोमीनियन सरकार की पर-राष्ट्र-नो ति--सत्ता हस्तांतरण 
के अवसर तथा उसके पश्चात्‌ डोमिनियन सरकार को पर- 
राष्ट-नीति पर भी कुछ प्रकाश डाला गया था। इस सबंध 
में डा० राजेंद्र प्रसाद के विचार इस प्रकार थे-दुनियाँ के सभी 


( शउं८घ ) 


देशों को हम यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं. कि हम अपनी 
परम्परा के अनुसार सब के साथ मित्रता का बर्ताव रखना 
चाहते हैं। किसी से हमारा हर ष नहीं। हमें किसी के साथ 

घात नहीं करना है और हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे 
साथ भी ऐसा न करेगा । हमारी एक ही आशा और अभिल्ञाषा 
है कि हम सब के लिए स्वतंत्रता और मानव-जाति में शांति 
ओर सुख स्थापित करने में मददगार हो सके ।” सरदार पटेल 
के विचारानुकूल स्वतंत्र भारत का पहला कतेव्य यह था “कि 
भीतरी और बाहरी खतरों से वह अपनी अच्छी तरह रक्ता 
करे |” डोमीनियन सरकार, उपनिवेशों में स्थित भारतीयों की 
दशा सुधारना चाहती थी ओर एशियायी राष्ट्रों को संगठित करने 
के पत्त में थी | पाकिस्तान में छूटे हुए भारतीयों की भी डसे चिंता 
थी। देश के विभाजन से भारत के अनेक राष्टवादी नेता दुखी 
थे। खंडित देश की स्वतंत्रता का आनंद वे उसी प्रकार मना रहे 
थे जिस प्रकार एक घायल सिपाही युद्ध में विजय का आनंद 
मनाता है। सीमा पार के भाइयों की याद उन्हें सदा सताती थी। 
उन्‍हें आशा थी कि दोनों का पुनर्तिलन हो जायगा, किंतु जबतक 
यह न हो वे उन्हें पाकिस्तान में ही रहने का परामश देते थे। 
डा० राजेंद्र प्रसाद के विचार इस संबंध में इस प्रकार थे-- ऐसे 
लोगों को जो बंटवारे से दुखी हैं और पाकिस्तान में रह गये हैं 

हम अपनी शुभ-कामना भेजते हैँ। उनको घबड़ाना नहीं चाहिये 

अपने घर-बार धम ओर संस्कृति को बचाये रखना चाहिये तथा 
' हिम्मत और सहिष्णुता से काम लेना चाहिये। उनके इस संबंध 
में भय करने का कोई कारण नहीं कि उनके साथ ठीक ओर न्याय- 
पूर्ण व्यवहार न होगा ओर उनकी रक्षा न होगी। जो आश्वासन 
दिया गया है उसको मान लेना चाहिये ओर आज जहाँ पर वे 


नली िललनसननन पलक पपकत+..>. प> 
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रहते हैं, चहीं अपनी वफादारी ओर सच्चाई से अपनी सुनासिक 
जगह उन्हें हासित्त करनी चाहिये ।” 


डोमीनियन सरकार का आंतरिक शासन; देश का 
बंटबारा-देश का बटवारा डोमीनियन सरकार की सर्वे- 


प्रथम समस्या थी । संसार के इतिहास में किप्ती अन्य ऐसे 
उदाहरण का मिलना असंभव है जब कि इतने बड़े देश का 
बंटवारा इतने कम समय में किया गया हो | भारत में ही जब बर्मा 
प्रथक किया गया था ओर सिंध, उड़ीसा के नये प्रांत बने थे, 
उस समय बंटवारे के काम में इससे अधिक समय लगा था| बमो 
को प्रथक करने में तीन बरस, सिंध को बंबई से प्रथक करने 
में दो बरस ओर उड़ोसा को बिहार से प्रथक करने में दो बरस 
लगे थे | किंतु भारत के विभाजन में केवल छः: महीने लगे । लाडे 
माड टबेटेन के विचारातुकूल, जब विभाजन का सिद्धांत स्वीकृत 
हो चुका था, तो शीघ्रातिशीघ्र ही उसे कार्योनिवित करना ही उचित 
था | अतणव वे इस काम में एकाग्र-चित्तता से लग गये | विभाजन- 
संबंधी समितियों ने भी उन्हीं की भाँति तत्परता ओर लगन से 
काम किया। इसका तथा दोनों नब-निर्मित्त डोमी नियनों के परस्पर 
सहथोग का प्रभाव यह हुआ कि विभाजन-संबंधी समस्त काम 
इतने कम समय में संपन्न हो गया, जिसका ब्रिटिश सरकार तक 
को अनुमान न था। सरदार वल्लभभाई पटेल के विचार इस संबंध 
में इस प्रकार थे--भुझे; निश्चय है कि जब इस कठिन ओर चिता- 
पूर्ण स्थिति का इतिहास लिखा जायगा जिसमें से हम गुजरे हैं, तो 
विभाजन को संयुक्त प्रयास और काय-संपादन को योग्यता का 
एक चमत्कार समझा जाथगा ।? 


शांति और व्यवस्था की स्थापना- भारतीय डोमी- 
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नियन की दूसरी महत्वपूर्ण समस्या शांति और व्यवस्था की 
रक्षा की समस्‍या थी। देश के बंटवारे तथा सांग्रदायिकता-जनित 
उन्‍्माद के कारण सीमा-प्रंत, सिंध, पश्चिमी ओर पूर्वी पंजाब 
तथा दिल्ली के प्रांतों में रक्तपात, नर-संहार, लूटमार ओर 
आगजनी के जो भंयकर कांड हुए उनका स्मरण करके आज्ञ भी 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पेशाचिकता का नप्न तांडव हुआ | चलती 
हुई रेलगाड़ियों से यात्री नीचे फेके गये, ख्लियाँ भगायी गयीं 
ओर सहस्नरों निर्दोष व्यक्ति हृताहत हुए । पाकिस्तान में होनेवात्े 
अत्याचारों का विवरण सुनकर, जिसे शरणार्थी सजल्न नेत्रों 
से सुनाते थे, लोगों के हृदय में बदला लेने की भावना का 
उदय होता था। इस प्रकार डोमीनियन सरकार की शांति और 
व्यवस्था की रक्षा की समस्या एक कठिन समस्या थी। तिस 
पर संयुक्त प्रांतीय हिन्दू-सभा ने कांग्रसी शासन की सांग्रदायिक 
नीति के कारण, सक्रिय आंदोलन आरंभ किया ओर कुछ ही 
दिनों पश्चात्‌ एक ऐसे मुस्लिम-एंग्लो-इंडियन षडयंत्र का पत्ता 
चलता जिसका उद्देश्य सरकार का ध्वंस करना था। डोमीनियन 
सरकार ने अपू्व रहता के साथ इस परिस्थिति का सामना किया। 
भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने मिज्ञकर शांति संबंधों कई 
अपीले निकालीं ओर भारतीय नेताओं ने भी इस प्रकार की अपीछे 
की । गांधीजी ने तो इस संबंध में आमरण त्रत तक आरंस किये | 
सरकार की ओर से सैनिक कारंबाई भी की गयी और वे लोग 
गिरफ्तार कर लिये गये जो शांति ओर व्यवस्था संबंधी अपराधों 
के दोषी थे। कुछ सरकारी नोकरों को, जिनके विषय में सांप्रदायिक 
पक्तपात्‌ की शिकायतें आयीं, कड़ी चेतावनी दी गयी | फल्लस्वरूप 
शांति और व्यवस्था की वह समस्या जो १५ अगस्त सन्‌ १९७७ 
को बड़ी जटिल प्रतीत होती थी, क्रमशः हल हो गयी और भार- 


|] 


ड््हे 
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तीय डोमीनियन और तत्पश्चात खतंत्र भारत के हिंदू और मुसल- 
मान निवासी उसी प्रकार रहने लगे, जिस प्रकार वे देश के बंटवारे 
के पूव रहते थे । 

शरणशाथियों की समस्या--डोमीनियन सरकार को 
तीसरी समस्या शरणार्थियों की समस्या थी । संसार के इतिहास 


में किसी अन्य ऐसे उदाहरण का मिलना कठिन है जिसमें इतनी 


अधिक जन-संख्या का विनिमय हुआ हो । बँटबारे के पू् ही 
सांप्रदायिक वैमनस्य ने देश को अपने पंजे में कर लिया था। 
फलस्वरूप जिन ज्षेत्रों में मुसलमान बहुसंख्यक थे, वहाँ के हिंदू 
अपने को सुरक्षित न समभझते थे ओर जिन क्षेत्रों में हिंदू बहु- 
संख्यक थे, वहाँ के मुसलमानों की भावना इसी प्रकार की थी। 


अतणएव पाकिस्तान की हिंदू जनता, भारत की ओर आने लगी 


और भारतीय डोमीनियन में, पूर्वी पंजाब को मुस्लिम जनता 
पाकिस्तान की ओर जाने लगी | कुछ लोग अपनी चल संपत्ति को 
लेकर पैदल अथवा बैलगाड़ियों में चले ओर कुछ के निष्कमण का 
प्रबंध सरकार को करना पड़ा । स्पेशल रेलगाड़ियाँ चत्नायी गयीं, 
मोटरों का प्रबंध हुआ और हवाई जहाज तक प्रयुक्त हुए। लग- 
भग ६० लाख शरणार्थी इन दिनों पाकिस्तान से भारत को आये, 
जिनमें ३५ लाख के निष्क्रमण में सरकार ने सहायता पहुँचायी । 
काल्ांतर में पूर्वी पाकिस्तान की सांप्रदायिक नीति के कारण लगभग 
९ लाख शरणार्थी भारत में और आये | 

इसमें संदेह नहीं कि शरणार्थियों के निष्क्रमण को समस्या 
कठिन थी किंतु इससे भी अधिक कठिन समस्या उनके बसाने तथा 
उनकी जीविका के प्रबंध को थी । इस कठिन काम को करने के 
लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में पुनर्वास-मंत्री की नियुक्ति हुईं। 
बहुत से शरणार्थी पूर्वी पंजाब और दिल्ली के प्रांतों में बताये 





( रशरे८पर ) 


गये और कुछ बंबई ओर संयुक्त-प्रांत में ) भारतीय रियासतों 
ने सी उन्हें अपनी रियासतों में बसने की सुविधा दी । उनके 
भोजन और वस्ध तथा उनके बच्चों की निःशुक्त शिक्षा का 
प्रबंध किया गया। आरंभ में भारत-सरकार की नीति का 
मूलमंत्र, सब उपलब्ध साधनों द्वारा, शरणार्थियों की सहायता 
करना था। उनके लिए शरणार्थी-शिविर खोले गये । कुरुक्षेत्र, 
दिल्ली और पूर्वी पंजाब में शरणार्थियों को अस्थायी तौर 
पर शिविरों में बसाने के लिए ३७९४८ सैनिक तंबू दिये 
गये और १,५०,००० छोटे तंबू पूर्वी पंजाब को भेजे गये। 
२६ दिसंबर सन्‌ १९४७ तक ८,५४,९१० रजाइयाँ और ३,४०,४५७ 
कंबल शरणार्थियों के लिए भेजे गये | ७,००० जाकिट, १,००,००० 
स्वेटर, १,२४५,००० पोंड ऊन, २,००,००,००० तैयार कपड़े और 
३९,४५०,००० गज सूती कपड़ा शरणाथियों में बाँटा गया। 
कालांतर में भारत-सरकार को उक्त नीति में परिवर्तन हुआ। 
अब वह शरणार्थियों को अपने पेरों पर खड़ा करना चाहती थी। 
फल्नस्वरूप शरणार्थी-शिविर क्रमशः तोड़ दिये गये और 
शरणार्थियों के रहने के लिए बढ़े शहरों के निकट उपनिवेश-नगर 
बसाये गये । माच सन्‌ १९४० तक १९,९०० पक्के और २६,६०० 
अध-पक्के मकान शरणार्थियों के रहने के लिए बन चुके थे और 
११,३०० पक्के और १०,५०० अध-पक्के सकान बनायेजा रहे 
थे। शरणार्थी-कृषकों को खेती के लिए भूमि दी गयी और बहुतों 
को काम-काज आरमभ करने के ज्िए ऋण दिया गया | शरणार्थियों 
को काम-काज की शिक्षा देने के लिए कामकाजी शिक्षा-कंद्र खोले 
गये, हरिजनों की सहायता की व्यवस्था की गयी, बालक- 
बालिकाओं की शिक्षा का प्रबंध किया गया और बेकार लोगों को 
काम-काज दिलाने के लिए सरकारी कार्यालय खोले गये | इस प्रकार 


( रेठर३े ) 


शरणार्थियों की वह समस्या, जो सन्‌ १६४७ में बड़ो कठिन प्रतीत 
होती थी, एक प्रकार से हल हो गयी सी विदित हो रही है। 
खादय्ान की समस्या-डोमीनियन सरकार की चोथी समस्या 
खाद्यान्न की समस्या थी | देश के विभाजन के कारण भारतीय 
युनियन को पूबथकालीन भारत की ७७"७% जन-संख्या पर ७३१५ 
भूमि मिली थी | देश का वह प्रदेश, जिसमें लिंचाई का प्रबंध 
उच्च कोटि का था और जिसकी उपज आवश्यकता से अधिक 
थी, पाकिस्तान में चल्ना गया था। फल्न स्वरूप भारत में खाद्यान्न 
की कमी थी, जिसको पूर्ति के लिए विदेशों से अन्न मंगाना पड़ता 
था। सन्‌ १९४६-४० में भारत-सरकार ने इस काम में 
२६,७०,००,००० रु० खचच किये थे। इसके कारण देश की सुदृदृ 
आर्थिक स्थिति को धक्का छगता है ओर सरकार यथाशक्ति. 
स्वपर्याप्त होने का प्रयत्न कर रही है। उसने ऊसरों को हल के तले 
लाने का प्रयत्ल किया है, नहरों को बनवा तथा पाताल कुओं को 
खोदवा कर सिंचाई का प्रबंध किया है, रासायनिक खाँदों के लिए. 
फैक्ट्रियाँ खोली हैं और किसानों को अच्छे बीज दिये हैं। वह 
कृषि में वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रयोग के लिए प्र यत्नशील है । 
सब लोगों तक अन्न पहुँचाने के लिए, उसने शहरों में राशन आरंभ 
किया है ओर ऋषि एवं जानवरों के विषय में वेज्ञानिक अन्वेषण 
करा रही है। इन सब बातों से उसे आशा है कि दिसंबर 
सन्‌ १९४१ तक भारत खाद्यान्त में स्वप्योप्त हो जायगा। पर 
ऐसा होना कुछ कठिन सा प्रतीत होता है। प्रकृति भारत के साथ 
असहयोग करती हुई दिखलायी पड़ती है। कभी अति वृष्टि के 
कारण खेत बह जाते हैं ओर कभी अनावृष्टि के कारण किप्ती 
प्रकार की उपज नहीं होती | जंगली जानवर ओर पत्तियाँ उपज 
का एक बड़ा अंश खा जाती हैं और सरकारी गोदामों में भी 


( र८४छ ) 


अन्न का संक्षरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता। यदकदा 
भ्रष्टाचार की भी शिकायतें सुन पड़वी हैं । भारत को खाद्यान्न में 
स्पर्याप्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जनता का सरकार 
में पूर्ण रूपेण विश्वास हो और वह सब प्रकार से उसके आदेशों 
का पालन करके सब प्रकार से उसके साथ सहयोग करे | 

दस्तकारियों की अवस्था--डोमीनियन सरकार की पाँचवों 
समस्या दस्तकारियों के संबंध में थी-। देश के विभाजन का 
कुप्रभाव भारतीय दस्तकारियों पर भी पड़ा। ऋई दस्तकारियों 
के केंद्र भारतीय प्रदेश में आये, पर उनके लिए कच्चे माल देने 
वाल्ते प्रदेश पाकिस्तान में चले गये। श्रमजीबियों की भी कमी 
थी। जो कुछ थे उनकी अवस्था संतोषप्रद न थी ओर वे हड़ताल 
आदि के द्वारा स्वाथंसाधन में लिप्त थे। यातायात के उपयुक्त 
साधनों का असाबव था। अन्य आवश्यक बांतों के लिए उनकी 
मांग इतनी अधिक थी कि दृस्‍्तकारियों के लिए न तो कच्चा माल 
ठीक॑ समय पर मिल सकता था और न बनी हुई वस्तुओं की 
बिक्री की यथोचित व्यवस्था थी। पूजी की भी कमी थी | इन 
बातों के कारण, स्वतंत्र होने के समय, भारतीय दस्तकारियों की 
अवस्था आशातीत न थी । 

स्वतंत्र भारत की सरकार ने, दस्तकारियों की अवस्था सुधारने 
का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। कच्चे माल की प्राप्ति के लिए 
दूसरे देशों, विशेषतया पाकिस्तान से व्यापारिक संधियाँ की गयी 
है। श्रमजीवियों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने कई ऐक्ट 
पास किये हैं। इन सब में इस बात का ध्यान रखा गया है कि 
मजदूर छोटो छोटी बातों में हड़ताल का सहारा न पकड़ें। 
यातायात के साधनों की सुविधा, दृस्तकारियों को दी गयी है। 
विकास की दृष्टि से सरकार ने दृस्तकारियों को तीन भागों में 


( रण ) 


विभक्त किया है। पहले वर्ग में वे दस्तकारियाँ हैं. जिनका एका- 
धिकार केंद्रीय सरकार को है। दूसरे वर्ग में वे दस्तकारियाँ हैं 
जो आधार ( 3990० ) दस्तकारियाँ कही जाती हैं, जैसे लोहे, 
कोयले, जहाज बनाने आदि की दस्तकारियाँ। इनके भावी 
विकास का उत्तरदायित्व, भारत-सरकार ने अपने ऊपर लिया 
है। तीसरे वर्ग में वे दस्तक।रियाँ हैं जिनका सरकार नियमन और 
नियंत्रण करती है। दस्तकारियों के द्रुत विकास के लिए, सरकार 
ने विदेशी पूंजी की आवश्यकता को स्वीकार किया है, पर 
सावधानी के साथ आवश्यक नियंत्रण के अंतर्गत । 
दृस्तकारियों की दृष्टि से, भारत की गणना, संसार के प्रमुख 
दस देशों में है। कुछ दस्तकारियाँ तो बढ़े पेमाने पर हैं और 
उनकी अवस्था भी संतोषप्रद है । कुछ को संरक्षण द्वारा; सरकार 
ऊपर उठा रही है। किंतु देश के साधनों ओर जनसंख्या को 
देखते हुए दस्तकारियों की अवस्था संतोंषप्रद नहीं कही जा सकती । 
भारत के लगभग २५% श्रमजीवी ही बड़े पेमाने की दृत्तकारियों 
में काम कर रहे हैं। आधारभूत दस्तकारियों में भारत आज भी 
विदेशों पर निभर है | किंतु यदि सरकार की नीति इसी प्रकार 
की बनी रही ओर उसके साथ जनता और श्रमजीवी सहयोग 
करते रहे तो यह आशा निमू ल नहीं कि निकट भविष्य में भारत 
दस्तकारियों में स्वपयौप्त हो जायगा । ० 
रियासतों की समस्या--स्वतंत्र भारत की छठी समस्या 
का संबंध भारतीय रियासतों से था। ब्रिटिश शासन-काल में 
भारत में लगभग ४६४ रियासतें थीं, जो संघियों, सनदों, संबंधों 
और प्रथाओं के अनुसार ब्रिटिश सावभौम सत्ता के अंतर्गत थीं । 
३ जून सन्‌ १९४७ की घोषणा, ( जिसके अनुसार त्रिटिश सावे- 
भौम सत्ता हटा ली गयी ) का अथ विविध रियासतों सें मिन्न- 


( शं८झ३ ) 


भिन्न क्ञगाया गया। ट्रावनकोर, हैदराबाद, भूपाल ओर ग्वालियर 
ने सवप्रथम स्वतंत्र होने के पक्ष में अपने विचार प्रगट किये, किंतु 
कालांतर में उनका भ्रम दूर हो गया ओर हैदराबाद के अतिरिक्त 
वे सब निर्धारित शर्तों के अनुसार भारतीय युनियन में सम्मिलित 
हो गयीं | जूनागढ़ ने भौगोलिक अनिवायताओं की अचहेलना 
करके, पाकिस्तान से मिलना चाहा। किंतु भारतीय डोमीनियन ने 

से स्वीकार न किया । इस संबंध में उसका सिद्धांत जनानुमति 
के अनुसार, अंतिम निणुय के पक्ष में था | कालांतर में जनमत- 
संग्रह किया गया और निशय भारतीय युनियन के साथ मिलने के 
पक्त में हुआ | काश्मीर का मामला' संयुक्त राष्ट्रसंघ को सरत्ता- 
समिति के बिचाराधीन है ओर हैदराबाद की रियासत पुलिस 
कारबाई के पश्चात इस शर्त पर भारतीय युनियन सं मिल गयी 
है कि रियासत की संविधान-सभा निजाम के उक्त निणय का 
समथंन करे | 

४६४ भारतीय रियासतों में अधिकांश बहुत छोटी थी। 
भारत के संघात्मक संविधान में उनका स्वतंत्र इकाइयों के रूप में 
सम्मिलित होना असंभव था । देशी-राज्य-प्रजा-सम्मेलन ने 
लुधियाना के अधिवशन में इस संबंध में अपने विचार इस प्रकार 
प्रगट किये थे-- 

“भविष्य के संघ-शासन में वे ही रियासतें या उनके संघ 
स्वतंत्र इकाइयों के रूप में सम्मिलित हो सकेंगे जिनकी जनसंख्या 
कम से कम २० लाख और आय ४० लाख रुपये सालाना होगी 
जो रियासत इस शत को पूरा न कर सकेगी, उन्हें पड़ोस के प्रांत 
में मिला लिया जायगा ।” 

उदयपुर के अधिवेशन में यह बात दोहरायी गयी ओर यहाँ 
जनता की सामाजिक ओर. आर्थिक उन्नति, सम्मिलित होने का 


( रे८प७ ) 


मुख्य आधार समभी गयो | डोमीनियन सरकार ने रियासतों के 
प्रति न्‍्यूनाविक इसी नीति को कार्यान्वित किया। छुछ छोटी 
रियासते भारतीय प्रांतों में मिला ली गयीं, कुछ को मिलाकर समूह 
बनाने की व्यवस्था की गयी और कुछ स्वतंत्र इकाइयों के रूप में 
स्वीकार कर ली गयीं | फलस्वरूप पूवंकालीन ४६४ रियासतों के 
स्थान पर अब केवल ६ राज्य रह गये हैं। इनका विवरण १४२ 
पृष्ठ की व्ालिका में ब-वर्ग के राज्यों में दिया गया है। कुछ 
रियासतें स-वर्ग में भी हैं। आजकल उनका शासन चीफ 
कमिश्नरों के अधीन हें | 

रियासतों के संबंध में किये गये उक्त परिवर्तन महत्वपूर्ण थे, 
किंतु इनसे भी अधिक महत्वपूरं वह भावना थी जिसके कारण 
रियासतों में शासन-सुधार किये गये | भारतीय नरेश ओर नवाब, 
ब्रिटिश छत्रछाया में, राजतंत्र का राग अलापते ओर लोकतंत्र 
आर उससे संबंधित आंदोलनों की निंदा करते थे । वहाँ को जनता 
नागरिकता के अधिकार तक से वंचित थीं। डोमीनियन सरकार 
के काल में यह व्यवस्था पूर्णतया बदल गयो ओर एक के पश्चात्‌ 
दूसरे नरेश ने अपनी रियासत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने 
की घोषणा की । कालांतर में ठोस संघ की आवश्यकता के कारण 
उन्होंने भारत के गणतंत्रात्मक संविधान को स्वीकार करके, अपनी 
र्यासतों या रियासती समूहों के लिए उसी प्रकार की सरकार 
को स्वीकार किया जिसकी व्यवस्था आअ-बर्ग के राज्यों के लिए की 
गयी है। आजकल उनका शासन भारत के नये संविधान के अनु- 
सार हो रहा है। उनकी सेनाएं भारतीय सेना का अंग बन गयी 
हैं और उनके व्यक्तिगत व्यय की रकम निर्धारित कर दी गयी 
है जो उन्हें युनियन सरकार से मिलती है। आर्थिक एकीकरण 
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का भी प्रयत्न हो रहा है। इस एकत्रीकरस के कारण, पाकिस्तान 


( रेष८ण ) 


के बनने पर भी, भारत का क्षेत्रफल पूवकालीन ब्रिटिश भारत की 
अपेत्ता अधिक है । क्‍ 

विरीधी दल की समस्या-भारत के डोमोनियन संविधान 
में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था थी और गणातंत्रात्मक संबि- 
धान में भी उसी प्रकार की सरकार की व्यवस्था की गयी है। 
उत्तरदायी सरकार की सफल्लता के लिए राजनीतिक दलों का होना 
अनिवाय है । बहुसंख्यक दल सरकारी दल्न हो जाता है और 
अल्पसंख्यक दल्ञ विरोधी दत्न । अल्पसंख्यक दत्त सरकारी कामों 
की आलोचना करता, तथा उसे अपने कामों में सतक रखता है। 
इंगलड में तो विरोधी दल के नेता को सरकारी वेतन मिलता है। 
विरोधी दल के अभाव या उसकी अतिशय दुबलता में सरकारी 
दल मनमानी करने लगता है । भारत की दशा आजकल न्यूना- 
धिक इसी प्रकार की है। स्वतंत्र भारत में विरोधी दलों का 
अस्तित्व ही नहीं है। भारतीय संसद में कांग्रस का अकास्य बहु 
मत है ओर यद्यपि देश में कांग्रेस पार्टी के विरोधियों की संख्या 
कम नहीं है, तो भी संगठित विपक्षों दज्ञ की अनुपस्थिति में, 
उनके वोट विपक्षी अभ्यर्थियों में केंद्रित नहीं किये जा सकते । देश 
की उक्त अवस्था उत्तरदायी सरकार के अनुकूल नहीं है । इन दिनों 
समाजवादी दत्न अपने को संगठित करने में लगा है। यदि. 
आगासी निर्वाचन में उसे सफलता मिली और भारतीय संसद 
आर संघांतरित राज्यों के विधान-मंडलों में उसके अभ्यर्थी पर्याप्त 
संख्या में पहुँचे, तो देश की राजनीतिक स्थिति उत्तरदायी सरकार 
की सफलता के अनुकूल हो जायगी। किंतु यह परिस्थिति निर्वाचन 
के पत्चात ही उत्पन्न हो सकेगी । उस समय तक भारत में एक 
दुलीय उत्तरदायी सरकार का अस्तित्व रहेगा ओर उस पर तोक- 
मत के अतिरिक्त किसी प्रकार का नियंत्रण न होगा । 


( रे८९५ ) 


कांग्रेत की स्थिति में परिव्तव--स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस 
की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवतन हो गये हैं। सन्‌ १९४७ के पू्च 
वह समस्त देश की प्रतिनिधि-संस्था थी और कांग्रेस के अध्यक्ष 
को राष्ट्रपति कहा जाता था। ख्तंत्रता के पश्चात उसमें कई 
विच्छेद हुए । पहले समाजवादी उससे बाहर हो गये और 
तत्पश्चात मद्रास और उत्तर प्रदेश के कुछ कांग्र सी सदस्य सरकारी 
बेंचों से अल्ञग बैठने क्गे। बंगाल में डा० प्रफुन्न घोष की 
अध्यक्षता में ऋषक-प्रजा-मजदूर” पार्टी का जन्म हुआ ओर 
१६४० सें, कांग्र स के अध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात आचाये 
कृपलानी ने लोकतंत्रात्मक मोचो! ( 00000400 क#ै:07४ )' 
नाम के एक नये दत् का निर्माण किया, जो गांधीवादो आदर्शों 
को कार्यरूप में परिणत करना चाहता था। यह अब तोड़ दिया 
गया है। इन विच्छेदों के कारण कांग्रत समस्त राष्ट की प्रति- 
निधि-संस्था न रहकर एक दल की प्रतिनिधि-संत्था हो गयी है । 


सरकार और राजनीतिक दल में कया संबंध होना चाहिये, 
यह भी स्वतंत्र भारत की एक महत्वपूर समस्या है। सन्‌ १९४७ 
में श्राचाय कृपलानी ने अध्यक्ष-पद से त्याग-पंत्र देकर, देश का 
ध्यान इस समस्या की ओर प्रभावशाली ढंग से आकर्षित किया 
था। उनके मतानुकूल यह खेद की बात थी कि कांग्रेस कार्य- 
पालिका और केंद्रीय सरकार दोनों एक ही प्रकार के मतों को 
प्रगट करती थीं। उनके सम्मुख एक प्रश्न यह भी था कि कांग्रस 
उस समय तक सरकार को अपना सक्रिय सहयोग कैसे दे सकती 
थी, जब तक उसके अध्यक्ष को उन सब महत्वपूण प्रश्नों से अवगत 
न कराया जाय, जो राष्ट के सम्मुख थे । उन्हें इस प्रश्न का संतोष- 
जनक उत्तर न मिला। फलस्वरूप वे कांग्र स के अध्यक्ष के पद्‌ 
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( २९० ) 


से अलग हो गये। सन्‌ १९५० में यह समस्या पुनः देश के 
सम्मुख आयी । श्री पुरुषोत्तमदास टंडन का अध्यक्ष चुना जाना, 
कांग्र स के अनुदार पक्ष की विजय थी । अतएव पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने कांग्र स कार्य-समिति में सम्मिलित होने में आनाकानी 
की। उन्‍होंने स्प्रथम अपनी सरकार की नीति का कांग्रंस कार्य 
समिति वथा कांग्रेस के खुले अधिवेशन द्वारा समर्थन करवा लिया 
और तब बहुत सममाने-बुझाने के पश्चात कांग्रंस कार्य-समिति 
में सम्मिलित हुए । 


कांग्रेस के भविष्य की समस्या भी देश के सम्मुख है। उसका 
ध्येय भारत को स्वतंत्र बनाना था । कुछ लोगों का विचार था कि 
इस ध्येय की प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस को विघटित कर देना 
चाहिये था। गांधीजी उसे लोक-सेवक-मंडल में परिवर्तित कर देना 
चाहते थे। किंतु अन्य कांग्रसवादी इस मत के न थे । कांग्रेस के 
रचनात्मक काय-कम को पूर्ति के लिए वे उसे एक ठोस संस्था में 
परिवर्तित कर देना चाहते थे। कालांतर में दूसरे पन्ष वालों की' 
विजय हुई । कांग्रस राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्था न रह कर एक राज- 
नीतिक दल सें परिवर्तित हो गयी । उसमें कई बार विच्छेद हुए 
ओर संभवतः भविष्य में भी होते रहेंगे | फल-स्वरूप भविष्य में 
कांग्रस का वह मान न रह जायगा, जो उस समय तक था जब 
वह देश की प्रतिनिधि-संस्था के रूप में, त्रिटिश सरकार से भारतीय 
स्वतंत्रता के संग्राम को लड़ रही थी । 


स्वतंत्र भारत के उक्त पर्यायलोचन से यह स्पष्ट है कि 
भारत-सरकार को गत चार बरसों में देश के आंतरिक 
शासन सें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वह 
उनसें से अधिकांश को सफलतापूर्वक दूर कर सकी है. और जो 


( २९१ ) 


कुछ बची हैं उनके दूर करने के लिए प्रयक्नशीत्ञ है। उसके विपक्ष 
में सब से महत्वपूर्ण बात देश को आर्थिक स्थिति है। वस्तुओं 
का मूल्य वरांबर बढ़ता जा रहा है। सरकार इसे रोकने में 
असमथ है| कुछ दिनों पृ चोर बाजार के भावों से आजकल 
के सरकारी भाव अधिक है। कुछ लोगों के विचार में, देश की 
उक्त परिस्थिति, सरकारी नियंत्रणों के कारण है पर सरकार इस 
विचार से सहसत नहीं है । 


गांधीजी की हत्या--स्वतंत्र भारत के आंतरिक शासन 


विशेषतया सांप्रदायिकता संबंधी नीति से भारतीय जनता के कुछ 
लोग असंतुष्ट थे । उनका विचार था कि डोमीनियन की सरकार 
कांग्रेस की पृवकाल्ीन नीति की भाँति मुखल्मानों का तोषण और 
हिंदू-हितों का बलिदान कर रही थी | पाकिस्तान की सांप्रदायिक 
नीति के कारण उनके विचार और भी उत्तजित हो रहे थे । वहाँ 
एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की जा रही थी जो शरीयत पर 
अवलंबित था ओर जिसमें गेर-मुसलमानों का लेशमात्र भी स्थान 
नथा। विपरीत इसके भारत में एक पार्थिव राज्य ( 560प था 
80806 ) स्थापित किया जा रहा था, जिसमें धम का विचार किये 
बिना सब व्यक्तियों को स्व॒तंत्रतापृ्वंक रहने तथा नागरिकता के 
अधिकारों के भोगने का अधिकार था। फलस्वरूप जब कि पाकि- 
स्तान के हिंदू, अपना सबेस्व छोड़कर वहाँ से भाग रहे थे, भारत 
के मुसलमान स्वतंत्रतापूवंक अपना जीवन बिता रहे थे। साथ ही 
उन्हें इस बात की भी आशंका थी कि पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध 
छिड़ने पर भारत के मुसलमान पंचम वर्ग की भाँति भारत को 
धोखा तथा पाकिस्तान का साथ देंगे और तब मुस्लिम ल्ीगियों का 
यह नारा कि “हँक्ष कर लिंया है पाकिस्तान, लड़ कर॑ लेंगे हिंदुस्तान” 


( २९२ ) 


चरिताथ हो जायगा | अतएव वे चाहते भे कि डोमीनियन सरकार 
तथा प्रांतीय सरकारें मुप्तल्मानों के तोषण की नीति का परित्याग 
कर दें ओर अखंड भारत में हिंदू-राज्य स्थापित करने के लिए 
प्रय्षशील हों। राष्ट्रीय र्वयंसेवक-संघ और दिंदू-महासभा के 
कुछ उग्र सदस्य इस विचार के थे | 

किंतु भारत की डोमीनियन सरकार उतकी यह बात मानने 
में असमथ थी। इसमें संदेह नहीं कि उसने हिंद महासभा के 
कार्य-क्रम की उचित बातों को अपना लिया था किंतु उसके लिए 
यह असंभव था कि वह अपने राष्ट्रीय स्वरूप को छोड़ कर 
सांप्रदायिकता का आवरण धारण करे। अतणब सांप्रदायिकता के 
हिंसात्मक प्रद्शनों को उसने कड़ाई के साथ दबाया । किंतु झससे 
भी अधिक कड़ाई गांधीजी के त्यांग-बज्ञ की थी। कल्नकत्त में 
सांप्रदायिक सद्भावना के लिए आमरण उपवास आरंभ करके 
उन्होंने वहाँ की परिस्थिति को विद्यतू-गति से बदल दिया था। 
दिल्ली में भी उनके उपवास का यही परिणाम हुआ था। धरा 
निर्दोषों के रक्त से रंजित होने से बचा ली गयी थी ओर नर- 
पेशाचिकता का नग्न तांडव न होने पाया था। हिंदू-सांप्रदायिकता- 
वादियों की दृष्टि में गांधी जी के उक्त उपवासों का प्रभाव हिंदू-हितों 
के विरुद्ध था। हिंद जावि तथा भारत-सरकार उनके प्राणों की 
रक्षा के लिए दबती जाती थी और ग्रुखसत्लमान और पाकिस्तान 
अधिकाधिक उहंड होते जा रहे थे । 

ऐसी परिस्थिति में हिंदू-राष्टरबादी, कांग्रेसी सरकार तथा गांधी 
जी की ओर से कुछ खिंचने से लगे। उनके पास कोई ऐसी 
शक्ति तो न थी जिसके आधार पर वे प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी 
तथा डोंमीनियन सरकार का विरोध कर सकते । अतणव उन्होंने 
एक निर्मम, निंदनीय मार्ग अपनाया। सरकार के विरुद्ध षड़यंत्र 


हु ७४३७५ / 


सवा गया जिसका कथित उद्देश्य डोमीनियन सरकार के मंत्रियों 
का वध था। गांधी जी की प्राथनासभा में बस फेंका गया 
दिंतु बार खाली गया | इसके दस दिन पश्चात्‌ नाथूराम विनायक 
गोडसे नामक एक व्यक्ति ने २० जनवरी सन्‌ १६४८ को लगभग 
दो गज के फाँसले से, प्राथना सभा में जाते हुए गांधी जी पर, 
तीन बार गोली चलायी । “वापू” संसार से डठ गये और दूसरे 
दिन उनका नखर शरीर शीतल चंदन की लक्ड्नियों से जलाकर 
भ्रप्त कर दिया गया। अहिंसा का पुजारी हिंसा का शिकार 
बना और समस्त संसार उप्तके वियोग से शोकातुर हो, प्रकाश के 
लिए भटकने लगा । भारत माता का वह लाल उससे छिन 
गया जिसने अपने को अनेक बार अंखलाबद्ध करके उसे खंखला- 
मुक्त करने का साग दिखलाया था | 

भारतीय डोमीनियन की राजधानी में बापू! की हत्या के 
कारण, डोमीनियन सरकार की सफज्ञताओं का रंग बहुत इझुछ 
फीका पड़ जाता है। वे लोग भी, जो हत्या के पूर्व दिन तक 
उसकी प्रशंसा करते थे, उस दिन से उप्तकी आलोचना करने 
लगे और इस वात पर जोर देने लगे कि डोमीनियन सरकार 
का गृह-विभाग अपने काम में असफत् सिद्ध हुआ था तथा 
सरदार वल्लम भाई पदेल के हाथ में तीव विभागों का होना 
अनुचित था । उनके काम के घटाने की बड़ी आवश्यकता थी | 
कुछ तो सरकार के पद-त्याग की भी चर्चा करने लगे ओर 
कुछ ने इस बात पर जोर दिया कि मंत्रि-संडल में सांप्रदायिक 
मंत्रियों का होता ठीक न था। उनके विचार में भारतीय स्वतंत्रता 
की लड़ाई सांप्रदायिकता और पूंजीवाद के शासन के लिए नहीं 
लड़ी गयी थी। कालांतर में डोमीनियन सरकार को परूराष्ट्र- 
तीति की आलोचना की जाने लगी और काश्मीर के प्रश्त पर 
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संयुक्त राष्ट्रसम्मेलन के रुख के आधार पर यह कहा जाने 
लगा कि डोमीनियन सरकार, पर-राष्ट्रसंबंध संचालन में भी 
असफल सिद्ध हुई है । 

बापू? की हत्या के कारण भारत का वातावरण पूर्णतया 
बदल गया है। जो काम वे अपने जीवन काजल में करता चाहते 
थे किंतु न कर सके थे, उनकी म्त्यु के पश्चात्‌ वे सब स्वतः बड़ी 
शीघ्रता से होने ज्ञगे । सांप्रदायिकता का अंत सा हो गया है । नये 
संविधान में संयुक्त निवाचन की व्यवस्था की गयी है और सरकारी 
नोकरियों से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अनुपात मिटा दिया 
गया है। भारत आज सचमुच एक पार्थिव राज्य है जिसमें 
सब धर्मों के अनुयायी स्वतंत्रतापूवक रह तथा नागरिकता के 
अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। यही बापू! की हार्दिक 
इच्छा थी । इसी के लिए वे जीवन पयत भारत-माता की सेवा 
में संलग्न थे । 


्क 


चौदहवाँ परिच्छेद 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ (२ ) 
पर-राष्ट्रसंबंध-संचालन 


पर-राष्ट्र-नीति के मूल सिद्धान्त--राजदूत ओर राजदूतावास--भारत 
श्रोर राष्ट्रसंडल--भारत ओर दक्षिणी पूर्वी एशिया--भारत और चीन--- 
भारत और कोरिया--भआरत और जापान - भारत और दक्षिणी श्रफ्रीका-- 
भारत में विदेशी क्षेत्र--भारत और तिब्बत--भारत और नेपाल--भारत 
और पाकिस्तान ; शरणाथ्ियों की संपत्ति ; आर्थिक बात ; काश्मीर की 
समस्या ; दैदराबाद की समस्या ; विदेशी राज्यों का प्रभाव ; सांप्रदायिक 
वैमनस्थ--भारत ओर संयुक्त राष्ट्रसंघ--परराष्ट्र सम्बन्ध के मूल सिद्धांतों 
का व्यावहारिक स्रूप--पर-राष्ट्रनीति को आलोचना--पर-राष्ट्र-नीति के 
मूल आधार | 

पर-राष्ट्र-नीति के मृर-सिद्धांत--भारतीय डोमिनियन के 
निर्माण के अवसर पर, भारठदीय नेताओं ने डोमिनियन सरकार 
की पर-राष्ट्रतीति के संबंध मे कुछ वक्तव्य निकाले थे । यदि उनका 
तथा उनके पश्चात्‌ निकाले गये वक्तव्यों का हम विश्लेषण कर, तो 
हमें स्व॒तन्त्र भारत की पर-राष्ट्रनीति के निम्नलिखित आधारिभूत 
सिद्धान्त मिलते हैं-- 

(१) संसार के दो प्रधान ग्लों से अपने को अलग रखना। 
द्वितीय महासमर के पश्चात , संसर के विभिन्न देंश दो णुट्ों में 
विभक्त हो गये हैं। उनमें से एक प्रोवियट रूस को अपना नेता 
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सममंता है ओर दूसरा संयुक्त-राज्य अमरीका को । दोनों की 
विचारधाराओं में आधारभूत भेद हैं। भारत इन दोनों शुट्रों में 
से किसी का साथ नहीं देना चाहता। वह प्रत्येक प्रश्न पर 
स्वतन्त्रतापूषक विचार करके, स्वतन्त्र निणय के पक्ष में है। 

(२) दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों को, अपने हित तथा 
अन्य बातों के लिए, एक दूसरे से प्रथित करना । 

(३ ) जब कभी जिस किसी ढंग से सम्भव हो, संसार की 
शान्ति को बढ़ाना | 

(४ ) निबल्ल राष्ट्रों का पक्ष अहण करना, चाहे ऐसा करने में 
उसे उन राष्ट्रों की अप्रसन्नता का ही सामना क्‍यों न करना पड़े 
जिनका उनसे स्वाथथ-साधन होता हो । 

( ४ ) उन उद्दश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त-राष्ट्रसंध का अधिक 
से अधिक प्रयोग करना, जिनके लिए वह स्थापित किया गया है। 

(६ ) संसार के विभिन्न देशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित ' 
करता, जिससे भारत संसार की ओर संसार भारत की गतिविधि 
से परिचित हो जाय। 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत का पर-राष्ट्रसंबंध संचालन इन्हीं 
आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार हो रहाहै। केवल तटस्थता शब्द 
को अधिक विस्तृत व्याख्या कर दी गयी है । श्री जवाहरलाल नेहरू 
के मतानुकूल, तटस्थता शब्द निरंतर सुप्रावस्था का ग्योतक नहीं 
है। वह उस सकारात्मक क्रियाशीज्शा का परिचायक है जिसके 
अनुसार शांति-भंग या स्वतंत्रता के खतरे के अवसरों पर आवश्यक 
कारवाई की जा सकती है । 


राजदूत ओर राजद्तावास--ख्वतंत्र होने के प्॑बात्‌ भारत 
ने विभिन्न देशों के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त किये हैं। इनमें 


छः 


से कुछ को राजदूत ( &7708588007 ), कुछ को पूर्ण अधिकारी 
दूत ( 70४0५ 7]0790/०70६०७ए ), कुछ को हाई कमिश्नर 
ओर कुछ को कांसल-जनरल कड्ा जाता है। दूसरे देशों के प्रति- 
निधि भारत में रहते हैं। उनके भी कई बग हैं। इन राजदूतों 
ओर प्रतिनिधियों के कारण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति वथा 
अंतरोष्ट्रीय संबंध-संचालन में बड़ी सुविधा होती है। भारत को 
संसार के विभिन्न देशों में होनेबाली बातों की प्रामाणिक सूचना 
मिलती है और अन्य देशों को मारत में होनेवाली बातों की । 
राजदूत, मित्र या तटस्थ देशों में ही रहते हैं । युद्ध के दिनों में 
शत्रु-राज्यों से विभिन्न राज्य अपने राजदूतों को वापस बुला लेते 
हैं। कभी-कभी प्रामाणिक सूचना की प्राप्ति के लिए, राजदूत 
अपने देशों की सरकारों द्वारा अल्प काल के लिए बुलाये जाते है । 
राजदूत या प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, प्रत्येक दूतावास में कई 
अन्य अधिकारी भी होते हैं। विदेशों से सांस्कृतिक संबंधों की 
स्थापना के लिए सांश्कृतिक संबंधों को भारतीय कोंसिल' ([70085 
(/0घ50०) 6६ 00०४ 8०॥७४०४५ ) की स्थापना की गयी है 
ओर कभी-कभी भारतीय मंत्री तथा नेता विदेशों को इसी उद्देश्य 
से जाते हैं। इस संबंध में श्री जवाहरलाल नेहरू का हाल ही में 
किया गया संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा का दौरा विशेषतया 
उल्लेखनीय है । 
+ ९ 
भारत ओर राष्ट्रमंडल-- भ[रतीय स्वतंत्रता ऐक्ट के पूष 
भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग था| स्वतंत्रता ऐक्ट के पश्चात्‌ 
भारत को डोमीनियन का दर्जा मिल्ा और यह ब्रिटिश डोमी नियनों 
के राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया | इनका परस्पर संबंध वेस्टमिंस्टर 
स्टेच्यूट के अनुसार था। डोमीनियन की स्थिति सें ही, भारत ने 
संपूर्ण प्रभुता-संपन्न लोकतंत्रात्मक गण-राज्य होने का निश्चय किया । 
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फलस्वरूप संवैधानिक दृष्टि से उसका ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहना 
असंभव हो गया। राष्ट्रमंडल के सब सदस्य 'डोमीनियन! कहे 
जाते थे, भारत एक स्वतंत्र राज्य था। उनमें से प्रत्येक में ऋडन 
( 07०५7 ) के प्रतिनिधि-स्वरूप गवनंर जनरल का अस्तित्व था, 
किंतु स्वतंत्र भारत में ऐसा न हो सकता था। राष्ट्रमंडल्न का नाम 
हो ब्रिटिश राष्ट्रमडल था ओर भारतीय राष्ट्र ब्रिटिश राष्ट्र न था। 
किंतु भारत का ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पू्णरूपेण अलग हो जाना 
न तो उसके अन्य सदस्यों को पसंद था और न स्वयं भारत को | 
कुछ लोगों के मतानुकूल वह भारत के भी हित में न था। किंतु 
संपूर्ण प्रभुता-संपन्‍न लोकतत्रात्मक गणु-राज्य क्रो राष्ट्रमंडल् में 
रखने की समस्या भो बड़ी कठिन थी । इसके हल के लिए अप्रेतत 
सन्‌ १९४९ में राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्रियों का एक सम्मेत्नन लंदन 
में हुआ | उसमें यह निश्चित किया गया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल को 
भविष्य में केवल राष्ट्रमंडल कहा जायगा । डोमीनियन शब्द को 
निकाल दिया गया ओर क्राउन के स्थान पर राजा ( 78 ) शब्द 
स्वीकार किया गया। भारत ने स्वतंत्र सहयोग के लिए इगलंड 
के राजा की आवश्यकता को स्वीकार किया। सममोते की उत्त 
भावना के कारण भारत आज भी, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना 
हुआ है ओर उसे वे सब अधिकार, रियायतें ओर उन्मुक्तियाँ 
प्राप्त ह, जो डोमीनियन की स्थिति में प्राप्त थीं । 

स्वतंत्र भारत के उक्त निशय से कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं । 
सद्घांतिक दृष्टि से इस बात पर जोर दिया जाता है कि किस प्रकार 
एक संपणं प्रभुत्व संपन्‍न देश, दूसरे देश के राजा की आवश्यकता 
के बंधन को रवीकार करके स्वतंत्र सहयोग के आधार पर राष्ट- 
मंडल में रह सकता है। कुछ क्ोग कांग्रेस की पूवकालीन 
घोषणाओं के आधार पर, राष्ट्मंडल की सदस्यता को अनुचित 


(६ २९९ ) 


सममते हैं और कुछ यह कहते हैं कि नये संबंध के कारण, 
भारत ने तटस्थता की नीति का परित्याग करके, एंग्लो-अमरीकन 
गुट्ट को परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है। मौजूदा सरकार के 
मतानुकूल ये आलोचनाएं व्यथ हैं। नये संबंध द्वारा भारत- 
सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, जो उप्तको पूर्ण स्वतंत्रता 
तथा पर-राष्ट्र संबंध में तटस्थता को नीति के अनुकूल न हो | 


भारत ओर दक्षिणी पूर्वी एशिया --स्ंवतंत्रता के गत 
चार वर्षो में भारत को दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीति में काफी 
दिल्लचस्पी लेनी पड़ी है। कोरिया से इण्डोनेशिया तक का समस्त 
प्रदेश उथल-पुथल की अवस्था में है। दो प्रतिद्वन्दी अपनी विचार- 
धाराओं एवं कार्य-पद्धति के कारण, इसकी अवस्था को और भी 
अधिक बिगाड़ने में लगे हें। एंजो-अमरीकन गुट्ट के देश इसे 
अस्त-व्यस्त अवस्था में इस लिये रखना चाहते हैं, कि युरुप के 
विभिन्न देश, अपनी मौजूदा स्थिति को सुधोर कर, इसे पुनः अपने 
अआधिपत्य में रखने के योग्य बन जाय। साम्यवादियों का प्रभाव 
भी नित्यप्रति बढ़ता जा रहा है पर संभवतः इतना अधिक नहीं, 
जितना एंग्लो-अमरीकन गुट्ट के लोग कहते हैं। इन दोनों प्रति- 
द्ंदियों के बीच में, इस प्रदेश के विभिन्न देशों के देशभक्त हैं, जो 
अपने देशों को साम्राज्यवादी शक्तियों के पंजे से छुड़ा कर, संसार 
के अन्य स्तंत्र राष्ट्रों की भाँति, मर्यादापूबंक रखना चाहते हैं। 


निबल जातियों का उमारना, खतंत्र भारत की प्र-राष्ट्रनीति 
का एक मूल मंत्र है। दक्षिणी-पूर्वी एशिया में उसने इसी नीति 
को कार्यान्वित करने प्रयत्न किया है। जब हॉलड ने इंडोनेशिया 
की नवनिर्मित रिपब्लिक पर नुझंस अत्याचार आरंभ किये, 
भारत ने इस समस्या पर विचार करने के लिए एशियायी देशों के 


( ३०० ) 


एक सम्मेलन को आमंत्रित क्रिया। इसके पं सन्‌ १६४७ में इस 
अकार का एक गेर-शरकारी सम्मेज्ञन हो चुका था। २० जनवरी 
सन्‌ १९४९ से नये सम्मेलन के अधिवशन दिल्ली में आरंभ हु 
ओर इसमें एशिया के १७ विभिन्न देशों ने, जो संयुक्त-राष्ट्रसंघ के 
भी सदस्य थ, भाग लिया। भारत के कहने पर, विभिन्न एशियायी 
देशों ने, हालंड के हवाई जहाजों को अपने प्रदेश के ऊपर से 
जाने को मना कर दिया। सम्मेज्ञन ने इंडोनेशिया के संबंध में 
तीन प्रस्ताव पास किये। पहले सें संयुक्त-राष्ट्रसंघ की सुरक्षा- 
परिषद्‌ से यह सिफारिश की गयी थी कि १ जनवरी सन्‌ १६५० 
तक इंडोनेशिया की प्रभ्भुता उसे हस्तांतरित कर दी जाय । दूसरे 
में सम्मिलित विभिन्न राज्यों से यह कहा गया था कि बे 
संयुक्त-राष्ट्रसंध में अपने प्रतिनिधियों, तथा राजदूतों को इस 
सम्बन्ध में एक दूसरे के साथ परामशं करने का आदेश दें। 
तीसरे में उस व्यवस्था पर जोर दिया गया था जिसके अनुसार 
सदस्य-राज्य एक दूसरे का परामशं लें तथा एक दूसरे के साथ 
सहयोग कर सके। भारत द्वारा निर्दिष्ट उल्छ्य से एशियायी 
सम्मेलन के बुल्ञाये जाने के कारण, कुछ देशों में सनसनी फैली । 
उसकी आल्लोचना यह कर की गयी छि बह एशियायी देश का 
नेतृत्व करना चाहता था ओर एक प्रथक एशियायी गुट्ठ के बनाने 
के लिए प्रयत्नशील था। इसमें कोई आश्रय की बात न थी। 
स्वाथंपरायण देश साधारणतया इस प्रकार की आलोचना करते 
हैं। सम्मेलन के आमंत्रित करने में, भारत न तो एक प्रथक गुट् के 
निर्माण का दोषी था और न एशिया के नेतृत्व ग्रहण करने का । 
पर संयुक्त-राष्ट्रसंघ के अंतगंत वह यह अवश्य चाहता था कि 
अमरीकन पूजी की सहायता से थुरुप के देश, एशियाई देशों के 
न्‍्यायोचित राष्ट्रीय के उत्थान में अड़चन न डाल सके |! 


( ३०१ ) 


इंडोचाइना के संबंध में भारत का दृष्टिकोण न्यूनाधिक इसी 
प्रकार का है। यह प्रदेश फ्रांस के कानूनी आधिपत्य में है, पर 
यहाँ के निवासियों ने; फ्रांस का विरोध करके, वाइटनाम 
( 0१७ ७ ) नाम की रिपब्लिक का निर्माण किया है। 
फ्रांस ने, इसे दबाने के लिए, कंबोडिया के भूतपू् सम्राट, बाओ 
दायी की अध्यक्षता में अपनी कठपुतल्ली सरकार की स्थापना को 
है | इस्डोचाइना का लगभग नौ-दर्शांश वाइटनाम रिपब्लिक के 
श्रधीन है और एक दशांश बाओ दायी के अधीन । साम्यवादी 
चीन ने वाइटनाम रिपब्लिक को अभिज्ञात कर लिया है ओर 
भारत ने भी यही किया है) श्री जवाहरलाल नेहरू के मतानुकूल 
भारत उप्त सरकार के अभिज्ञात काने में असमर्थ था, जो 
सैनिक बल पर अवल्ंबित थी और जिसकी रक्ञा और परसराष्ट्र- 
संबंध-संचालन का उत्तरदायित्व एक ग़र-एशियायी शक्ति के 
अधीन था । 

दक्षिणी-पूर्वी एशिया की स्थिति पर, १० जनवरी सन्‌ १९४० 
को बुलाये गये कोलंबो-सम्मेलन में भी, विचार किया गया। 
इसमें राष्ट्रमंडल के बेदेशिक मंत्री सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन के 
कार्यक्रम में, दक्षिणी-पूर्वी एशिया के संबंध में निम्नलिखित तीन 
महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित की गयी थीं--( १ ) प्रदेश का आशिक 
सुधार, (२) साम्यवादी प्रचार रोकने की समस्या, (३) प्रदेश की 
रज्ञा की समस्या । सम्मेलन के मतानुकूल दूसरी समस्या के हल 
के लिए यह आवश्यक'था कि इस प्रदेश का आर्थिक विकास किया 
जाय । अतणव राष्ट्र-मंडल के विभिन्न सदस्यों ने, इस काम की 
पूर्ति के लिए, इस प्रदेश में अपने हित के अनुपातानुसार सहायता 
देते का वचन दिया है । रक्षा के लिए राष्ट्र-मंडल के कुछ सदस्य 
झटलांटिक-पेक्ट को भांति एक पेसीफिक-पकट के पन्ष में थे ।' 


( औणरे ) 


किंतु श्री जवाहरज्ञाल नेहरू इसके पक्ष में न थे। फलस्वरूप ऐसे 
पेक्ट का निर्माण न हो सका । 


भारत और चीन--गत ३५ वर्ष से चीन की अवस्था 
असंतोषप्रद रही है| इप्त काल के आरंभ में चीन ओर जापान में 
युद्ध चल्ल रहा था ओर च्यांग-काई-शक के नेतृत्व में चीन की 
राष्ट्रीय सरकार जापान से युद्ध करने में संलग्न थी। दूसरे महा- 
समर के काल में चीन में साम्यवाद का प्रसार हुआ, ओर 
जापान की पराजय के पश्चात्‌ उसके आंदोलन ने इतना जोर 
पकड़ा कि आजकल न्यूनाधिक समस्त चीन साम्यवादी कहा जा 
सकता है । चीन को राष्ट्रीय सरकार ने इसका भी विरोध किया 
किन्तु उसे किसी प्रकार की सफलता न मिली। अन्त में वह 
फारमूसा के टाप को चल्नी गयी है । फल-स्वरूप लाल चीन और 
राष्ट्रीय चीन का गृह-युद्ध एक प्रकार से समाप्त सा हो गया है 


किक 


चीन के सम्बन्ध में भारत को एक नाजुक परिस्थिति का 
सामना करना पड़ा। साम्यवादी प्रसार के पव, भारत चीन की 
राष्ट्रीय सरकार के अनुकूल था । चीन की पीपुल्स रिपब्लिक की 
घोषणा के पश्चात्‌, उसके सम्मुख लाल चीन की सरकार के 
अभिज्ञात करने का प्रश्न आया । आरंभ में इंगलेंड और अमरीका 
लाल चीन के विरोधी थे। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य था और 
कुछ लोगों का अनुमान था; कि वह इस बात में इगलंड का साथ 
देगा। ऐसा करने से वह निश्चित रूप से एंग्लो-अमरीकन 
गुट् के अन्तगंत आरा जाता। लाल चीन के अभिन्नात करने से 
इज्ललड ओर अमरीका के विरोध की आशंका थी । किन्तु भांरत 
ने इस समस्या के हल में किसी भी गुट का साथ न दिया। 
स्वतंत्र निणय के आधार पर उसने लाल चोन की सरकार को 


( रे०३ ) 


अभिज्ञात कर लिया। कालांतर में आर्थिक, जोखिम के कारण, 
सा ने भी लाल चीन की सरकार को अभिज्नात कर 
लिया है.। 


भारत ओर कोरिया -- दूसरे महासमर के पूब कोरिया 


जापान के अधीन था। वहाँ के निवासी इसे नापसन्द करते थे 
ओर स्वतंत्र कोरिया के निर्माण के पक्ष में थे। फत्न-स्वरूप महा- 
समर के काल में ही याल्टा ( ४०१७ ) और पोदसडैम ( ? ०८७- 
१७7४ ) के सममोतों के अनुसार, मित्र-राष्ट्रों ने स्वतंत्र कोरिया के 
निर्माण का निश्चय किया । मई सन्‌ १९४६ में जापान के आत्म- 
समपण के पश्चात्‌ , ३८ वे अज्षांश द्वारा कोरिया के दो भाग कर 
दिये गये इस प्रकार उत्तरी कोरिया सोवियट रूस के प्रभाव-क्षेत्र 
में आ गया और दक्षिणी कोरिया अमरीका के प्रभाव-्षेत्र में । 
आरभ ही से कोरिया के उक्त दोनों भागों का संबंध तनावनी का 
था। उत्तरी भाग ने, समस्त देश के लिए, सोवियट रूस के ढंग 
का सा एक साम्यवादी संविधान बनाया और इस बात पर जोर 
दिया कि विदेशी सनाएं देश से हटा लो जाय । दक्षिणी भाग ने 
भी अपना लोकतंत्रामक संविधान बनाया । उसकी राष्ट्रीय असंबली 
ने, संयुक्त-राष्ट्रसंघ से, प्रस्ताव पास करके, कहा कि अमरोकी 
सेनाएं दक्षिणी कोरिया में बनी रहें । रूस ओर उसके साथी देशों 
ने उत्तर कोरिया की सरकार को अभिज्ञात किया ओर ब्रिदेन और 
अमरीका ने दक्षिणी कोरिया की सरकार को। माच सन्‌ १९४९ 
को उत्तरी कोरिया और रूस की सरकारों में एक आर्थिक ओर 
सांस्कृतिक समझौता हुआ जिसके कारण उत्तरी कोरिया की आर्थिक 
स्थिति दक्षिणी कोरिया की अपेक्षा श्रेष्ठर हो गयी ओर वह समस्त 
देश की एकता के लिए प्रयन्नशील हुआ | अगस्त सन्‌ ५६४६ में 
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उत्तरी कोरिया की सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण 
किया । मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ के विचाराधीन किया गया । उसने 
उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया ओर उसके सदस्यों 
ने, संयुक्त-राज्य अमरीका के नेतृत्व में, सेनिक बल द्वारा, उत्तरी 
कोरिया को पराजय का निश्चय किया | 

कोरिया की उक्त स्थिति के कारण, भारत को एक कठिन 
समस्या का सामना करना पड़ा । सुरक्षा-परिषद्‌ के निणंय के अनु- 
सार उसने यह तो स्वीकार कर लिया कि उत्तरी कोरिया आक्रप्रण 
का दोषी है, पर परंपरागत शांति-प्रियता के कारण, वह इसलिए 
तेयार न था कि अन्य देशों की भाँति भारतीय सेनाएं भी उत्तरी 
कोरिया के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हों। उसके उक्त निर्णय की 
संयुक्त-राज्य अमरीका और ब्रिटेन में बड़ी आलोचना हुईं, पर बह 
अपने निश्चय से लेशमात्र भी न डिगा। उत्तरी कोरिया के विरुद्ध 
युद्ध में सम्मिलित होने से वह प्रगट रूप से एंगलो-असरीकन गुट्ट 
में आ जाता । ऐसा करना उसकी पर-राष्ट्र नीति के आधारभूत 
सिद्धांतों के विरुद्ध था । काह्ञांतर में चीन की साम्यवादी सरकार 
ने खुल्लमखुल्ला उत्तरी कोरिया की सहायता करना आरंभ कर 
दिया । फल्नस्वरूप यह लड़ाई, जो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में, 
गृह-युद्ध के रूप में आरंभ हुई थी, संसार-व्यापी महासमर में 
परिवर्तित होने की दिशा! में अग्रसर दिखलायी पड़ रही है । 

इस गंभीर परिस्थिति को रोकने के लिए, भारत के प्रधान मंत्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने, शांति-बाहक बनने की कोशिश की । 
समस्त संसार को बिद्ति था कि कोरिया की लड़ाई उत्तरी और 
दक्षिणी कोरिया में नहीं, वरन्‌ सोवियट रूस और संयुक्त-राज्य 
अमरीका में थी । साम्यवादी चीन निडर होकर, उत्तरी कोरिया की 
सहायता इसलिए कर रहा था कि अमरीका की सरकार ने उसे अन् 
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तक अभिज्ञात न किया था। फत्नस्वरूप १२ जुलाई सन्‌ १९४० को 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने माशल स्टैज्िन और संयुक्त-राज्य 
, अमरीका के गृह-सचिव डोन एचेसन दोनों के पाप्त निम्नलिखित 
आशय का एक संदेश भेज्ञा-भारत, कोरिया की लड़ाई को 
सीमित करने तथा उसके शांतिमय निणय के पत्त में है। इस 

उदृश्य से वह चाहता है कि सोवियट रूस के प्रतिनिधि सुरक्षा- 
परिपद में पुनः सम्मिलित हों, साम्यवादी चीन को उसमें एक 

स्थान मिल्ते ओर संयुक्त-राज्य अमरीका, सोवियट रूप और 
साम्यवादी चीन की सरकारें, अन्य शांतिप्रिय सरकारों के सहयोग 
से, कोरिया की लड़ाई बंद करने तथा उसकी समस्या को स्थायी 

रूप से हल करने के लिए प्रयत्नशील हों । माशल स्टैलिन ने उच्त 
संदेश से सहमति प्रगट की । “में शांति स्थापित करनेवाले आपके 
प्रयत्न का स्वागत करता हूँ। में आपके इस विचार से परणुतया 

सहमत हूं कि सुरक्षा-परिषद्‌ में कोरिया में शांति की समस्या हत्ञ 
की जाय और उसके विचारों में साम्यवादी चीन के सहित पाँचों 
महाशक्तियाँ भाग लें। शीघ्र निणय के लिए मैं यह भी उपयुक्त 
समझता हूँ कि सुरक्षा-परिषद कोरिया के निवासियों के प्रतिनिधियों 
को भी सुने ।” डोन एचेसन का उत्तर इससे भिन्न था। संयुक्त-राष्ट्र- 
संघ के उद्द श्यों की प्रशंसा करने के पश्चात्‌ , उप्तमें साम्यवादी 
चीन को सुरक्षा-परिषद्‌ के सदस्य बनाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
विचार प्रगट किये गये थे-- हमारे विचार में चीन की प्रतिह्नन्दी 
सरकारों में से सुरक्ता-परिषद्‌ का स्थान किसे मिले, इसका निर्णय 
संयुक्तरराष्ट्रसंघ ही कर सकता है। इस समय, इस संबंध में, 
सदस्य-राष्ट्रों में, मतभेद है। में जानता हूँ कि आप इस बात में 
मुझसे सहमत होंगे कि इसका निर्णय गेर-कानूनी आक्रमण या 
किसी अन्य ऐसे आचरण के अनुसार न होना चाहिये जो संयुक्त- 
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राष्ट्रसंघ को धमका या दवा कर उससे किसी काम को करना 
चाहते हो ।” अमरीका के गृह-सचिव का उक्त उत्तर शीघ्र हल् के 
अनुकूल न था | फल्षस्वरूप किंचित काल के लिए शांति स्थापना का 
प्रयत्न स्थगित कर दिया गया है ओर प्रतिद्वंदी सेनाओं के रणानन्षेत्र 
बन जाने के कारण, नित्य प्रति कोरिया का विध्व॑ंप्त होता जा 
रहा है । 
[को ९ 
भारत और जापान--छितीय महासमर के पूर्व जापान 


एशिया का सबसे अधिक उन्नतिशील देश था। भारत के राज- 
नीविज्ञ उसकी उन्नति के लिए उसकी प्रशंसा तथा चीन में उसकी 
साम्राज्यवादी नीति के लिए उसकी निंदा करते थे। द्वितीय महा- 
समर में, आत्म-समपण के पश्चात्‌ वह एक प्रकार से संयुक्त-राज्य 
अमरीका के अधीन कर दिया गया है। उसके साथ अभी तक 
कोई संधि भी नहीं की गयी है। जनवरी सन्‌ १६४० में कोलंबो 
के सम्मेलन में इस प्रश्न पर भी विचार किया गया। सम्मेलन में 
राष्ट्रमंडल के वेदेशिक सचिव सम्मिलित थे । सम्मेलन के सदस्य 
इस बात पर सहमत थे कि जापान के साथ शीघ्रता से संधि की 
जाय, पर संयुक्त-राज्य अमरीका के हितों के कारण, उसने इस 
संबंध में कुछ भी निश्चय नहीं किया कि संधि किस प्रकार की 
हो। भारत कोलंबो सम्मेलन के उक्त निणंय से सहमत है। वह 
एशियायी देशों को युरुप और अमरीका के आधिपत्य से मुक्त 
करने की नोति को स्वीकार कर चुका है । 


भारत और दक्षिणी अफ्रीका--पिछले छुछ बरसों से 
भारत ओर दक्षिणी अफ्रीका का संबंध संतोषप्रद नहीं रहा है। 


इसका भुख्य कारण दक्षिणी अफ्रीका द्वारा प्रवासी भारतीयों के साथ 
दुव्यबहार है| उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में, बहुत से भारतीय 
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मजदूर, दक्षिणी अफ्रीका को सरकार को माँग पर, उस देश को 
गये थे। उनके परिश्रम के कारण वहाँ का आर्थिक विकास 
हुआ । मजदूरों के साथ-साथ व्यापारी भी गये ओर इस प्रकार 
अनेक भारतीय, दक्षिणी अफ्रीका के अधिवासी बन गये | 
कालांतर में वहाँ के युरोपीय निवासी उनसे इसलिए भयभीत 
हुए कि उनके कारण उनके जीवन का स्तर गिर जायगा । भारतीय 
मितव्ययी थे और परिश्रम अधिक करते थे। अपने इन गुणों 
के कारण वे अवांछुनीय समझे! गये और उनके साथ ऐसा 
व्यवहार किया जाने लगा कि वे दक्षिणी अफ्रोका को छोड़कर 
अपने देश को चले जायें। सरकार ने आर्थिक सहायता देकर भी 
उन्हें दक्षिणी अफ्रीका से चले जाने की चीति अपनायी। पर 
उसे विशेष सफलता न मिलती । 

स्वतंत्रता के पूबे, त्रिटिश राष्ट्रममंडल के सदस्य होने के नाते, 
भारत-सरकार ने दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों की स्थिति सुधारने 
के कई प्रयत्न किये थे । इसके पूर्व महात्मा गांधो ने इसी उद्देश्य 
से सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। पर छोटी-मोटी बातों के 
अतिरिक्त, भारतीयों की स्थिति में कोई ऐसा परिवर्तन न हो 
सका था, जो उनकी स्थिति को संतोषप्रद बना सकता | युनाइटेड 
पार्टी के नेता फोल्ड-माशेल स्मद्स इस बात पर दृढ़ थे कि दक्षिणी 
अफ्रीका में रंगीन जातियों को श्वेत जातियों के समकक्ष स्थान 
नहों मिल सकता । वे यह भी चाहते थे कि जातीय भेद्‌-भाव के 
आधार पर भारतीयों के रहने के क्षेत्र निर्धारित कर दिये जाय । 
भारत-सरकार तथा दक्षिणी अफ्रौका के अधिवासी भारतीय, 
दक्षिणी अफ्रीका की सरकार की दक्त नीति से सहमत न थ । 

दूसरे महासमर के अन्त के पश्चात्‌ नव निर्भित संयुक्त राष्ट्र 
सघ ने मनुष्य के मानवीय अधिकारों की घोषणा को। इधर 
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भारत भी स्वतंत्र हो गया। फन्न-स्वरूप भारत सरकार ने, समस्त 
प्रवासी भारतोयों और विशेष कर दक्षिणी अफ्रोका के अधिवासी 
भारतीयों की स्थिति के सुधारने के गुरुतर काम को अपने ऊपर 
लिया। दक्षिणी अ्फ्रोका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ में शिकायत 
की गयी । उसके आरोपों की सत्यता तो स्वीकार कर ली गयी, 
पर दक्षिणी अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्रसंध के निरेशों को मानने से 
इनकार कर दिया। अंत में साधारण असेंबली ने अपने एक 
प्रस्ताव द्वारा भारत, पाकिस्तान ओर दक्षिणी अफ्रीका को यह 
परामशं दिया कि वे इस मामले को संयुक्त राष्ट्रसंघ के चाटर 
तथा मानवीय अधिकारों की घोषणा के अंतर्गत एक गोलमेज 
परिषद्‌ में सुन्नका लें । 

साधारण असेंबल्ली के उक्त निर्णय के होते हुए भी दक्षिणी 
अफ्रीका की सरकार ने जातीय भेदभाव की नीति में किसी प्रकार 
का परिवतन हीं किया | फील्ड माशल स्मट्प और उनकी पार्टी 
के स्थान पर, सन्‌ १६४८ के निर्वाचन में, डाक्टर मेलन ()(७)&7) 
ओर उनकी नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनी । जातीय भेद्-साव 
की नीति में इसका कारययक्रम युनाइटेड पार्टी से भी अधिक उम्र 
दे । डाक्टर मेल्नन के मतामुकूल “अब वह समय आ गया है कि 
दक्षिणी अफ्रीका के निवासियों की समस्या उनके वण के आधार 
पर हल कर ली जाय ।” फलस्वरूप दक्षिणी अफ्रीका को पाल्ममेंट, 
ग्रप एरियास बिल्लों पर विचार कर रही है जिनके अनुसार भार- 
ताीयों, अफ्रीकी जातियों, तथा युरोपियनों के ऐसे क्षेत्र निधोरित 
कर दिये गये हैं जिनका परस्पर किसी प्रकार का संबंध न होगा । 
दक्षिणी अफ्रोका की सरकार की उक्त नीति के कारण, जो मान- 
बीय अधिकारों के सिद्धांत के विरुद्ध हैं, भारत-सरकार ने संयुक्त 
राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित गोलमेज़-परिषद्‌ के विचारों में भाग लेने 
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से इनकार कर दिया है। फल-स्वरूप यह समस्या अभी तक हल 
नहीं हो पायी है। किंतु यह बात निर्विवाद है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ 
के निणयानुसार, इस समस्या के संबंध में भारत की नैतिक विजय 
हो चुको है | दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के आंदोजन भी चल 
रहे हैं । संभवत: उन्हीं के त्याग-बल पर इस समस्या का अंतिम 
हल मिह्न सकेगा । 


भारत में विदेशी ज्षेत्र --स्वतंत्र होने के समय भारत में 
कुछ विदेशी ज्षेत्र थे। पांडीचेरी, कारीकत्, यवाम, साही और 
चंद्रतगर नाम के नगर फ्रांस के अधिकार में थे और गोआ, 
डमन, आर ड्य के नगर पुतंगाल के अधिकार में । स्वतंत्र भारत की 
सरकार, विदेशों के इन अधिकारों को अनुचित समझती थी 
अतएव उनके भारत में मिल्लाने की समस्या पर विचार फिया जाने 
लगा। फ्रांस की सरकार ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है 
कि यदि जनादेश ( ३८४०/७४०१७०७ ) भारत से मिलने के पक्ष 
में हुआ तो ये क्षेत्र भारत-सरकार को हस्तांतरित कर दिये जायगे 
चंद्रनगर में इस प्रकार का मत-संग्रह कर लिया गया है ओर उस 
नगर का वास्तविक शासन भारत-सरकार के अधीन हो गया है । 
निकट भविष्य में अन्य नगरों के भाग्य का निर्णय इसी आधार 
पर किया जायगा । पुतंगाल को भी इसी नीति के अनुसार अपने 
क्षेत्रों को भारत-सरकार के अधीन करना पड़ेगा। इस प्रकार 
निकट भविष्य में भारत में एक भी ऐसा क्षेत्र न रह जायगा, जो 
किसी विदेशी सरकार के अधीन हो । 

भारत और तिब्बत--भारत के उत्तर में हिमालय के 


उस पार तिब्बत का पहाड़ी प्रदेश है। इसके अधिकांश निवासी 
बौद्ध धर्म को 'मानते हैं। अतिकाल से देश में दो सरकारों का 


( ३१० ) 


अस्तित्व रहा है; प्रथम पंचन छामा की सरकार ओर दूसरी डल्ाई 
लामा की सरकार | पंचन लामा बुद्ध अमीतव के अवतार समफे 
जाते हैं ओर डलाई लामा बोधिसत्व के। आध्यात्मिक दृष्टि से 
पंचन लामा का स्थान डल्लाई छामा की अपेक्षा उच्चतर है, पर 
सांसारिक दृष्टि से डलाई लामा का स्थान उच्चतर समभा जाता 
है; विशेषतया इसलिए कि १७ वों शत्ताब्दी में एक मंगोल राजा 
ने उन्हें तिब्बत का गवनेर नियुक्त किया था। देश के उक्त राज- 
नीतिक अनैक्य के कारण, विदेशियों को उसके मामलों में हस्तक्षेप 
करने का श्रवसर मिला है। साम्यवादी चीन ने भी इसी आधार 
पर उस पर आक्रमण किया है | े 

साम्यवादी चीन के आक्रमण वथा भारत पर उसकी प्रति- 
क्रिया का विवरण देने के पूत्र हमें यह जान लेना चाहिये कि 
व्यवहार में तिब्बत का चीन के साथ क्‍या संबंध रहा है । कानूनी 
दृष्टि से तिब्बत चीन के आधिपत्य को कुछ अंश तक मानता आया 
है। पर वास्तव में वह न्‍्यूनाधिक स्वतंत्र रहा है। पंचन ल्ामा 
का पक्ष लेकर भूतकाल में चोन ने इस बात का प्रयत्न अवश्य किया 
है कि देश पर उसका प्रभाव बना रहे ओर उसकी राजनीतिक 
एकता न स्थापित होने पावे । पर डलाई लामा की सरकार ने चीन 
के आधिपत्य का बिरोध किया है | अंत में पंचन लामा और 
डलाई ज्ञामा का विरोध इतना अधिक बढ़ा कि पंचन लामा को 
देश छोड़कर भागना पड़ा। सन्‌ १६३७ में उन्होंने तिब्बत में 
लोटने की कोशिश को, पर उनकी हार हुई और कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ उनका स्वगंवास हो गया । 

तिब्बत में प्रचलित विचार-घारा के अनुसार पंचन लामा और 
डलाई लामा को मृत्यु के पश्चात्‌ उनका पुनजन्म'होता है । जिस शिशु 
के रूप में वे आते हैं उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं ओर खोज द्वारा 


(६ ३११ ) 


उसका पता लगाया जा सकता है। पंचन लामा की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उनका पुन्जन्म साम्यवादो चीन में हुआ और उसने उनका पत्ष 
ग्रहण करके, उन्हें पदासीन करने के लिए, तिब्बत पर आक्रमण 
कर दिया । इसके दो अन्य कारण भी हैं--( १) डलाई लञामा की 
सरकार चीन के आधिपत्य की विरोधिनी है और ( २ ) कोरिया 
की स्थिति के कारण चीन को विदेशी आक्रमण का भय है। 
अतएबव अपनी रक्ता के लिए वह तिव्बत में अपनी स्थिति को 
अधिक से अधिक दृढ़ बनाना चाहता है। 


तिब्बत, भारत का पड़ोसी देश है। अतएवं भारत-सरकार 
चाहती है कि उस देश में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो 
जिससे उप्तकी शांति ओर व्यवस्था में बाधा पहुँचे ओर उसका 
कुप्रभाव भारत पर भी पड़े। वह तिब्बत की समस्या को शांतिपूर्ण 
तरीकों से हल करना चाहती है। अतणएवं जब साम्यवादो सेनाओं 
ने तिब्बत पर आक्रमण किया ओर डल्नाई लामा को अपनी राज- 
धानी छोड़कर भागना पड़ा, उसने आक्रमण के विरुद्ध आपत्ति 
की ओर यहाँ तक स्पष्ट कर दिया कि जब तक चीन की सेनाएं 
न रुक्ेंगी, तिब्बत का शिष्टमंडल पीकिंग को शांतिपूर्ण सममौते के 
लिए न रवाना होगा और ज्ञास्टे में ठहरी हुई सेनिक टुकड़ी वापस 
न बुलाई जायगी । भारत के इस रुख के कारण कुछ लोगों को 
आम्य हुआ | एक ओर तो वह साम्यवादी चीन को सुरक्षा 
समिति का सदस्य बताना चाहता था और दूसरी ओर तिब्बत में 
उसका विरोध कर रहा था। भारत की आपत्ति के उत्तर में चीन 
की सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि तिब्बत को समस्या 
चीन की आंतरिक समस्या थी और भारतृ-सरकार की आपत्ति 
दूसरे राज्यों के प्रभाव पर आधारित थी। समस्या का हल अभी : 


( ३१२ ) 


तक नहीं हो पाया है। किंतु स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक 
खुलमी हुई दिखलायी पड़ती है। 


भारत और नैपाल्--तिब्बत की भांति भारत के उत्तर में 


नेपाल का पहाड़ी देश है। भारत से इसका संबंध सदा घन्निष्ठता 
का रहा है। इसका मूल आधार सन्‌ १८१६ की संधि थी, जो 
सैपाल की लड़ाई के पश्चात्‌ को गयी थी। सन्‌ १९२३ में उस संधि 
के स्थान पर मित्रता की दूसरी संधि की गयी । जब भारत स्वतंत्र 
हुआ, भारत-सरकार ने नेपाल से पहले तो, यथास्थिति-सममौता 
किया ओर तत्पश्चात्‌ ३१ जुलाई सन्‌ १६४० को उसके साथ एक 
नयी संधि की । राजदूतों की नियुक्ति, दोनों देशों के नागरिकों 
के आर्थिक अधिकारों आदि बातों के साथ-साथ इस संधि द्वारा 
यह निश्चित किया गया है कि भारत-सरकार ओर नैपाल की 
सरकार में सदा मित्रता और घनिष्ठता रहेगी और दोनों देश 
एक दूसरे की प्रभुता, प्रादेशिक स्थिरता तथा स्वतंत्रता को स्वीकार 
तथा उसका आदर करगे। दोनों सरकारों ने यह भी वादा किया 
कि वे एक दूसरे को ऐसी आंतियों और संघर्षों की सूचना देती 
रहेंगी जिनका दोनों सरकारों में मित्रता के संबंध पर कुप्रभाव 
पड़ता हो । इसः संधि द्वारा समस्त पूवकालीन संधियाँ समाप्त 
समझो गयी हैं और इसके एक अनुच्छेद द्वारा यह भी निर्धारित 
किया गया है कि यह संधि तब तक लागू रहेगी जब तक 
किसी सरकार के द्वारा, एक बरस की नोटिस के पश्चात्‌ , वह 
समाप्त न की जाय | 


कि + ध्े में कह 
भारत ओर नपाल की छक्त संधि के पश्चात्‌ नपाल में आंतरिक 
विशज्ञव हुआ | पिछले कुछ बरसों से नपाल के अनेक निवासी 
शाप्तन-सुधार पर जोर दे रहे थे। महारा जा की उनके साथ सहानु- 


( ऐ१३ ) 


भूति थी । किंतु वे देश के केवल नाममात्र के शासक थे। वास्तविक 
शासनाधिकार प्रधान मंत्री को थे। यह पद भी सन्‌ १८४६ 
के पश्चात्‌ आनुवंशिक हो गया था । नवंबर सन्‌ १९५० में नपाल 
की स्थिति सहसा गंभीर हो गयी । सपरिवार महाराजा ने पहले 
तो अपना महल छोड़कर नपाल के भारतीय राजदुतावास में 
शरण की ओर तत्पश्चात्‌ वे भारत चले आये। उधर नंपाली 
कांग्रेस की अध्यक्षता में शासन-सुधार का जन-आंदोलन चज्ता 
ओर समानांतर सरकारी संस्थाएं स्थापित की जाये लगीं। नपात्न- 
सरकार ने महाराजा के तीन बरस के पोते को महाराजा धोषित 
किया किंतु भारत-सरकार ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर 
दिया। इस प्रकार परिस्थिति और भी जटिल हो गयी। अंत में 
भारत-सरकार के हस्तक्षेप के कारण, एक सममौता हुआ जिसके 
द्वारा महाराजा त्रिश्ुवन वीर विक्रम शाह, जिन्होंने भारत में शरण 
ली थी, पुनः नपाल के महाराजा स्वीकार किये गये | साथ हो साथ 
शासन-सुधार की दो घोषणाएं की गयों । पहली के अनुसार, प्रोढ़ 
मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान-सभा स्वीकृत 
की गयी । यह यथासंभव सन्‌ १६४२ तक नेपा् का संविधान 
बनाने को है। दूसरी के अनुसार १४ मंत्रियों के एक मंत्रि-परिषद्‌ 
की व्यवप्था की गयी, जिसके सात सदस्य जनता के प्रतिनिधि 
होने को थे और जो संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार 
देश का केंद्रीय शासन संचालित करने को थी। नैपाल का शासन 
आजकल इसी समभोते के अनुसार हो रहा है । 

भारत ओर पाकिस्तान---सखतंत्रता के पश्चात्‌ भारत और 
पाकिस्तान का परस्पर संबंध ऐसा है कि सुगमता से समझ में नहीं 
आता | एक और तो दोनों देशों ने लगभग एक दजन ऐसे सममभोते 
किये हैं कि उनका परस्पर संबंध अच्छा हो जाय । ये समझते 


( ३१४ ) 


साधारणतया दो मुख्य विषयों के हैं--( १) सरकारी, अडद्रें-सर- 
कारी, तथा स्थानीय संस्थाओं के भुगतान ओर पावतने के संबंध में 
(२) यातायात के साधनों ओर व्यापार के संबंध में । दूसरी 
ओर दोनों देशों में इतना अधिक मतभेद है कि उनकी दो सम- 
स्‍्याए संयुक्त राष्ट्रसंघ के विचाराधीन हैं और कभी-कभी लड़ाई 
छिड़ जाती अथवा लड़ाई की चर्चा होने लगती है। मतभेद की 
मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-- 


(१ ) शरणार्थियों की संपत्ति--देश के विभाजन के 
कारण, पाकिस्तान के अधिकांश हिंदू भारत को और पूर्वी पंजाब 
के अधिकांश मुसलमान पाकिस्तान को चले गये थे । चूंकि विभा- 
जन बड़ी शीघ्रता से किया गया था और उसके साथ सांप्रदायिक 
बबरता के अत्याचार हो रहे थे, इसलिए जितने लोग एक देश से 
दूसरे देश को गये, वे अपनी अधिकांश संपत्ति को अपने मूल देश 
में ही छोड़ गये । इस संपत्ति के कारण, दोनों देशों में मतभेद है । 
जनवरी सन्‌ १६४६ में इस संबंध में एक समझौता अवश्य हुआ 
था जिसके अनुसार शहरों की अचल संपत्ति की बिक्री या उप्तके 
विनिमय ओर चल संपत्ति के एक देश से दूसरे देश में ले जाने 
के निरीक्षण के लिए संयुक्त कमीशनों की व्यवस्था की गयी थी । 
काल्ांतर में ऐसा विदित हुआ कि इस सममभोौते के अनुसार संतोष- 
पूवंक कारवाई नहीं की गयी है वरन्‌ शरणार्थियों को संपत्ति पू्व- 
बत्‌ अधिकृत की गयी है। २६ जुलाई सन्‌ १९४९ को पाकिस्तान 
की सरकार ने, एक ऑर्डनिस द्वारा इस प्रकार की संपत्ति की बिक्री 
बंद कर दी ओर इसके कुछ दिनों पश्चात्‌, सर जफरुल्ला खाँ ने 
संयुक्तरराष्ट्रससंघ में दिये गये एक भाषण में एक ऐसे निष्पक्ष न्‍्याया- 
लय की माँग पेश की जो शरणार्थियों की संपत्ति का स्वभान्य 


( देश ) 


निशय कर सके | इतनी बात-चीत के होते हुए भो शरणार्थियों की 
संपत्ति का कोई ऐसा निणंय नहीं हो सका है जो दोनों देशों को 
मान्य हो । अतएव इसके कारण दोनों देशों में मतमेद का 
अस्तित्व है । 

(२ ) आर्थिक बातें--आर्थिक प्रश्नों के संबंध में भी दोनों 
देशों में मतभेद है। स्वतंत्रता के पूव देश का आर्थिक विकास 
समस्त देश को एक इकाई मान कर किया गया था | अतएव विभा- 
जन के कारण कुछ ऐसे प्रश्नों का उठना अनिवाय था जिनके कारण 
दोनों देशों में मतभेद हो । रेलवे, सड़कें, बकों में जमा धन, नहरें 
आदि ऐसी बातें थीं जिनके संबंध में सबमान्य समभोता एकदम 
से न हो सकता था। सीमा संबंधी झगड़े भी अनिवाय थे | तिस 
पर विभाजन के कारण कच्चा माह उत्पादन करने वाले कुछ प्रदेश 
पाकिस्तान को चले गये थ, पर उनकी मीलें भारत में थीं | खाद्यान्न 
की दृष्टि से भारत स्वपर्यौप्त न रह गया था पर पाकिस्तान के पास 
आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न था। मतभेद की उक्त बातों के 
निराकरण के लिए कई समझौते किये गये हैं। कुछ बातें हल भी 
हो चुकी हैं और कालांतर में दूसरी बातें भी हल हो जायगी। पर 
आजकल आर्थिक बातों के कारण दोनों देशों में मतभेद का 
अस्तित्व है । ह 

( ३ ) काश्मीर की समस्या--काश्मीर के प्रश्न पर भी 
दोनों देशों में मतभेद है। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात काश्मीर 
के महाराजा ने भारत और पाकिस्तान दोनों डोमोनियनों से 
यथास्थिति समझौते किये थे। कालांतर में उक्त सममोते के होते 
हुए भी, कबाइली जातियों ने, पाकिस्तान की सहायता से, रियासत 
पर हमले आरंभ किये जिनका रोकना महाराजा के लिए असंभव 


( 3११६ ) 


हो गया। ऐसा विदित होने लगा कि रियासत उक्त चाल्न द्वारा, 
जबरदस्ती पाकिस्तान में मित्ना ली जायगी। ऐसी संकटमगस्त 
परिस्थिति में महाराजा ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की 
प्राथना की । उनकी प्राथना स्वीकार कर ली गयी। इस प्रकार 
काश्मीर भारत का अंग बन गया ओर उसकी रक्षा के लिए 
भारतीय सेनाए श्रीनगर को भेजी गयीं और वह नगर बचा लिया 
गया कबाइली ओर पाकिस्त।नी सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। 
चूंकि अब काश्मीर भारत का अंग था और निश्चित रूप से यह्‌ 
कहा जा सकता था कि पाकिस्तानी सेनाएं उस पर आक्रमण कर 
रही हैं, इसलिए भारत-सरकार ने काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त 
राष्ट्रसंघ द्वारा निर्णित होने के लिए उसके विचाराधीन कर 
दिया । उसने जाँच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जिससे 
१३ अगस्त सन्‌ १९४८ को अपना निम्नलिखित निर्णय दिया--(१) 
काश्मीर की लड़ाई बंद कर दी जाय । यह बात १ जनवरी सन्‌ 
१६४६ से कार्याम्वत की गयी। २७ जुलाई सन्‌ १९४५ को वे 
सीमाएं भी निर्धारित कर दी गयीं जहाँ तक पाकिस्तान को 
भारत की सेनाए रह सकती थों। (२) दोनों देशों में एक 
विराम-संधि की जाय जिसके अनुसार पाकिस्तानी सेनाएँ काश्मीर 
से हटा ली जाय और तत्पश्चात भारतीय सेनाएं भी रियासत की 
रक्षा के अतिरिक्त, वहाँ से हटा ली जाय । (३ ) ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न की जाय कि स्वतंत्रतापूषक जनानुसति द्वारा रियासत के 
भविष्य का निपटारा कर दिया जाय । एडमिरल चेस्टर निर्मिटज 
( 005 ) जनानुमति के अधिकारी नियुक्त हुए। किंतु इस 
निणुय की दूसरी बात के संबंध में मतभेद हो गया। पाकिस्थन 
ने काश्मीर से अपनी सेनाओं को हटाने में आनाकानी की | छुल्ल 
दिनों तक ओर बातचीत होती रही | अंत में कमीशन ने अपने 


( ३१७ ) 


निर्णय को वापस कर लिया ओर काश्मीर का प्रश्न पुनः संयुक्त 
राष्ट्र संघ के विचाराधीन हो गया । 

कुछ दिनों के पश्चात' सुरक्षा-परिषद ने काश्मीर के प्रश्न को 
पुतः उठाया । १७ दिसम्बर सन्‌ १६४९ को उसने अपने सभापति, 
जनरल मेकनाटन को दोनों देशों के प्रतिनिधियों के परामश से 
इस प्रश्न के हल का अधिकार दिया। उन्होंने दोनों देशों के प्रति- 
निधियों से बातचीत की ओर तत्पश्चात हल की एक योजना 
बनायी जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थीं--( १) काश्मीर का 
प्रश्त निष्पक्ष जनानुमति के लोकतंत्रात्मक ढंग से शीघ्र से शीघ्र 
हल किया जाय । (२) दोनों राज्य एकमत से “लड़ाई बंद करो' 
लाइन के दोनों ओर से अपनी सेनाएं इस प्रकार हटालें कि किसी 
भी पक्ष को किसी प्रकार की आशंका न रह जाय । (३ ) लड़ाई 
बंद करो? लाइन के दोनों ओर की काश्मीरी सेनाएं इतनी कम 
कर दी जायें जितनी शांति और व्यवस्था को रक्षा के लिए 
आवश्यक हों । ( ४ ) दोनों राज्य एकमत होकर यह स्वीकार करें 
कि उनकी अनुभति से संयुक्त राष्ट्र-संघ का मंत्री जिस व्यक्ति को 
संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रतिनिधि नियुक्त करे वह ल्ोकतंत्रात्मक ढंग 
से इस समस्या के हल का निरीक्षण करे | 

यह योजना भारत को स्वीकार न थी। जिस बाद की जाँच 
के लिये, भारत ने काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ के विचारा- 
धीन किया था उसकी ओर लेशमात्र भी ध्यान न देकर वह 
काश्मीर की समस्‍या को जटिलतर बना रहा था | प्रर्त तो यह था 
कि कौन राज्य आक्रमण का दोषी था। संयुक्तरराष्ट्रसंघ इस बात 
पर विचार कर रहा था कि अंत में काश्मीर का अश्त किस प्रकार 
हल किया जाय । ह 

१४७ माच सन्‌ १९४० को सुरंक्षा-परिषद्‌ ने काश्मीर को 


( शेश्एण ) 


समस्या के हल के लिये एक निर्णायक की नियुक्ति का प्रस्ताव पास 
किया। पाँच महीने के भीतर भारत ओर पाकिस्तान अपनी 
सेनाओं को हटाने को थे ओर तत्पाश्वत्‌ नि्णोयक महोदय जना- 
नुमति के लोकतंत्रात्मक ढंग से काश्मीर के प्रश्न को हल करने को 
थे। सर ओवेन डिक्सन ( 977 09०॥ ॥)507 ) जो अफटे- 
लिया के न्यायाधीश थे, इस प्रइन के लिए निर्णायक नियुक्त हुए । 
उन्होंने काश्मीर के प्रश्न की जाँच करके अपनी रिपोट तैयार की 
ओर यह स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण 
किया है । किंतु उन्हें इस बात की न तो जाँच करने का अधिकार 
था और न घोषणा करने का। सुरक्षा-परिषद्‌ का प्रस्ताव इस 
संबंध में चुप था । अतएव 5:न्‍्होंने सुरक्षा-परिषद्‌ से यह सिफारिश 
की कि काश्मीर की समस्या का हल परस्पर वार्तालाप द्वारा भारत 
ओर पाकिस्तान पर छोड़ दिया जाय, और जब तक समभौता न 
हो जाय, लंडाई बंद करो? की रेखा के अनुसार काश्मीर का 
प्रदेश पाकिस्तान ओर मसारत के अधीन रहे। भारत को यह 
निर्णय भी अमान्य था। इसके संबंध में सबसे अधिक आश्रय 
की बात तो यह थी कि पाकिस्तान को आक्रमणुकारी मानते हुए 
भी संयुक्त-राष्ट्रसंघ उसके विरुद्ध वह कारवाई करने में हिचकिचात्ता 
था, जो साधारणुतया इस प्रकार के राज्यों के साथ की जाती 
तथा उसके चाटर के अनुसार की जानी चाहिए थी । 

इसके पश्चात्‌ सुरक्षा-परिषद्‌ ने इस समस्या के हल के दो और 
प्रयत्न किये। दोनों का उहश्य निर्णायक द्वारा इसका हल करना 
था । पर भारत को इनमें से एक भी मान्य न था । ऐसा विदित होता 
है कि सुरक्षा-परिषद्‌ काश्मीर के विभाजन की ओर देख रही है । 
किंतु भारत समस्त काश्मीर को अपना अंग समभता है। वह 
जनानुमति द्वारा इस प्रश्न के हल के लिए तैयार है, पर उसी 


(. ११६ ) 


अवस्था में जब आक्रमणझारी सेनाएं उसके प्रदेश से हट जायें। 
आक्रमणकारियों की उपस्थिति में, जनानुमति का पता लगाना 
एक भ्र्यंकर पाखंड के समान होगा। फलस्वरूप काश्मीर की 
समस्या का हल अभी तक नहों हो पाया है और इसके कारण 
भारत और पाकिस्तान में मनोमालिन्य का अस्तित्व है | 


(४) हेद्राबाद की समस्या--हैदराबाद और जूनागढ़ 
के कारण भी भारत और पाकिस्तान में मतभेद है | इन रियाप्तदों 
के शासक तो मुसलमान थे, पर अधिकतर निवासी हिंदू थे। 
ब्रिटेन की सावभोम सत्ता के हठने पर, भोगोलिक अनिवायता 
की अवहेलना करके, जूनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासत को 
पाकिस्तान में मिलाना चाहा ओर निजञास ने यह जानते हुए भी 
कि रियासतें स्वतंत्र न हो सकती थीं, स्वतंत्र होने का विचार 
किया । इस संबंध में भारत-सरकार की नीति जनानुमति के अनु- 
सार आचरण की थी । जूनागढ़ के नवाब के पाकिस्तान चले जाने 
पर, जनानुमति के निर्णय के अनुसार, वह रियासत भारत में 
मिला ली गयी । पाकिस्तान को यह बात नापसंद थी। हैदराबाद 
के साथ पहले वो यथास्थिति समझोता किया गया । पर निज्ञाम 
की सरकार उसके अनुसार न चछती थी। उसे कई बार चेतावनी 
दी गयी, पर परिणाम कुछ भी न निकला । रियासत में, इत्तिहादुल 
मुसलमीन की सहायता से सेयद कासिम रिज़्बी ओर उसके 
रज़ाकार साथी, उत्पात मचा रहे थे। हिंदू जनता, तथा उन 
मुसलमानों पर भी जो रियासत के भारत के मिलने के पक्त में थे, 
भयंकर अत्याचार हो रहे थे, ओर निजाम की सरकार उनके 
दमन के संबंध में निष्किय थी। अंत में भारत-सरकार ने हेदरा- 
बाद के संबंध में एक स्वेतपत्र प्रकाशित किया, जिससें स्पष्ट रूप 


( रै२० ) 


से यह कहा गया था कि भारत-सरकार हैदराबाद के कुशासन 
को अकर्मण्य हो कर नहीं देख सकती। भारत और हैदरा- 
बाद के संबंध-निर्धारण का एकमात्र तरीका यह है कि 
रियासत भारतीय संघ में मिल जाय और उसका लोक- 
तंत्रीकरण किया जाय ।” निजञ्ञाम ने इसे अरस्वीकार किया। फल- 
स्वरूप हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस कारबाई की गयी और अंत 
में निजाम ने यह स्वीकार कर लिया कि हैद्राबाद की रियासत 
भारतोय संघ में मिजल्न ज़ायगी और उसका शासन-अ्बंध लोक- 
तंत्रात्मक प्रणाली के अनुधार किया जायगा | कालांतर में निञ्ञाम' 
ने भारत के लोकतंत्रात्मक गणु-राज्य के संविधान को स्वीकार 
करके, अपनी रियासत को संघांतरित राज्य में परिवर्तित कर 
दिया है। राष्ट्रपति ने उन्हें अपनी रियासत का राजप्रप्तुख 
नियुक्त किया है । 


हैदराबाद को उक्त गतिविधि पाकिस्तान को नापसंद थी । 
उसने हैदराबाद की पुलिस कारवाई को संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
विचाराथ उसके सम्मुख रखा। पर कुछ परिणाम न निकला | 
हैदराबाद की समस्या भारत की आंतरिक समस्या है ओर इसके: 
संबंध में संयुक्त राष्ट्रसंघ को किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अधिकार 
नहीं है | इध स्पष्ट बात के होते हुए भी, पाकिस्तान को हैदराबाद 
के संबंध में जबरदस्ती का आभास होता है। फलस्वरूप हैदराबाद 
ओर जूनागढ़ के विषय में भो, दोनों राज्यों में मनोमालिन्य का 
अत्तित्व है | ५ 


(४) विदेशी राज्यों का ग्रभाव--विदेशी राज्यों की नीति 
के कारण भी भारत ओर पाकिस्तान में मनोमालिन्य है। हम ऊपर: 
बतला चुके हैं कि द्वितीय महासमर के पश्चात संधषार के 


$ 
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अधिकांश देश दो गुट्टों में विभाजित हो गये हैं और भारत ने 
उन दोनों के प्रति तटस्थ रहने का निर्णय किया है। यह बात हृदय 
से न तो अ्रमरीकी गुट्ट पसंद करता है ओर न रूसी ग॒ट्र । यदि 
भारत ओर पाकिस्तान का मनोमालिन्य दूर हो जाय और दोनों 
देश एक दूसरे का साथ देने लगें, तो यह आशंका निर्मल नहीं कि 
वे एशियायी राज्यों का नेतृत्व करके एक तीसरे गुट्ट का निर्माण 
करगे जो अमरीकी ओर रूसी गुट्ट को निर्धारित सीमा में रहने 
के लिए बाध्य करेगा। संसार के विभिन्न देश भारत और 
पाकिस्तान के इस प्राधान्य के अनुकूल नहीं हैं। फलस्वरूप वे 
भारत ओर पाकिस्तान के मामलों पर निष्पक्षता से विचार न 
करके, अपने र्वाथ के अनुसार उन पर विचार करते हैं और 
कभी-कभी ऐसी बातें कह डालते हैं जिनके कारण एक देश दूसरे 
देश के श्रधिक निकट आने की अपेक्ता, उसके विरुद्ध भड़क तथा 
उससे दूर द्वो जाता है । 


(६) सांग्रदायिक वैमनस्य---भारत ओर पाकिस्तान के 
मनोमालिन्य का सर्वेप्रधान कारण सांप्रदायिक वेमनस्य है। 
रक्तपतात और नर-संद्वार के जिस दूषित वातावरण में देश का 
विभाजन हुआ था उसकी दुखद स्म॒ृतियाँ आज भी संबद्ध व्यक्तियों 
को सता रही हैं। तिसपर स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भी उसी प्रकार के 
नृशंस काय होते जा रहे हैं जिनके कारण लाखों की संख्या में 
एक देश के निवासी दूसरे देश की ओर जाने लगते हैं और 
शरणार्थियों की विकट समस्या दोनों देशों के सम्मुख उपस्थित हो 
जाती है। जनवरी सन्‌ १९५० से इस प्रकार के अनेक अत्याचार 
विशेषतया पाकिस्तान में हुए ओर लाखों को संख्या मे सताये 
गये अथवा भयभोव हिंदू भारत को आने लगे | प्रतिक्रिया स्वरूप 
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पश्चिमी बंगाल के मुसलमान भी पाकिस्तान की ओर जाने ल्गे। 
वातावरण इतना अधिक छुब्घ हुआ कि दोनों देशों में युद्ध की 
चर्चा होने लगी | इसे रोकने के लिए ८ अप्रल सन्‌ १९४० को 
नेहरूलियाकत अली समभकोता हुआ | इसकी मुख्य बातें इस 
प्रकार हैं-- 

(१) दोनों देशों की सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि 
वे अपने समस्त क्षेत्राधिकार में, धर्म के आधार पर विभेद्‌ किये 
बिना, अल्पसंख्यकों को समान नागरिकता तथा कानून ओर नीति 
के अंतर्गत उनको जीवन, संस्कृति, संपत्ति ओर व्यक्तिगत मान- 
मर्यादा, समस्त क्षेत्राधिकार में आने-जञाने, काम करने, विचार- 
अभिव्यक्ति एवं पूजापाठ की स्वतंत्रता की सुरक्षा का विश्वास 
दिलाबेंगी । बहुसंख्यकों के समान ही अल्प-संख्यकों को अपने 
देश के सावजनिक जीवन में भाग लेने, राजनीतिक या अन्य पदों 
पर नियुक्त होने तथा देश के सैनिक और असेनिक दलों में 
सम्मिलित होकर उसकी सेवा का अधिकार होगा। दोनों सरकार 
उक्त अधिकारों को नागरिकों के मूल अधिकार घोषित करती हैं 
ओर उन्हें प्रभावशात्ी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध 
होती हैं। भारत के प्रधान मंत्री ने इस बात की ओर ध्यान 
आकर्षित किया कि भारत के संविधान द्वारा अल्प-संख्यकों के 
लिए घक्त अधिकारों की गारंटी की गयी है। पाकिस्तान के 
प्रधान मंत्री ने भी यह बतलाया कि ध्येय-संबंधी प्रस्ताव में 
पाकिस्तान की संविधान-सभा ने उक्त अधिकारों को स्वीकार कर 
लिया है। दोनों सरकारों की यह नीति है कि उनके समस्त 
नागरिकों को, किसी प्रकार के भेद-भाव के बिना, उक्त लोक- 
तत्रात्मक अधिकारों की गारंटी की जाय | दोनों सरकारों ने इस 
बांत पर भी जोर दिया कि अल्प-संख्यकों की राजभक्ति और 
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निष्ठा उस राज्य के साथ है जिसके वे नागरिक हैं. और उन्हें अपने 
कष्ट-निवारण के लिए अपने ही राज्य की ओर देखना चाहिये । 
(२) पूर्वी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा, जहाँ हाल ही में सांप्रदायिक 
उत्पात हुआ है, से गये हुए व्यक्तियों के विषय में दोनों सरकारे यह 
समझौता करती हैं कि (अ ) उन्हें आने-जाने की स्व॒तंत्रता होगी 
ओर रास्ते में उनकी रक्षा का प्रबंध किया जायगा | (ब ) प्रत्येक 
व्यक्ति अपने साथ उतनी चल एवं घरेलू संपत्ति ले जाने के लिए 
स्वतंत्र होगा जितनी वह चाहे। चल्ल संपत्ति के अंतर्गत गहनों 
आदि की भी गणना होगी। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपने लिए 
१४५०) रुपये ओर प्रत्येक बच्चे के लिए ७४) नगद ले जा सकेगा । 
(स) प्रत्येक जाने वाला व्यक्ति अपने शेष रुपयों ओर गहनों को 
बेक में जमा कर सकेगा। इसके बदले उसे रसीद मिल्लेगी । मांग 
पर इस प्रकार की संपत्ति के स्थानांतरण की व्यवस्था की जायगी । 
(द्‌ ) बहिःशुल्क कार्योत्रयों में लोगोंकी सताया न जायगा। 
प्रत्येक इस प्रकार के रवीकृत कार्यालय में दूसरे देश के अधिकारी 
रहेंगे जिससे लोगों को इस संबंध में असुविधा न हों । (य ) 
अचल संपत्ति के स्वामित्व में किसी प्रकार को गड़बड़ी न को 
जायगी। यदि मालिक की अनुपस्थिति में ऐसी संपत्ति किसी 
अन्य व्यक्ति के अधीन हो गयी हो, तो ४१ दिसंबर सन्‌ १९५० 
तक, उसके मालिक के वापस आने पर, वह उसे लोढा दी 
जायगी | यदि ऐसा संभव न हो तो संबंधित सरकार उसके 
पुनर्वास की व्यवस्था करेगी । ( २) यदि किसी अचल संपत्ति का 
मालिक वापस न आवे, तो उसके मालिकाना अधिकार में किसी 
प्रकार का अतिक्रमण न किया जायगा और वह उसे बिक्री या 
विनिमय द्वारा किसी दूसरे शरणार्थी या अन्य व्यक्ति को दे 
सरकैंगा। अल्पसंख्यकों के तीन प्रतिनिधियों तथा सरकार के एक 
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प्रतिनिधि की कमेटी ऐसी संपत्ति की ट्रस्टी की भाँति काम 
करेगी । कानून के अंतगत कमेटी ऐसी संपत्ति का किराया वसूल 
कर सकेगी | 

(३ ) पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा 
के राब्यों के संबंध में दोनों सरकार इस बात में एकमत हैं कि वे 
( अर ) सामान्य अवस्था के पुनप्संस्थापन के लिए अपने प्रयत्न 
जारी रखेंंगी और अव्यवस्था को पुनः आने से रोकने के लिए 
उपयुक्त कारवाई करेंगी । (व ) उन सब लोगों को दंड देंगी जो 
किसी व्यक्ति के शरीर ओर संपत्ति के प्रति अपराध या किसी 
अन्य फोजदारी अपराध के दोषी हों। अव्यवस्था को रोकने के 
लिए जहाँ आवश्यक हो, सामूहिक जुर्माने किये जायगे। 
यदि आवश्यक हो तो अव्यवस्था करने बालों को शीघ्राति- 
शीघ्र दंड देने के लिए विशेष न्यायालय नियुक्त किये जायगे। 
(घ ) लूटी गयी संपत्ति के पकड़ने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न 
करंगी। (द ) ऐसे साधन अपनाबेंगोी जो अल्पसंख्यकों के 
प्रतिनिधियों के सहयोग से भगाई गयी खझ्थियों का पता 
लगाने में सहायता देंगे। (य ) जबरदस्ती किये गये घर्मे-परि- 
बर्तन को अभिज्ञात न करेंगी । अव्यवस्था की अवधि में किये गये 
धर्म-परिवर्तन जबरदस्ती किये गये धर्म-परिव्तंन समझे जायेंगे । 
जिन व्यक्तियों ने जबरदस्ती दूसरों का धम-परिवतेन किया है वे 
दंडनीय समझे जायगे | ( २) हात्न की अव्यवस्था के कारणों की 
जाँच तथा भविष्य में उसके रोकने के लिए सिफारिश करने को 
एक जाँच कमीशन नियुक्त करंगो । कमीशन का सभापतित्व हाई- 
कोट का कोई न्यायाधीश करेगा और उसके सदस्य ऐसे व्यक्ति 
होंगे जिनमें लोगों को विश्वास हो। (ल्ञ) शीघ्रातिशीघ्र ऐसी 
कारवाई करेगे कि सांप्रदायिक वेमनस्य को बढ़ाने वाली बातों का 


' 
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प्रचार न हो । जो इस अपराध के दोषी हों उन्हें कठोर दंड दिया 
जायगा। (व) इस प्रकार का प्रचार-काय न होने देंगी जिससे दूसरे 
देश के प्रदेश पर अतिक्रमण होता हो या लड़ाई छिड़ने को आशंका 
उत्पन्न हो। जो व्यक्ति ऐसे अपराध के दोषी हों उनके विरुद्ध 
कारबाई की जञायगी । 

(४ ) लोगों में विश्वास उत्पन्न करने की दृष्टि से, जिससे 
शरणार्थी अपने घरों को लोट जाय॑, दोनों सरकारों ने अव्यवस्थित 
प्रदेशों में, आवश्यक अवधि तक, अपने एक-एक मंत्री को रखने 
तथा पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और आसाम के मंत्रि-परिषदों 
में अल्प-संख्यकों के एक प्रतिनिधि सम्मिलित करने का निम्चय 
किया है। आसाम के मंत्रि-परिषद सें पहले ही से ऐसा मंत्री है । 
पूर्वी बंगाल ओर पश्चिमी बंगाल के मंत्रि-परिषदों में शीघ्र दी एक 
ऐसा मंत्री नियुक्त किया जायगा | 

( £ ) इस समभोते के कार्यान्वित करने में सहायता पहुँचाने 
के लिए दोनों सरकारों ने निश्चित किया है, कि उपयुक्त (४ ) में 
सांकेतित मंत्रियों के अतिरिक्त वे आसाम, पूर्वी बंगाल ओर पश्चिमी 
बंगाल के लिए अलग-अलग एक अल्प-संख्यक कमीशन नियुक्त 
करंगी । कमीशन इस बात की ज्ञाँच करेगा कि सम्रझोता किस 
सीमा तक कार्यान्वित किया गया है | वह उसके संबंध में सिफारिश 
भी कर सकेगा | 

नेहरू-लियाकतअली समभौता अपने काल का एक महत्वपूण 
समझौता है | कुछ लोगों के मतानुकूल उसके कारण भारत ओर 
पाकिस्तान के परस्पर संबंध का एक तया अध्याय आरंभ हुआ 
है. । दूसरे लोग उसे व्यथें सममते हैं। उनके मतानुकूल समभ्तोते 
में एक भी ऐसी बात नहीं है जिसके संबंध में पहले से ही 
सममोता न हो गया हो । समभोता करने से ही सब छुछ नहीं 
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हो जाता | उसके कार्यान्वित करने की इच्छा, समभोता करने को 
इच्छा से अधिक आवश्यक है। इस प्रतिकूल मत के होते हुए भी 
हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि समझोते के पश्चात्‌ दोनों देशों 
में सांप्रदायिक उत्पात कम हो गया है ओर बहुत से शरणार्थी 
अपने-अपने घरों को लौट गये है। इस सममोते के पश्चात्‌ कुछ 
व्यापारिक समझौते भी हुए हैं, जिनसे दोनों देशों का परस्पर 
संबंध पहले की अपेक्षा श्रष्ठतर हो गया है । 

भारत ओर पाकिस्तान में मनोमालिन्य के उक्त कारणों 
की समीक्षा के पश्चात्‌ हमें यह जान लेना चाहिये कि उक्त 
मनोमालिन्य चिरकालीन नहीं हो सकता। दोनों देश अतिकाल 
से एक ही देश के अंग रहे हैं। उनकी अनेक बातें दोनों देशों को 
एक इकाई मानकर की गयी हैं। कालांतर में जेसे-जैसे नयी 
समध्याएं उपस्थित होंगी, उन्हें एक दूसरे की ओर खिंचना पड़ेगा । 
विभाजन-जनित समस्याओं के कारण इस समय उनमें मतभेद है । 
किंतु ये समस्याएं क्रमशः हल होती जा रही हैं। अब काश्मीर की 
समस्या ही एक ऐसी महत्वपूर्ण समस्या है जिसके विषय में दोनों 
देशों में मतभेद है। नेहरू-लियाकत अली सममोत्ते के पश्चात्‌ 
कुछ लोगों का यह विचार है कि परस्पर वार्ताल्ञाप द्वारा यह 
समस्या भी हल की जा सकती है। भारत की ओर से जनवरी 
सन्‌ १६४० में एक ऐसे समभझोते की भी बातचीत आरंभ हुईं थी 
कि कोई भी देश दूसरे पर आक्रमण न करेगा। काश्मीर के 
समस्या के हल के बिना, पाकिस्तान ऐसे समभोते के लिए तैयार 
नथा। फिर भी ऐसे समभोते की इच्छा दोनों देशों में समान 
रूप से विद्यमान है। संसार की समस्याएँ भी नित्यप्रति जटिलतर 
होती जा रही हैं । यह्‌ आशंका सवंथा निमू ल् नहीं कि किसी भी 
समय संसार संकटग्रस्त हो जाय । ऐसी अवस्था में दोनों देशों की 


( देर७ ) 


रक्षा के लिए यह आवश्यक होगा कि वे मित्ककर अपनी नीति को 
निर्धारित करें | सारांश यह कि भारत और पाकिस्तान का मौजूदा 
मनोमालिन्य अस्थायी है ओर काल्षांतर में दोनों देशों की मित्रता 
ओर घनिश्ठता अवश्यंभावी है। 


भारत और संयुक्त राष्ट्रसंघध--अपने पर-्राष्ट्रसंबंध के 
संचालन में, भारत जब कभी जिस किसी ढंग से संभव हो, संसार 
की शांति को बढ़ाना चाहता है । वह उन उद्दृश्यों की पूर्ति के लिए, 
संयुक्त राष्ट्रसंध का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहता है जिनके 
लिए बह स्थापित किया गया है। अतएव भारत संयुक्तरराष्ट्र-संघ 
का सदस्य है। उसके प्रतिनिधियों ने उसकी विभिन्न संस्थाओं के 
विचारों सें भाग लिया तथा उनके हल में महत्वपूर सहयोग प्रदान 
किया है। उसने अपनी भी दो समस्याएं, उसके द्वारा निर्णय के 
लिए, उसके समज्ञ रखी हैं--(१) दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के 
प्रति बतोव की समस्या और (२ ) पाकिस्तान द्वारा काश्मीर पर 
आक्रमण की समसस्‍्या। पहली समस्या के सैद्धांतिक सत्य को 
संयुक्त-राष्ट्रसंघ ने स्वीकार कर लिया है, पर वह उसके संबंध में 
कोई ऐसी कारवाई के करने में असमर्थ है. जो दक्षिणी अफ्रीका 
' को सरकार को भारतीयों के प्रति अच्छे बर्ताव के लिए बाध्य 
कर सके। भारत में संयुक्त-रा़्संघ की उक्त सनोवृत्ति के कारण 
कुछ असंतोष है । यही बात पाकिस्तान की समस्या के विषय में 
भी कही जा सकती है । संयुक्तरराष्ट्रससंघ पाकिस्तान को आक्रमण- 
कतो घोषित न करके, अंतर्राष्ट्रीय गुत्थियों के कारंण, उस समस्या 
पर ऐसे दृष्ट्ेकोण से विचार कर रहा है, जो भारतीयों को मान्य 
नहीं है । फिर भी भारत संयुक्तरराष्ट्र-संघ से सहयोग कर रह 
है । उसने एशियायी सम्मेलन, संयुक्त-राष्ट्र-संघ के अंतर्गत, किर 


( शेश्प८ ) 


हैं। संयुक्त-राज्य-अमरीका के अत्यधिक प्रभाव के कारण कुछ 
लोगों की यह धारणा है कि संयुक्त राष्ट्र-संघ की आत्मा का 
हनन हो गया है। भारतं-सरकार अभी तक स्वथा इस मत के 
शनुकूल नहीं कही जा सकती, किंतु भारत के कुछ लोगों में इस 
प्रकार की मनोवृत्ति का उदय हो रहा है, विशेषकर इसलिए कि 
उसने भारत की समस्याओं पर उस हृढ़ता से विचार नहीं किया 
है, जो कोरिया के विषय में दिखलायी गयी है । 


पर-राष्ट्-संबंध के मूल सिद्धांतों का व्यावहारिक स्वरूप- 
भारत की पर-राष्ट्र-नीति के मूल तत्वों का विवरण हम इस अध्याय 
के आरमभ में दे चुके है । ऊपर पर-राष्ट्र-संबंध-संचालन की मर 
पूर्ण बातों का भी विवरण हो चुका है ! क्या इन दोनों सें साम॑- 
जस्य है ? बहुत अंश तक अवश्य है। भारत संसार की शांति 
बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। कोरिया के संबंध में उसके प्रयत्न 
इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । वह संयुक्त-राष्ट्रसंघ की भी उसके 
जद श्यों की पूर्ति में सहायता कर रहा है। उसने अपने दो मामले 
उसके विचाराधीन कर रखे हैं। भारतीय प्रतिनिधि उसकी विभिन्न 
कमेटियों के विचारों में भाग लेते हैं। भारत ने अटल्लांटिक या 
पेप्तीफिक पेक्ट की भाँति अत्ञग संस्थाओं के निर्माण द्वारा संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के प्रभाव को घटाने का प्रव्नन्न नहीं किया है । वह एशया 
की निबल जातियों को ऊपर उठाने में प्रयत्नशील है । इंडोनेशिया 
ओर वाइटनाम रिपव्लिक के संबंध में किये गये उसके काम इस 
संबंध में उल्लेखनाम हैं। उसने फ्रांस और हालेड की नाखुशी 
का ख्याज्न न करके इन देशों की खुल्लम-खुल्ला सहायता की है । 
बह यह नहीं चाहता कि एशियायी देशों में ऐसी सरकार हों जो 
विदेशी सेना के बल पर देश पर शासन कर | इसी उद्द श्य से 


( 3२६ ) 


वह कोरिया की लड़ाई को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करना और 
स्वयं अपने क्षेत्राधिकार से, जनानुमति के आधार पर, फ्रांसी- 
सियों और पुतंगाल वालों को निकालना चाहता है। उसने अपने 
पर-राष्ट-संबंध भी स्थापित कर लिये हैं | पर क्या वह तटस्थता 
की नीति में सफल हुआ है ? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें (हां? में 
ही देना पड़ेगा । भारत ने दो गुट्टों में से अब तक किसी का साथ 
इस प्रकार नहीं दिया है कि वह एक पक्तीय समझ छिया जाय | 
यदि एक ओर वह संयुक्त राष्ट्स्‍रसंधघ के साथ है तो दूसरी ओर, 
अपनी सेनाओं को कोरिया की लड़ाई में सम्मिलित करके, उसने 
अमरीकी केप में पदापंण नहीं किया है। यदि एक ओर बह 
लाल चीन को अभिज्ञात करके सुरक्षा-परिषद्‌ में उसे स्थान ठिलाना 
चाहता है तो दूसरी ओर तिब्बत में उसके सैनिक आकमण को 
गलत बतल्ञाने के कारण वह साम्यवादी रूस का साथी नहीं कहा 
जा सकता। सारांश यह कि वह प्रत्येक अंतराष्ट्रीय प्रश्न पर 
न्याय की दृष्टि से विचार करता है, किसी एक पक्ष के सदस्य 
की भांति नहीं | 


प्र-राष्टरनीति की आलोचना--पर-राष्ट्र-नीति के. विषय 
में आजकल भारत में तीन विभिन्न वर्गों के लोग पाये जाते हैं। 
पहले बे वाले आदशवादी कहे जा सकते हैं। ये मनुष्य के 
अधिकतम नेतिक विकास के पक्ष में हैं। फलस्वरूप ये सेना, 
युद्ध, पर-राष्ट्रनीति आदि सभी बातों को अनावश्यक समभते 
हैं। भारत की मौजूदा स्थिति में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं | 
व्यावहारिक जीवन'में आदशंवाद कपोल कल्पना के समान है। 
दूसरे वर्ग वाले फासिस्टवाद की ओर भुके हुए हैं । वे छोटी-छोदी 
बातों से क्रद्ध हो लड़ाई या बदले की चर्चा करने लगते हैं। पर- 


( ३३० ) 


राष्ट्रसंबंध संचालन में वे अधिक उत्साही हो भारत के खोये 
हुए प्रदेशों को पुनः अधिकृत करना चाहते हैं। भारत की मौजूदा 
स्थिति में इन लोगों का भी कोई स्थान नहीं हे। तीसरे वर्ग के 
लोग यथार्थवादी कहे जा सकते हैं। ये कल्पना के संसार में न 
रह कर वास्तविक संसार के अनुसार पर-राष्ट्र-नीति निर्धारित 
करना चाहते हैं | यदि एक ओर ये मनुष्य के नंतिक विकास पर 
जोर देते हैं तो दूसरी ओर सेना और युद्ध को आचिश्यकता को 
स्वीकार करते तथा युद्ध के लिए तत्पर रहने पर भी जोर देते हैं। 
भारत की मौजूदा सरकार यथाथवादी दृष्टिकोण की है और 
इसीके अनुसार अपनी पर-राष्ट्रनीति को निर्धारित तथा पर- 
राष्ट्रसंबंध का संचालन कर रही है। 
कुछ यथाथवादियों के मतानुकूल स्वतंत्र भारत का पर-राष्ट्र- 
संबंध संचालन उतने अच्छे ढंग से नहीं किया गया है. जितने 
अच्छे ढंग से वह अन्यथा किया जा सकता था। उनके विचारा- 
नुकूल भारतीय राजगोी तिज्ञों में दूर-दशिता का अभाव तथा वक्तव्य 
निकालने ओर भाषण देने की अनुपम चाह है। फलस्वरूप वे 
कभी-कभी ऐसी बातें कह डालते हैं जिनके विरुद्ध कुछ ही दिलों 
में उन्हें आचरण करना पड़ता है। उदाहरण के लिए राष्ट्र-मंडल 
में भारत के स्थान का उल्लेख किया जा सकता है । जब संविधान 
सभा में, ध्येय संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, उसी समय 
भारतीय राजनीतिज्ञों को, राष्ट्रमंडल की सदस्यता की आवश्यकता 
पर विचार कर लेना चाहिये था। किंतु ध्येय संबंधी प्रस्ताव को 
स्वीकार तथा भारत को सब प्रभ्नुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गण-राज्य 
घोषित करके राष्ट्रमंडल की रियायतों तथा लाभों के लिए उसकी 
सदस्यता को स्वीकार करना कुछ ठीक नहीं प्रतीव होता है| -यह 
सच है कि व्यवहार में स्वतंत्र भारत और राष्ट्र-मंडल के सदस्य 


( ३३१ ) 


भारत में कुछ भी अंतर नहीं है। किंतु अंतर्राष्ट्रीय जगत में 
साधारणतया वास्तविकता पर उतना जोर नहीं दिया जाता जितना 
कानूनी बारीकियों पर ओर इस दृष्टि से यह स्वीकार करना 
अनिवाय हे कि सवप्रभ्न॒त्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणु-राज्य ओर 
राष्ट्रमंडल के सदस्य में कुछ अंतर अवश्य है | 

दूसरी बात जिसके संबंध में भारत के पर-राष्ट्र-संबंध-संचालन 
को आल्ञोचना की जाती है वह काश्मीर की समस्या है। इसमें 
संदेह नहीं कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था और 
भारतीय ओर पाकिस्तानी सेनाएँ एक दूसरे के सामने थीं। युद्ध 
लि जाने की भी आशंका थी। इसका प्रभाव पाकिस्तान पर 
उतना ही अधिक पड़ता जितना भारत पर। फिर भारत, अति 
व्यग्नता से परस्पर वार्ताल्ञाप किये बिना, इस समस्या को संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के समज्ष क्यों ले गया ? क्या उसने इस बात पर विचार 
किया था कि पाकिस्तान का रुख इसके संबंध में क्‍या होगा ? 
क्या उसका इस बात में विश्वास था कि संयुक्तरराष्ट्रसंघ के सदस्य 
अपने हित का ध्यान न करके नितांत सत्य के पक्ष में अपना मत 
प्रकाश करेंगे | गत सौ बरसों का अंतर्राष्ट्रीय इतिहास इस निष्कष- 
के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय स्वार्थसाधन उसका 
मूलमंत्र रहा है।काश्मीर की समस्या को संयुक्तरराष्ट्र-संच के 
विचाराथे, उसके समक्ष रखने के पूर्व, भारत को इन बातों पर 
विचार कर लेना चाहिये था। उसे विपक्षियों को दत्लीलों तथा 
अंतर्राष्ट्रीय जगत के रवैये के अनुसार ही अपने सब कामों को 
करना चाहिये था। ऐसा न करने के कारण काश्मीर को समस्या 
राज्यों के गोरखधंघे में उलक गयी है ओर उसका ऐसा निणुय- 
दृष्टिगोचर नहीं होता, जो भारत की मान-मयोदा तथा सत्य के 
अनुकूल हो । 


( इ३२ ) 


तीसरी बात जिसके संबंध में भारत की पर-रष्ट्र-नीति की कड़ी 
आलोचना की जा रही हैं, वह मुद्रा-अवमूल्यन की है | १३ सितंबर 
सन्‌ १६४६ को भारत ने इंगलड के साथ-साथ अपने रुपये का 
अवमूल्यन कर दिया। इस संबंध में विशेषज्ञों का परामश लिया 
गया या नहीं ओर यदि लिया गया तो उनके परामशं के अनुसार 
काम किया गया या नहीं, ये विवादास्पद प्रश्न हैं | किंतु यह निश्चित 
है कि पाकिस्तान का परामशं नहीं लिया गया। अब तक भारत 
ओर पाकिस्तान के रुपये के मूल्य में किसी प्रकार का अंतर न था 
किंतु इस तिथि के पश्चात्‌ हो गया। पाकिस्तान ने अपने रुपये का 
अवसूल्यन नहीं किया । फत्तस्वरूप भारत के लगभग १४०) पाकि- 
रतान के १००) रुपये के बराबर हो गये । उन दिनों पाकिस्तान की 
त्तीति की कड़ी आलोचना की गयी। यहाँ तक कह डाला गया कि 
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कुछ ही दिनों में डॉवाडोल हो 
जायगी | किंतु वास्तविक स्थिति इसके भिन्न निकली । खाद्यान्न के 
संकट के कारण सन्‌ १६५१ के आरंभ में भारत ने पाकिस्तान के 
साथ एक व्यापारिक सममोता किया जिसमें उसे पाकिस्तान के 
रुपये की विनिमय की दर को उसकी ही शर्तों' पर स्वीकार करना 
पड़ा । पता नहीं कि इस संबंध में सी विशेषज्ञों का परामश लिया 
गया था या नहीं, और यदि उनके परामश के अनुसार सब वातें की 
गयी थीं, तो उनके विचारों में इतना अधिक परिवतन इतने 
अल्पकाल में किन आधारभूत कारणों को वजह से हो गया था। 

तटस्थता की नीति की भी कड़ी आलोचना की जा रही है। 
संसार की मौजूदा स्थिति में या तो निबल शक्तियाँ तटस्थ रह 
सकती हैं या महाशक्तियाँ। भारत ऐसा राज्य, जो एशिया के 
मध्य में स्थित है ओर जिसके चारों ओर ऐसी स्थिति है. कि किसी 
भी समय आग उमड़ सकती है, तटस्थ रह सकता है अथवा नहीं 


( रेऐे३ ) 


यह एक विवादास्पद बात है | तटस्थता की नीति के कारण, संसार 
के विभिन्न राज्य, भारत के प्रति वह सहानुभूति नहीं दिखला 
रहे हैं जिसका वह वास्तव में अधिकारी है। भारत में खाद्यान्न- 
संकट है। दुर्मिक्ष उसके सामने नाच रहा है। संयुक्त-राज्य अम- 
रीका, सोवियट रूस ओर लाल चीन तीनों के पास अतिरिक्त 
खाद्यान्न है। भारत उसे मोल लेना चाहता है, पर इस काम में 
भी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र 
संघ में आज उसका प्रभाव इतना अधिक नहीं जितना पहले था | 
वह संस्था ही अपने उच्चादर्शों से गिरती हुईं दिखलायी पड़ रही 
है। सारांश यह कि तटस्थता की नीति के कारण अंतर्रोष्ट्रीय 
जगत में भारत का स्थान उतना रचा नहीं है जितना वास्तव में 
होना चाहिए। 
पर-राष्ट्रनीति के मूल आधार--क्या भारत को अपनी 
पर-राष्ट्र-नीति में परिवर्तंत करना चाहिये। इस दिशा में पहला 
पग उठाया जा चुका है। तटस्थता की नयी व्याख्या की गयी है। 
यदि भारत के हितों पर आघात होता हो या उसकी सुरक्षा खतरे 
में हो, तो वह तटस्थता की आड़ में ऐसी बातों को सहन न 
करेगा | संभवतः भारत को अपनी पर-राष्ट्र-नीति में कुछ अन्य 
परिवतेन भी करने पड़ गे । उसकी पर-राष्ट्र-नीति का उद्देश्य यह 
होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका वह स्थान हो जाय 
जिसका वह अधिकारी है। इसके दो आधार हो सकते हैं-- 
(१ ) सामूहिक सुरक्षा का आधार ओर (२) प्रादेशिक पेक्ट 
का आधार । सामूहिक सुरक्षा संयुक्त रष्ट्रसंघ को सफलता पर 
निर्भर करती है। यह संस्था शक्तिशाली तो है पर इतनी शक्ति- 
शाली नहीं कि उस पर पूर्णतया विश्वास किया जा सके । भारत 
नेश्आमी तक किसी प्रादेशिक पेक्ट का निर्माण नहीं किया है । 


( ३३४ ) 


उसने अपने निकथ्वर्ती देशों से व्यापारिक संधियाँ अवश्य की हैं, 
पर वे संधियाँ इस प्रकार की नहीं हैं कि उनके आधार पर भारत 
की सुरक्षा आधारित की जा सके। इन दोनों से भी अधिक 
महत्वपूर्ण बात आंतरिक हृढ़ता है। सफल पर-राष्ट्र-संबंध के 
लिए यह आवश्यक है कि आंतरिक बातों में देश को किसी का 
मुंह न ताकना पड़े । भारत की स्थिति आजकल ऐसी नहीं है । 
आंतरिक विकास के लिए वह दूसरे देशों पर निभर है। स्वतंत्रता 
के पश्चात्‌ उसे खाद्यान्न तक के संकट का सामना करना पड़ रहा 
है। ऐसी अवस्था में किसी देश का अंतराष्ट्रीय स्थान बहुत ऊंचा 
नहीं हो सकता | सारांश यह कि अपने अंतर्राष्ट्रीय स्थान को ऊंचा 
करने के लिए यह आवश्यक है कि भारत में आंतरिक दृढता हो । 
तभी वह प्रादेशिक पेक्टों और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों के 
अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने प्रभाव को बढ़ाने में सफल हो 
सकेगा | 
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